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भारत में आयोजन का केन्द्रीय उद्देश्य जनता के जीवन के स्वर को ऊँचा 
उठाना और उनके लिये एक अधिक सम्ृद्धिशाली और विविधतापूर्ण जीवन के 
लिये अवसर प्रदान करना है। इसीलिये आयोजन का क्षक्य एक और तो 
यह होना चाहिये कि समाज में प्राप्‌ जब और सम्पत्ति साधनों का और 
अधिक प्रभावशालत्री ढंग से उपयोग किया जाय जिससे उन साधनों 
के द्वारा सामओ और सेवा की श्रधिक से अ्रषिक्र प्राप्ति हो, और दूसरी 
और शआ्आमदनी, धन और अवसर में असमानताय कम हों । भ्रगर क्षिसी 
प्रोभराम का उद्देश्य केवल उत्पादन बढाना होगा तो डसका परिणाम यह 
हो सकता है कि कुछ थोड़े से क्लोगों के हाथों में ज्यादा घन पड जाय और 
जनता अपनी गरीबी की वर्तमान दुशा में हो बनी रहे ओर इश्ल प्रकार 
उस प्रोग्राम को अधिक बड़े सामाजिक उद्श्यों की पूर्ति में असमक्ता 
मिले । दूसरी ओर, अगर वर्तमाव धन की दुआरा बांट ही की जाती है तो 
उससे समाज के कुछ वर्गों के हितों की हानि होगी और शेष वर्गा की 
दशा में कोई विशेष सुधार न होगा! इसोलिये हमारा प्रोग्राम दुहरा होना 
चाहिये जिससे कि उत्पादन तत्काल बढे और असमानताय कम हों। प्रोग्राम 
के ये दोनों पक्ष एक-दूसरे पर॑ भ्सर ढालते हैं। यह चिश्चय करना कि 
किस हद तक किसी एक दिशा में आगे बढ़ना, दूसरी दिशा में भागे बढ़ने 
के लिए रास्ता साफ कर सकता है, एक बड़े ही नाजुक निर्णय का मामत्ा 
है। जब कि हमें आरम्मिक भ्रवस्थाओं में अधिक उत्तादन सम्बन्धी कोशिशों 
पर जोर देना होगा, क्योंकि इसके बिना किसी प्रकार की उन्नति सम्भव 
ही नहीं है, हमारा आयोजन आरम्भिक अवस्थाओं में भी मौजूदा! सामाजिक 
और श्रार्थिक ढाँचे के श्रन्द्र आर्थिक क्रियाशीज्ञता को बढ़ावा देने 
तक ही सीमित न रहना चाहिये । हमें तो उस ढांचे को छ्विर से ऐसा बनाना 
है जिससे कि समाज के सभी ल्लोगों के लिये क्रमशः रोजी-रोज़गार, शिक्षा, 
बीमारी तथा अन्य श्रसमर्थताओं के विरुद्ध सुरत्ा और समुचित आमदनी 
का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जा सके। 


४ 


बढ़ा हुआ उत्पादन 


२. आयोजन के उक्त दोनों पर्षों के विषय में आम शब्दों में कुछ कहा 
जा सकता है। हम बढे हुये उत्पादन की वात को पहले लें । भारत अभी 
भी बहुत गरीब देश दे क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत 
ही कम है | इसमें सन्देंह नहीं कि पिछुले २० था ३० वर्षों में काफी 
ओद्योगिक विकास हुआ दै । बढे-बढ़े कस्बे और शहर वस गये 
हैं। यातायात और संचार साधन वढे पेमाने पर विकसित हो गये हैं। 
गांव अब अन्य स्थानों से प्थक्‌ नहीं रहे और औसत नागरिक एक ऐसे' 
चातावरण में रहता दे जो उस वातावरण से भिन्न है जिसमें कि चह ५० 
था ६० साल पहले रहता ओर काम करता था। लेकिन औद्योगिक और 
आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल का असर हमारी अर्थ-ब्यवस्था के सीमित 
अंगों पर ही पढा है | हमारे देश की आबादी के लगभग ७० प्रतिशत भाग 
को अब भी खेती पर निर्भर रहना पडता दै और खेती की पैदावार बहुत 
ही कम है | खेतों का आकार क्रमशः घटता गया है; पुराने कुटीर और 
छोटे पैमाने के उद्योगधंघे टूटते गये हैं और देहात की आबादी, जो कुल 
आबादी का पड प्रतिशत है, लगातार बनी रहने वाली वेरोज़गारी और 
'आमदुनी की कम्मी से पीडित रहती है। चाहे देहाती क्षेत्र हों चाहे शहरी, 
चेकद्पिक धन्धों का चिकास इतना अविक नहीं हो सका है कि उनमें बढ़ती 
हुईं आवादी को खपाया जा सके । सम्पूर्ण समाज की श्रति व्यक्ति आमदनी 
का स्तर ओद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुये देशों के ३८ या ३ भाग तक 
नीचा हैँ । 


३. एक गरीब देश के उत्पादन को थढाना वडा कठिन काम हैं और 
सब से कठिन बात है वृद्धि के आन्दोलन के लिये आरम्सिक अवस्था में 
उसंग पेदा करना। इसके कारणों को बहुत सरल शब्दों में समझाया जा 
सकता है। उत्पादन का स्तर भौर समाज की सम्पत्ति सम्बन्धी दशा का सुधार 

£ मुख्यतः उस के पास मौजूद पूँजी के स्टाक पर निर्भर करता है श्र्थाव 
प्रति-व्यक्ति भूमि पर और कारखानों, इंजनों, मशीनों, सिंचाई की सुविधाओं 
विजली पेदा करने वाले केन्द्रों और सचार-साधनों आदि पर । पूंजी के 
स्टाक में वृद्धि ओर इस जानकारी के द्वारा कि किस प्रकार सब से अधिक 
लाभदाग्रक ढंग से उस पूँजी का प्रयोग किया जा सकता है, किसी भी 
समाज की खाम्ग्नी ओर सेवाह्नों में वृद्धि की जा सकती है और इस प्रकार 
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समाज की सास्पत्तिक अवस्था को अच्छा बनाया जा सकता है । इसी बात 
को संक्षेप मे इस प्रकार कहा जा सकता है कि “आर्थिक उन्‍नति की कुजी 
पूँजी-निर्माण है?। लेकिन किसी भी गरीब समाज के लिये अपने पू'जीगत 
साधन सें काफी बढ़ती करके उत्पादन को बढाना सरल काम नहीं है। उसकी 
स्थिति कहीं अधिक बड़े पैमाने पर और कहीं श्रधिक बडी जटिलताओं के 
साथ एक ऐसे गरीब किसान की है जो एक कवाँ बनाकर अपने खेत की 
पेदाचार को बढाना चाहता है। वह किसान तभी कंवा खोद सकृता 
है जब काफी मेहनत करे और अपनी अन्य आवश्यकताओं को कम कर दे । 
शारीरिक परिश्रम तो उसे रुवयं अपने और अपने परिवार के द्वारा प्राप्त 
हो सकता है, लेकिन कर्व में लगने वाली सामग्री उसे औरों से खरीदनी 
होगी। इस खरीद के लिये पेसे बचाने के लिये उसे अपने उपभोग की 
वस्तुओं को कम करना होगा और यदि उसके जीवन का स्तर पहले से ही 
बहुत नीचा है तो यह काम बड़ा कठिन होगा और शायद असम्भव ही हो | 
इस प्रकाः यदि डसे कववाँ खोदना ही है तो उसे बहुत कठोर परिश्रम करना 
होगा और गरीबी की मार भी सहनी होगी । इस प्रकार हम देखते हैं कि. 
एक गरीब देश मे पूजी-निर्माण एक बढ़ी कठिन समस्या है। भारत में 
पानी, बिजली और अन्य बहुत सी ऐसी खामप्रियों के साधन हैं जिनको 
प्रयोग मे लाना अभी बाकी है| बहुत सी ऐसी जमीन दे जिसको खेतो के योग्य 
बनाया जा सकता है और बहुत से ऐसे उद्योग-घंघे हैं जिनका विकास 
किया जा सकता दहै। लेकिन ऐसा करने के त्विये यह ज़रूरी होगा कि 
पूजीगत निर्माण के साधनों को उक्त दिशाओं में मोड़ दिया जाय, क्योंकि वेसा 
न करने से उनका प्रयोग समाज की मोजूदा जरूरतों की पूर्ति में होने लगेगा । 
कछु हद तक यह सम्भव हे कि इस समय जिस जन शक्ति का उपयोग 
नहीं हो रहा है, या कम हो रहा है, उसका उपयोग हम करें । लेकिन बहुत 
से काम ऐसे हैं जिनको यह फ़ालतू जन-शक्ति, आवश्यक टक्‍नीकल 
दक्षता के अभाव में, नहीं कर सकती । यह भी सम्भव नहीं है कि हम 
इस जन-शक्ति को जरूरत की जगहों में तुरन्त प्राप्त कर सके | इसलिये 
अगर देश को उत्पादन की त्गातार वृद्धि करते रहने के लिये आवश्यक 
पू/जीगत साधनों का निर्माण करना है, तो इसके लिये चालू जरूरतों पर अंकुश 
लगाना आवश्यक हो जायगा | इस प्रकार विकास की आरम्भिक अवस्थाओं 
में एक ओर तो हमें कठोर परिश्रस करना पड़ेगा और दूसरी ओर अपनी 
जरूरतों को कम करना पड़ेगा । किसी भी आयोजन के लिये यह बहुत 
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जरुरी है कि त्याग और परिश्रम किया जाय । प्रथम कुछ वर्षों में तो यह 
ज़रूरत सब से ज्यादा होगी, लेकिन जब यह काम शुरू हो जायगा तो 
इसमें क्रमशः आसानी होती जायगी । यदि एक बार हम कम उत्पादन, 
कम बचत और कम पूँ जी-निर्माण के कुचक्र को तोड़ सकें तो हमारी अर्थ- 
व्यवस्था निरन्तर उन्‍नति की ओर बढती जायगी। जेसे-जेले उत्पादन 
आर उसके फलस्वरूप प्रति-ध्यक्ति आमदनी बढ़ती जायगी, कम से कम 
कप्ट के साथ वढी रकमें बचती जायेगी और एजी-साधनो के स्टाक में 
ज्यादा ले ज्यादा बढ़ती होती जायगी जिससे उत्पादन और प्रति च्यक्ति 
आमदनी क्रमशः बढ़ती जायगी। 


४. स्वमावतः हमारे सामने दो सवाल उठते हैं) पहला सवाल यह है 
कि किसी भी निश्चित अवधि में हम प्रति-व्यक्ति आमदनी में कितनी बृद्धि 
की युक्तिसंगत रूप से आशा करें ओर दूसरा सवाल यह है कि वृद्धि के लिये 
पू/जी-निर्माण की रफ़्तार कितनी हो । इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर 
नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर और कतिपय सम्भावनाओं दथा विकास की 
आरम्भिक अवस्थाओं में प्राप्त अन्य देशों के अनुभव के आधार पर हस 
कुछु न कुछ निर्णय कर सकते हैं। 


४, लेकिन पहले हमें यह वात साफ कर देनी चाहिये कि हमारे सामने 
चुनाव करने की एक विश्चित समस्या है, अर्थात्‌ एक ओर निकट भविष्य में 
जीवन के स्तर मे थोंढी-बहुत इृद्धि और पँजीगत साधनों में अपेक्षाकृत कम 
बढ़ती, तथा उसके परिणाम-स्वरूप उन्‍नति की ओर किसी प्रकार की निरन्तर 
ओर भिश्चित प्रगति का न होना है , ओर दूसरी ओर, तेज़ो के साथ पूँजी- 
निर्माण करने के लिये वर्तमान पीढ़ी को कष्टों और कठिचताओं का सामना 
करना हे जिससे कि आने वाली पीढ़ी के जीवन के स्तर को काफी झँचा 
उठाया जा सके। यह स्पष्ट हैँ कि हमको उक्त दोनों समस्याओं के बीच 
किसी प्रकार का सतुल्नन स्थापित करना होगा । लेकिन हमें यह समान कर 
चलना होगा कि हमारा कुकाव दूसरी वात की ओर ज्यादा होगा । 

६. दो अन्य वातों की चर्चा भी कर देनी आवश्यक है | पहली बात का 
सम्बन्ध आबादी की बढती से है। हम इस समय यह मान सकते हैं कि 
श्वादी की दृद्धि प्रति वर्ष १२९ अ्रतिशत द्वोगी, जेसा कि पिछुले ३० वर्षों 
की अवधि में प्रकट हुआ दे । यदि यह मानना सही है तो केवल आबादी की 

' बढ़ती की समस्या का सामना करने के लिये ही कुल राष्ट्रीय आमदनी में 


काफी वृद्धि करनी होगी । 

७, दूसरी बात यह दै कि पँजी को लगाने वाली इकाई और उसके 
प्रयत्नों से होने वाले अतिरिक्त उत्पादन के बीच क्या सम्बन्ध होगा | स्पष्टतया 
यह सम्बन्ध अल्वग-अलग मामल्नों में अलग-अलग होगा) पूजीगत सामग्री 
अर्थात्‌ मशीनों आदि पर पु जी लगाने की प्रभावकदा केवल डस सामग्री 
के आकार पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि लगातार बदुलने वाली अन्य 
बहुत सी परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है । एक विशेष परिस्थिति में किसी 
रकम को किसी काम में त्वगाने से एक दूसरी प्रकार की परिस्थिति की तुलना 
में कई युना अधिक लाभ हो सकता है। दूसरी परिस्थितियों में दुर्भाग्यवश 
या गलत ढंग से लेखा-जोखा करने से लाभ शायद्‌ बहुत कम हो | पूजी 
लगाने से लाभदायक परिणाम कितने समय में प्राप्त होंगे, इसको देखना 
होगा। एक कुवें को खोदने और उससे ल्ञाभ उठाने का काम कुछ महीवों 
में ही हो सकता है जब कि लिंचाईं के लिये एक बाँध बदाने और उससे प्राप्त 
पानी का प्रयोग करने में कई साल लग सकते हैं । 

८. किसी भी कम्र विकसित देश में एँ जीगत बचत के बहुत छोटे अंश के 
द्वारा ही पेदावार में तेजी के साथ और महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। उदा- 
हरणाथ, सन्‌ ।८३० और सन्‌ १६२० के बीच जापान में केवल अच्छे बीजों 
खादों, कृमिनाशकों और खंती के सुधरे हुये तरीकों के द्वारा, जिनमें से किसी 
के लिये भी अधिक पूंजी लगाने की ज़रूरत न थी, खेती की उपज में ७७ 
प्रतिशत बुद्धि हो गई। यद्यपि भारत के मासल्ले से मौसम ओर अन्य कुछ 
ऐसो बातें हैं जिनके कारण आरम्म में शायदु अधिक एँजी लगानी पढ़े, 
फिर भरी हमारे यहाँ खेती की वततमान कम उपज को देखते हुये अपेक्षाकृत 
अच्छे नतीजे निकल सकते हैं । वर्तमाग योजना में, जिसमें खेती पर विशेष 
ज्ञोर दिया गया है, इस प्रकार पूुजो ल्गागे की विशेष व्यवस्था की 
गईं है। साथ-साथ और अधिक पू'जो जुटाने की समस्या को कुछ हद तक 
इस प्रकार सुलझाया जा सकता है कि जव-शक्ति, भूमि और वतंमान साज- 
सज्जा का और अधिक भरपूर उपयोग किया जाय । बेकार जन शक्ति का डप- 
योग नहरे' खोदने, तालाबों की मरम्मत करने, सड़कें और छोटे बाँध बनाने, 
सफाई की हालत में सुधार करने और प्रारम्भिक शिक्षा देने में हो सकता 
है। इस प्रकार के स्थानीय कामों के लिये स्थानीय साधनों को जुटाने की बड़ी 
जरूरत है और इसके लिये भी योजना में कुछ व्यवस्था की गईं है। दूसरी 
ओोर चढ़ी वहुसुखी योजनाओं के लिये पूँजी की बड़ी रकसों की व्यवस्था 
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है | कई सालों तक इनके द्वारा उत्पादन बढाने के लिये पूएतथा काम नहीं 
लिया जा सकता, यद्यपि एक अ्रवधि के बाद इनके द्वारा प्रत्यक्षतः तथा 
श्रप्रत्यक्षतः उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी । 

४१ उपयुत्ति सभी बातों पर विचार करने के बाद आगे जो आँकडे 
प्रस्तुत किये जायेंगे उनमें यह माना गया है कि सन्‌ १६९४१ से आरस्भ होने 
वाले ५० वर्षों में पुजो और उत्पादन का अनुपात ३६ * १ होगा और यह 
अनुपात क्रमश” बढ़ता हुआ लगभग ४: $ हो जायगा और इसी गति से 
सन्‌ )६७० तथा उससे आगे यह बृद्धि होती जायगी। यह भी साना गया 
है कि ओसतन पू जी लगाने की तारीख से लगभग दो सात बाद अतिरिक्त 
उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त होने लगेगा। 

१०, यहाँ तक बुनियादी सम्भावनाओ की बात कही गई। अब हम 
अन्य देशों के अनुभवों की ओर देखें । अमेरिका मे लगभग ३० साल में 
अर्थात्‌ सनू १८७० से सन्‌ १६०० तक पूजी-निर्माण १२ से लेकर १४ 
प्रतिशत तक रहा और उससे उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाली सामग्री तीन 
गुना बढ गई | इसी प्रकार जापान मे ३० वर्षो की अवधि में, श्रर्थात्‌ सन्‌ 
१६०० से सन्‌ १६३० तक नये पूँ जी-निर्माण में प्रायः १४ प्रतिशत की 
ओसत बुद्धि से राष्ट्रीय आमदनी तीन गुना बढ गई । रूस से पहली पंच- 
वर्षीय योजना के काल में नकद एूंजी का लच्य राष्ट्रीय आमदुनी के एक- 
चौथाई और एक-तिहाई के बीच मे रखा गया जो कि दूसरी पंचवर्षीय 
योजना के काल में कुछ कम कर दिया गया । सोटे तोर पर अनुमान के 
अनुसार सन्‌ १६२३ से सन्‌ १६४१८ तक के समय में लगाई गई पूजी 
राष्ट्रीय श्रामद्नी का २० प्रतिशत थी। पूंजी-निर्माण की इस तेज्ञ रफ़्तार 
के कारण लगभग १० ब्ष के समय में राष्ट्रीय आमदनी प्रायः दुगुनी से 
अधिक हो गईं। 

११. भ्रन्‍्य देशों से उपयुक्त सफलताओं को देखते हुए इस देश को 
कस से कम यह लकच्य बनाना चाहिये कि लगभग एक पीढ़ी की अवधि 
मे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी दुगुनी हो जाय । एक ऐसे देश के लिये, 
जहाँ पहले से ही घनी आबादी है, ओर जिसे आगामी छुछ वर्षों' में 
लगातार बढ़ने वाली आबादी के लिये व्यवस्था करनी है, यह एक महत्वा- 
कांजापूर्ण लच्य है जिसके लिये बहुत अच्छे संगठन और ऐसे राष्टरब्यापी 
प्रयत्न की आवश्यकता है जो सामान्यतः युद्ध जेसी संकटकाल्लीन परिस्थि- 
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तियों में ही किया जाता है।बचत और पूँजी-निर्माण की रफ्तार को 
हमें उनके वर्तमान स्तर से बहुत अधिक ऊंचा उठाना होगा । यह अजुमान 
लगाया गया है क्रि सन्‌ १६९० और सन्‌ १३९ में बचत, राष्ट्रीय आस- 
दूनी का केवल € प्रतिशत भाग रही | जब हम्न इसकी तुल्नना अमेरिका, 
जापान, और रूस से करते हैं तो राष्ट्रीय आमदनी मे बुद्धि की प्राप्ति के 
लिये इसे बहुत कम मानना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक ऐसी आबादी 
के लिये, जो ३ २९ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ रही है, बचत 
को यह दूर प्रति व्यक्ति आमदुनी को स्थिर रखने के लिये ही यथेष्ट 
है। नि.सन्देह यह एक मोटा अनुमाव है और इसको शब्दशः सही नहीं 
मानना चाहिये | फिर भी इससे यह स्पष्ट हो जाता दै कि जहाँ तक प्रति- 
व्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी का सवाल है, भारतीय श्रथ-व्यवस्था अपेक्षाकृत 
बडी स्थिर है और यह संकेत मित्न जाता है कि प्रति व्यक्ति आमदनी के 
दुगुना करने के लच्य को प्राप्त करने के लिये कितने बडे प्रयत्न की जरूरत 
होगी | 

१२, योजजा में यह अनुमान छगाया गया है कि राष्ट्रीय आमदुनी, 
जो कि सन्‌ १६४०-२१ में ६,००० करोड रुपये कूती गईं थी, सन्‌ 
१६१९-५६ तक १०,००० करोड रुपये हो जायगी और उक्त पांच वर्षों' 
में जो श्रतिरिक्त आमदनी बढ़ेगी उसमें से प्रति वर्ष २० प्रतिशत को 
लगाई गईं पूँजी में और पूजी-निर्माण में जुड़ना चाहिये। इसका अथे 
यह है कि पांच वर्षों के अन्त में लगाईं गई पूृ"जी की दर बढ कर 
राष्ट्रीय आमदनी का ६७४ प्रतिशत हो जायगी | अन्य देशों के श्रज्ञुभव 
के प्रकाश में यह बात शायद अधिक शआशाजनक प्रतीत न हो और 
नि सन्देह यदि हम केवल यही बात सोच कि क्या होना चाहिये, तो हमें 
इससे अधिक वृद्धि की बात सोचनी होगी । लेकिन हमको तो यद्द भी ध्यान 
में रखना होगा कि वास्तव में व्यावहारिक बात क्या है। और यह बात 
ब्यावहारिक नहीं मालूम होती कि लोगों को बहुत अधिक कष्ट दिये बिना और 
सम्पूर्ण अथ-व्यवस्था पर खतरे की हुदू॒तक जोर डाले विना प्रथम पांच 
वर्षों मे पूँजी लगाने को रफ्तार को और तेज्ञी से बढाया जा सकेगा | 
प्रस्तावित झल्प वृद्धि के लिये भी विशेष प्रयत्न करना होगा, और जैसा 
कि बाद मे दिखाया जायगा, यद्यपि इस बृद्धि को प्राप्त करने के लिये 
सुख्य सहारा घरेलू बचत का लिया जायगा, फिर भी कुछ हद तक विदेशी 
पूँजी की ओर भी देखना पड़ेगा | परन्तु बाद में जेसे-जेसे एूँजी विनियोग 
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का प्रभाव राष्ट्रीय आमदनी की बृद्धि के रूप में प्रकट होने लगेगा, यह 
झधिकाधिक आसान होता जायगा कि बचत और पुँजी लगाने की रफ्तार 
को बढ़ाया जाय जिसके फलस्वरूप और तेज्ञी के साथ राष्ट्रीय आमदनी 
में बढ़ती होगी । इस प्रकार यदि सन्‌ १६१६-४७ के बाद हर साल 
होने वाल्ली अतिरिक्त आमदनी के ४० प्रतिशत को बचा कर फिर से लगाया 
जा सकता है तो सन्‌ १६६७-६८ तक सालाना बचत कुल राष्ट्रीय 
आमदनी के २० प्रतिशत से कम न होगो और इस दर को और अधिक 
बढ़ाने की कोई जरूरत न रह जायगी। 

१३, साथ में दिये गये आ्राफ से यह प्रगठ हो जाता है कि राष्ट्रीय आस- 
दूनी की उन्‍नति किस प्रकार होगी और यह भी मालूम हो जाता है कि 
इससे पहले वाले पैराग्राफ में सुकाई गईं खर्च की दर के आधार पर कितनी 
अधिक आमदनी को पूँजी के रूप में लगाने के लिये निर्धारित किया जा 
सकेगा । यह स्पष्ट है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के काल में कुल्न राष्ट्रीय 
आमदनी ओर कुल खर्च ( रेखा 'क” और रेखा “'ख' ) में जो ब्ृद्धि होगी वह 
चर्तमान प्रति व्यक्ति आमदनी और खर्च को स्थिर रखने के लिये आवश्यक 
स्तरों से कुछ ही अधिक होगी | दूसरे शब्दों में इस कांल में जीवन के स्तर 
में बहुत कम बृद्धि होने की सम्भावना है | झागामी १० वर्षों में राष्ट्रीय 
आमदनी लगभग ४० प्रतिशत और अ्रधिक तेज्ञी से बढ़ेगी लेक्रिन यह वृद्धि 
ज्यादा होते हुये भी वेसी प्रतीत व होगी और बढ़ी हुई आमदनी के ९० 
प्रतिशत को बचा रखने के कारण खर्च में बहुत घीमेपन के साथ बृद्धि होगी । 
लगभग सन्‌ १६६४ से राष्ट्रीय आमदनी और अधिक तेज्ञी के साथ बढ़ेगी 
जिससे सन्‌ १६७८ तक प्रति व्यक्ति आसदुनी दुयुनी हो जायगी। इसी 
प्रकार सच की दर भी लगभग सन्‌ १६७० से तेज्ञी के साथ बढती आरम्भ 
होगी । 

१४, पहली दृष्टि में यह परिस्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं दिखाई देती । 
इससे उन लोगों को निराशा होगी जो यह गल्त धारणा बना बैठे हैं कि 
आयोजन के आरम्भिक काजल मे ही तेज़ और स्पष्ट दिखाई देने वाल्ली उन्नति 
हो सकेगी । पहले पांच वर्ष अनिवारय॑तः तैयारी और लगातार आगे बढ़ने 
के लिये सहायता देने वाले साधनों को कष्ट के साथ एकत्रित करने वाले वर्ष 
होंगे । दूसरी ओर श्राज जो लोग नौजवान हैं, वे यह आशा कर सकते हैं 
कि जब वे प्रौढ़ बनेंगे तो जीवन के स्तर में आम तौर पर उन्नति होगी और 
यह उन्नति ऐसी होगी जिले साफ तौर पर देखा जा सकेगा और जिसके 
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सम्भावनायें 

१ सन्‌ (६४०४ में राष्ट्रीय थ्रामरनी ६,८०५ करोड़ रुपये । 

“२, सन्‌ १६४८-५१ मे उपभोग का सनप्र ज्यय ८,४४० 
फरोड़ रुपये। 

३. सब्‌ १६५५५६ तक राष्ट्रीय आमदनी और सण्ण उपयोग 
ज्यय में इडिः कमश' ६,००० करोड़ और ७७४ क्रोद रुपये। 

४ सब १६५५-४६ के याद प्रत्येक वर्ष 'भत्तिए्कि आमदनी छा 
बंद अनुपात जिसे पू'जी के रूप में पुन' तगाया जायगा, ६० 
प्रतिशव, जब समरप्त आमदनी के भाग के रूप में यचतों फा 
अलुपात २० प्रतिशव पहुँच जाएगा, तय पूजी पिनियोग 
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राष्ट्रीय आमदनी ओर 
समग्र उपभाग 
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अन्तिम सीना तक पहुचेगा ( झ्रवात्‌ सन्‌ (६६८-६६ में )। 


सक्वेत 
१ उपयुद् सम्गावनाश के श्राधाए पर एष्ट्रीय आमदनी. के 
३. उपयुक्त सन्‍्भायत्राओं के आधार एर सममर उपभोग व्यव से 
३ प्रवि ब्यक्ति राष्ट्रीय आमदनी को सा (६५६ ४० के स्तर पर 
स्थिर रखने के लिए ायश्वर राष्ट्रीय नामदनी---ग 
४ सन्‌ ८६६० ४? के स्तर पर प्रति व्यत्ति उपभोग को स्थिर 
रखने फे लिए आवश्यक समग्र ठपमोग व्यय, घ॑ 
४ झन्‌ (६५०८-४९ थी प्रति व्यक्ति आमदनी को दुगुनी करने के 
छिए आवश्यक राष्ट्रीय झामतनी. ४ 
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विषय में कोई बहस-सुबाहसा न हो सकेगा । एक राष्ट्र के जीवन में इससे 
अधिक भर आशा ही क्या की जा सकती है ! 


१५, 8सके अ्रतिरिक्त यदि आवादी की वृद्धि की दर में परिवर्तन हो 
जाता है, तो उन्नति उससे कहीं अधिक हो सकती है जितनी ऊपर बताई गईं 
है। इस दर को तत्काल नहीं बदला जा सकता, लेकिन भारत में आबादी का 
दवाव हृतना अधिक है कि वृद्धि की दर मे कमी की ससस्याको एक बडी समस्या 
मानना चाहिये। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, हमने यह माना है कि 
आबादी १ २९ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढती रद्देगी । यदि निकट सविष्य 
से इस दर में एक प्रति-शत भी कमी हुईं तो जीवन के रत्तर को ऊँचा उठाने 
में इससे बडी ठोस सहायता मिलेगी | इस प्रकार की कमी को अ्रसस्भव नहीं 
माना जा सकता । कुछ हृद तक शिक्षा के प्रसार द्वारा, विशेषत' महिल्ाभों 
मे शिक्षा-प्रसार द्वारा, आबादी की धृद्धि की दर को कम किया जां सकता 
है। लेकिन परिवार-आयोजन की आवश्यकता और तरीकों को समझाने के 
लिये कुछ निश्चित उपाय भी आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में अन्यत्र सुझाव 
दिये गये हैं ।१ 

असमानताओं मे कमी 

१६. अब हम अ्रतिरिक्त उत्पादन की बात को छोड कर आधिक अस- 
सानताश्रों या कमी-बेशी को कम करने के ल्षच्य के विषय में विचार करेंगे। 
यह बता दिया जाय कि यह लक्ष्य राजनीति के उन निर्देशक सिद्धान्तों में 
निहित है जो विधान की ३६ से लेकर ९१ तक धाराओं में बताये गये हैं, 
ओर विशेषतया इस निश्चित निर्देश में कि आर्थिक व्यवस्था का परिणाम धन 
का केन्द्रीकरण न होना चाहिये और उससे उत्पादन के साधनों को कुछ थीड़े 
से हाथों मे इस प्रकार न पहुँचना चाहिये जिससे सार्वजनिक हित की हानि 
हो । इस सामले में बहुत दूर तक और बहुत तेज़ी से आगे बढने मे खतरे 
हैं, लेकिन चुपचाप बैठ जाने में और वर्गगत विशेषाधिकारों के अस्तित्व के 
प्रति उदासीन होने या उन पर ज़ोर देने में सी खतरे हैं | हमें एक ऐसा बीच 
फा रास्ता निकालना होगा जो समाज को तेजी के साथ रूझमोरे या सासा- 
जिक उथल-पुथल पेदा किये बिना सरकार को सामाजिक ढांचे में तेज़ी के साथ 
परिवर्तन करने मे समर्थ बनाये। प्रायः यह विचार प्रकट किया जाता है कि 
किसी प्रकार के महान्‌ सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन तब तक नहीं किये 
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'जा सकते जब तक कि वर्ग-हेष और हिसा और उन सामाजिक वर्गों के 
विरुद्द बदले की सावना से काम न लिया जाय, जो जनता की धारणाओं 
के अनुसार पुरानी व्यवस्था की असमानताओं के लिये जिम्मेवार हैं । लेकिन 
इस प्रफ़ार के तरीके इस देश की परम्परा ओर आदशों से बहुत दूर हैं। वे 
लोकतंत्रात्मक आयोजन के बुनियादी सिद्धान्तों के भी प्रतिकूल हैं | उक्त 
सिद्धान्तों के अचुसार समाज का विकास एक सम्पूर्ण इकाई के रूप में ही 
हो सकता है और उसे बदलती हुईं द्ाज्तों के अनुकूल अपने आप को बनाना 
होगा । किसी भी समय किन्हीं विशेष वर्गों की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन 
शान्तिपूवंक ओर लोकतस्त्रात्मक तरीकों से हो सकता है और इस परिवर्तन 
की आवश्यकता को तथा ल्ोकतंत्रात्मक प्रणाली को समझते तथा उध्का 
आदर करते हुये ये वर्ग स्वयं ही'डन परिवतंनों को अपने अन्द्र ला सकते हैं। 


१७, जमींदारी का खात्मा हो जाने के साथ-साथ इस प्रकार का एक महत्व- 
पूर्ण सामाजिक परिवर्तन शान्तिपू्चक हो गया है। १२ व॑ अध्याय में भूमि के 
स्वामित्व के सम्बन्ध में और भी परिवरतंन करने के सुझाव दिये गये हैं। इन 
परिवत॑नों के द्वारा ज़मीन सम्बन्धी सभी बड़ी असमानताओं को दूर 
किया जां सकेगा । 


4८. राज्य-कर सम्बन्धी उपायों द्वारा धन सम्बन्धी असमानताओं को 
भी कम्र किया जा सकता है । झृत्यु-कर, जो कि अब उन्नतिशीक्ष देशों की 
कर-व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, इश्च प्रकार की समानता लाने का 
महत्वपूर्ण साधन है । कुछ वर्षो की अबवि में ऐसे करों द्वारा असमान- 
ताय इतनी अधिक कसम की जा सकती हैं कि अन्य उपायों मे से केवल 
सामाजिक उखाड-पछुाड़ के द्वारा ही उनको सीघे-सीधे प्राप्त किया जा सकता 
है। अधिकाधिक समानता लाने के लिये इस प्रकार के प्रत्य् कर भी 
लासदायक हैं जिनका प्रभाव मुख्यतया अथवा अधिकाधिक अमीरों पर पडे । 
लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि आमदनी में अधिकाधिक समानता 
ओर निजी ठौर पर होने वाली बचतों तथा पू जी-निर्माण और उत्पादक कार्यों 
के प्रति आम उत्साहहीनता की भावना जेसी असुविधाश्रों के बीच ठीक-ठीक 
सन्तुल्लनन रखा जाय। जेसे-जेसे बचतों के वेकल्पिक स्नोत और पूँजी-निर्माय 
के साधन विकसित होते जायेंगे वेसे-वेसे अमोरों पर टैक्स बढाये जा 
सकते हैं | 


१६. जब हम बहुत आगे की बात खोचते हैं तो हमें इस चतीजे पर 
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पहुँचना पढ़ता हैं कि सम्पूर्ण अर्थ-ब्यवस्था के लिये उत्पादक शक्तियों को 
जुटाने श्रोर वर्ग सम्बन्धों को ठीक करने के लिये राज्य को आर्थिक और 
सामाजिक जिम्मेवारियां तेज़ी से बढ़ानी होंगी । इसका श्रथ॑ उत्पादन और 
वितरण के साधनों का पूर्ण राष््रीयकरण अथवा खेती, उद्योग अं र व्यापार की 
गेर साकारी एजेन्सियों का खात्मा नहीं है, परन्तु इसका यह अर्थ भ्रवश्य है 
कि गेर सरकारी क्षेत्र क्रमशः ब्यापक होता जायगा और आयोजित अर्थ 
व्यवस्था की ज़झरतों को पूरा करने के लिये उस पर राज्य का नियन्त्रण और 
दिशा-निर्देश अधिकाधिक बढ़ता जायगा । 


२०, इस सम्बन्ध में यह बात वता देना ज़रूरी है कि उत्पादक पू जी 
के स्वामित्व में सरकार का हिस्सा अभी भी काफी अधिक है | यह बात आस 
तौर पर लोग अनुभव नहीं करते । खेती, छोटे पैमाने के उद्योग, सडक 
यातायात श्रौर रिद्वायशो मकानों के क्षेत्रों को छोड़ कर केन्द्रीय और राज्य- 
सरकारों के हिस्से की प्‌ जी सत्‌ १६४०-३१ के अन्त में ३,२०० करोड़ रुपये 
से अविक थी । उसका विवरण इस प्रकार है :-- 





(करोड़ रुपये) 
रेलें प्पचे७ 
प्रिचाई के काम (बहुमुखी नदी घादी योजनाओं 

के सहित) २३० 
संचार ओर ब्राडकास्टिंग र३ 
विजली सम्बन्धी कार्य ४६ 
उद्योग ४४ 
नागरिक वायु-यात्रा १० 

बन्द्रगाह प 
केन्द्रीय ट्रोक्टर संगठन 4 
कुल ज्ोड 3,२३६ _ 


इस में सार्वजनिऊ संस्थाओं, स्यूनिसिपैलिटियों तथा अन्य अर्द्धसाव॑जनिक 
एजेंसियो की सम्पत्ति के हिस्से के १८०करोड रुपये भी जोड देने चाहिये । इ्स 
की तुलना में निज्ञी क्षेत्रों की उत्पादक पू.जी पूर्वोक्त क्षेत्र को छोड कर संभवत: 
3,९०० करोंड रुपये से अधिक न थी । उसका विवरण इस प्रकार है -- 
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( करोड़ रुपये ) 
कारखाने १,११५ 
बंगान उद्योग ३०० 
बिज्ञल्ली संबंधी कार्य ७० 
खानें ३५ 
जहाज़रानी और वायु-यात्रा झ३२ 
मोथर यातायात १३० 

कुल जोड़ , ४७२ 


डपयु'क्त अनुमान अनिवाय॑तः मोटे तौर पर लगाये गये हैं ओर उनका 
सम्बन्ध आर भिक मूल्यों से है न कि वर्तमान परिवर्तित मूल्यों से । परन्तु 
उनसे प्रक्रट हो जाता है कि संगठित उद्योगों के लिये आवश्यक सेवाश्रों की 
ब्यचस्था करने में ओर कुछ हृद्‌ तक औद्योगिक विकास को दिशा में सरकार 
महत्वपूर्ण भाग ले चुकी है। 


२१. जेसा कि ऊपर बताया जा छुका है, सरकार को अनिवायतः और 
अधिक तेज़ी से इस दिशा में बढ़ना चाहिये | सन्‌ १४४८ के औद्योगिक नीति- 
सम्बन्धी वक्तव्य में यह बात पहले ही बताईं जा चक्की है कि कोयला, लोहा 
और हृस्पात, जहाज़ निर्माण और हवाई जहाज़ निर्माण जेसे कुछ उद्योगों में 
सरकार आगे के विकास की जिम्मेवारी लेगी और यद्द जिम्मेवारी उसी सीमा! 
तक कम रहेगी जिस सीमा तक निजी या गेर-सरकारी जोन्नों का सहयोग 
आवश्यक समझा जायगा । इनमें से ऋछ उद्योगों, यथा ज्ोहा और इस्पात 
ओर जहाज्ञ निर्माण को दिशा में योजना काल में सरकार महत्वपूर्ण नय॑ 
प्रयत्नों का आरंस करेगी | शेष भ्रौद्योगिक क्षेत्र के बारे में, जिसे निजी 
प्रयत्नों के ज्षिये छोड़ दिया गया है, सरकार के पास नियमन और नियन्त्रण 
के काफी अधिकार हैं और द्वाल के अनुभव से यह प्रकट हो गया है कि 
निजी प्रयत्नों के किसी बड़े विक:स का होना वरंसान परिस्थितियों में 
सरकारी सहायता के बिना असंभव है | सच बात तो यह है कि निजी 
प्रयत्नों का विचार तेज्ञी के साथ परिवर्तित हो रहा है। और अब इस विचार 
को समयानुकूल नही माना जाता कि निजी क्षेत्र अनियमित फायदे के आधार 
पर कार्य कर सकते हैं | सरकार के दिशा-निर्देश और नियन्त्रण की व्यापकता 
का क्रम लगातार जारी रहेगा ओर तेज्ञी पकड़ता जायगा | 


१६ 


२२. यह स्पष्ट है कि सावंजनिक ज्षेत्र के विस्तार और निजी छेन्न के 
अधिकाधिक नियसन के साथ-साथ धन और आमदनी की बडी असमानताओं 
को कोई स्थान न मिलेगा और आध्िक पभगति और सामाजिक स्थिरता 
को खतरा पहुँचाये बिना उनको कम करना अधिकाधिक सरल होता जायगा। 


“--४#:---- 


अध्याय २ 


प्राथमिकता ओर आयोजन के तरीके 
प्राथमिकतायें 


देश की जरूरतों को देखते हुए उसके विकास के लिये प्राप्त साधन 
अहुत थोड़े हैं | जेसा कि इससे पहले के अध्याय सें ब्रताया गया है, सन्‌ 
१६९०-३१ में वार्षिक बचतें राष्ट्रीय आमदनी का केबल « प्रतिशत 
अर्थात्‌ लंगभग ४४० करोड रुपये थों। अयध्व करने पर यह रकम सन्‌ 
१६९४-४६ तक ६७७ करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसलिये इन 
सीमित साधनों की बांट के लिये बडी सावधानी बरतनी होगी। आगे 
आने वाले वर्षों की ओर दूर तक देखते हुये यह साफ हो जाता है कि 
हमारी अर्थ-वब्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा न होगा जिसमें लगने वाली 
पूँजी को वहुत अधिक बढाने के लिये ओचित्य न हो। लेकिन जब हम 
एक सीमित समय की बात लेते हैं तो यह समस्या एक विभिन्‍त्र रूप 
अहण कर लेती है। हमे पहली चीज़ें पहले लेनी होंगी और एक दिये 
हुये सीमित समय में प्राथमिकताओों का निश्चय करना होगा, यद्यपि, जेसे 
वे के बाद वर्ष बोतते जायेंगे, इच प्राथमिकताओं में फेर-बदुल होता 
जायगा | जेसे जेले आरम्भ में शुरू करिए गये विक्रास-क्षेत्रों का काम आगे 
बढ़ता है, वेसे वेसे हमें धन्य क्षेत्रों पर जोर देना होगा और अन्य ज्षेत्रों 
के विकास के लिये पृष्ठभूमि तेयार करनी होगी । 


२, ताध्काल्निक पांच वर्षा में सब से ऊ'ची प्राथमिकता हमें खेती-बाड़ी 
को, जिसके श्रन्तर्गत सिचाई और बिजली आ जाते हैं, देनी होगी। हम 
जिन योजनाओं को हाथ में ले झुके हें उनकी पूर्ति पर जोर देना कुछ हृद्‌ 
तक इसी बात की ओर संकेत करता है। लेकिन इसके अलावा भी यह 
ज़ाहिर है क्रि श्रनाज और उद्योगों के लिये जरूरी कच्चे माल का 
उत्पादन काफी बढाये बिना अन्य क्षेत्रों से विकास की रफ़्तार को तेज्ञ 
रखना अ्रसम्भव होगा और अधिक विकास के लिये खाद्य और कच्चे माल 
का होना बहुत जरूरी है, इसीलिये इन वस्तुओं के विषय मे आतव्म- 
उनिर्भरता और बहुतायत की दृशाओं का निर्माण होना बुनियादी बात है | 


श्प 


३. खेती में सुधार बहुत हद तक सरकार द्वारा लगाई गई एूजी 
पर निर्भर करेगा ओर क्योंकि खेती-बाडी के काम को सब से ऊंची प्राथ- 
मिकता दी गईं है, इसलिये सरकार द्वारा उद्योगों में लगाई गई ए'जी अपेक्षा- 
कृत सीमित रदेगी। घतंमान अवस्था मे इस ज्षेन्न में उन्नति बहुत हृद्‌ 
तक निजी प्रयत्न श्र प्‌ जी पर निर्भर करेगी । सरकार आरम्मिक अवस्था 
में बुनियादी सेवाओं और यातायात की व्यवस्था पर भी यथाशक्ति 
अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । लेकिन कुछ केन्द्रीय उद्योगों, जेसे लोहा और 
इस्पात, भारी रासायनिक ओर भारी बिजली-उद्योगों के भ्रति उसकी 
विशेष जिम्सेवारी होगी, क्‍योंकि आज की दुनिया में ये उद्योग औद्योगिक 
उन्नति के आधार हैं । इस प्रकार के उद्योगों के विकास के त्रिये आरम्भ 
में जितनी पूजी लगती है, वह बहुत बडी होगी और निर्माण का ससय 
काफी लम्बा होगा। इसीलिये इस दिशा में आरम्भ से ही काम शुरू 
करना होगा | 


४, जिस हदु तक आरम्भिक रूप में पेदावार बढाने पर जोर द्था 
जायगा उसी हदु तक अनिवार्यत, सामाजिक सेवाओं का विकास सीमित हो ' 
जायगा । लेकिन फिर भी यह साफ है कि कोई सी योजना तब तक सफल 
नही हो सकती जब तक मानव-सम्पत्ति के सुधार के लिये पूजी न लगाई 
जाय । उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भी शिक्षा, टेक्नीकल शिक्षा और स्वास्थ्य 
जेसी सामाजिक सेवाओं का विरुतार विशेष रूप से लासदायक सिद्ध हो 
सकता है। इस ज्ेन्न में प्रत्यक्ष सामाजिक श्रयत्नों के लिये बहुत अधिक 
गुजाइश है। इसीलिये इस क्षेत्र के लिये जो विशेष आधिक व्यवस्था रखी 
गई है, उसके बाद भी अन्य साधनों के द्वारा बहुत अधिक कास किया जा 
सकता है। उदाहरणार्थ, देहाती क्षेत्रों में साक्रता का प्रसार इच्छापूंक 
सामाजिक सेवा करने वालों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सावजनिक स्वास्थ्य 
का सुधार प्रायः सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान देकर किया 
जा सकता है। जहाँ तक टेक्नीकल शिक्षा का सवाल है, यह अत्यन्त आव- 
श्यक दे कि समुचित आर्थिक सहायता की ब्यवस्था की जाय, क्योंकि यह न. 
केवल विकास की प्रयाल्री के क्लिये आवश्यक है बल्कि वतंमान ससय में 
प्रचत्षित विशद्धू साहित्यिक शिक्षा के प्रति छुकाव को सही रास्ते पर लाने 
के लिय भी जरूरी है। इस प्रकार के झछुकाव के कारण ही मध्यवर्गीय लोगों 
मे बेरोज़गारी बढ रही है। 


४, क्योंकि हमारे यहां जन शक्ति का बहुत बड़ा भाग अभी उपयोग मे 


श्६ 


नहीं आ रहा है, इसोलिये स्थानीय विकास के लिये स्थानीय श्रम-शक्ति का 
उपयोग करने के प्रोग्राम को उच्च प्राथमिकता देनी होगी । जीवन-यापन की 
दशाओ से सुधार करने के लिये उनका योगदान पहली दृष्टि में भल्ले ही बहुत 
छोटा सालूम हो, लेकिन कुल मिला कर ओर साखूृहिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव 
के रूप में, आरम्सिक अवस्था को देखते हुये, वह अनुपात सें बहुत अधिक 
होगा । इस सिद्धान्त पर आधारित सामूहिक विकास के प्रोग्राम ओर भरपूर 
चहुसुखी विकास, जो कि चुने हुये क्षेत्रों में होगा, विशेष महत्त्व के सिद्ध 
होंगे । 

६. ऊपर बताई गईं प्राथमिकताओं की आम रूपरेखा के अन्तंगत अधिक 
विस्तृत नक्शे हैं, जो देश के एक भाग से दूसरे भाग में बदलते जायेंगे। उद- 
हरण के लिये खेती-बाड़ी के क्षेत्र में कुछ जगहों में लिंचाई विशेष महत्वपूर्ण 
हो सकती है और कुछ दूसरी जगहों में रासायनिक खादों को विशेष महत्त्व 
मिल सकता है। कुछ क्षेत्रों में खेती के विकास के लिये सड़कों में सुधार 
एक आवश्यक शर्त हो सकती है। उद्योगो के क्षेत्र में राष्ट्रीय हित की दृष्टि से 
कुछ उद्योगों का विकास अन्य उद्योगों से अधिक जरूरी हो सकता है, भले 
ही उन उद्योगों का विक्राल निजी तौर पर उद्योगों का संचात्षनन करने वालों 
को हमेशा अधिक आकषोक और ल्वाभदायक न प्रतीत हो । इन सब प्राथ- 
मिकताओं को दृष्टि में रखना इसलिय जरूरी है, जिससे कि जो कुछ भी 
अनावश्यक है, या आरम्भिक अवस्था में राष्ट्रीय अर्थ-ब्यचस्था के लिये जो 
कुछ भी अपेक्षाकृत कम सहायक है, उसमें साधनों का अपब्यय न हो जाय | 


तरीके 


७, इन प्राथमिकताओं को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है--- 
इसका संक्षिप्त उत्तर है, “समाज की बचतों को सम्रुचित परिमाण में इच्छित 
दिशाओं की ओर सोड़ दिया जाय ।” परन्तु उपयुक्त कथन को कुछ और 
अधिक साफ करने की जरूरत है ओर इस सवाल के अन्तंगत कुछ तरीकों 
पर विचार करना पड़ेगा, क्‍योंकि वे आर्थिक आयोजन के अनिवाय अंग है। 


८. बचतों के तीन मुख्य जरिय हैं : लोगों क्री निज्ञी बचतें, का्पोरेशनों 
द्वारा बचतें और सार्वजनिक बचतें या सार्वजनिक क्षेत्रों का अतिरिक्त धन ।' 
जहाँ तक तीसरी प्रकार की बचत का सवाल है, राज्य यह निर्णय कर सकता है 
कि किन वातों के लिये इस श्रकार की बचत को लगाया जा सकता है । लेकिन 
जहाँ तक निजी तौर पर और कार्पोरेशन की बचतों को लगाने का सवाल है, 


२० 


हर 


उसमें राज्य का कोई निर्णायक हाथ न होगा | राज्य केवल सुविधार्य दकर 
और फतिपय् दिशाओं में उतर बचत को लगाने के लिये उत्साह पेदा करके तथा 
कतिपय अन्य दिशाओं सें उनको लगाने के प्रति अनुत्साहित करके था रोड 
लगा कर अपना प्रभाव डाल सझता है| निज्जी तौर पर की गई बचतो को 
लगाने के मामले से उत्साह ठेने या उत्साह न देने और प्रभाव डालने का 
कार्य राज्य-कर और सम्पत्ति तथा व्यापारिक नीति सम्बन्धी उपायों द्वारा 
किया जा सकता है। लेफिन क्योंकि निजी क्षेत्रों में बचतों का बेटदारा मुल्य 
सम्बन्धों द्वारा प्रभावित होता द्वे--अर्थात्‌ बचतें प्रचलित दामा को देखते 
हुये उन दिशाओं की ओर जाती हैं, जिनमे सबसे अधिक मुनाफे की आशा हो। 
इसलिये प्राथमिकताओं और योजना में निर्धारित क्यों के अनुकूल दिशाओं 
की ओ्रोर यह वचतें लग सके', इसके लिये सुविधाजनक सूल्य के ढॉचे आर्थिक 
नीति के छ्च्यों को देखते हुये बनाये रखने होंगे। इसके लिये झुछु हद तक 
दामों का कंट्रोल जरूरी होगा और इस प्रकार के मूल्य-नियन्त्रण को प्रभाव- 
शाली बनाने के लिये उत्पादन, वितरण और छुछ छुनियादी वस्तुओं का 
यंटवारा जरूरी हो जायगा । 

६. व्यक्तियों भर कार्पोरेशनों की बचतों को राष्ट्रीय विकास के लिये 
लगाने का कार्य कितना महत्वपूर्ण है, यह बात प्राय, ढीक-ठीक नहीं समझी 
जाती और यह सोच लिया जाता है कि इस प्रकार की बचतें उनके मालिकों 
की मर्जी पर जिस दिशा! में सी वे चाहे, सुरक्षापूवक लगाई जा सकती हैं । 
लेकिन ये बचते' समस्त घरेलू बचतों का एक महत्वपूर्ण अ्रंग ह झोर इस 
रिपो८ में अन्यत्र ऐसी विकास-योजनाओं को प्रधानता देने के कारण, 
जिनके लिये वित्त की व्यवस्था पूर्णतया सार्वजनिक खंडों के द्वारा होगी, 
इस तथ्य की ओर सम्भवत ध्यान न दिया जायगा। चस्तुतः अनुमानित 
२, ७०० करोड रुपये से लेकर २, ४०० करोड़ रुपये तक की योजना- 
काल को पाँच साल की घरेलू बचतों में से केवल 9, २१० करोड रुपये ही 
सार्वजनिक बचत के रूप में रहेंगे जिन्हे टेक्‍्स लगा कर, कज्ों द्वारा और 
राष्ट्रीय व्यापारिक प्रयत्नों के अजित अतिरिक्त मुनाफे द्वारा प्राप्त किया 
जायगा | शेप निजी क्षेत्रों की बचत होंगी। यह आशा की जातो है कि 
सावजनिक बचतों के पूरक के रूप में वहिर्देशीय साधनों की सहायता 
प्राप्त होगी तथा कुछ अन्य सहायताय सी, जिनके यारे में अगले अध्याय में 
विचार किया जायगा, प्राप्त होंगी, जिससे कि छुल मित्रा कर लगभग २,०६६ 
करोड़ रुपये प्राप्त होंगे । सावंजनिक बचतों को बढ़ाना जरूरी होगा और यह 


का, 
दर 
ह 


काम और अधिक स्क्स लगा कर करना जरूरी हो सकता हैं, यद्यपि, जैसा 
कि पहले ही बताया जा चका है, वचतो से यह दृद्धि, जीवन-यापन की दशा 
स॑ दृद्धि को स्थगित करने का कारण बनेगी । लेकिव यदि सावंजनिक बचतों 
को थोडा बहुत बढा भी लिया गया ठो भी निजो क्षेत्रों के १, ४०० करोड़ 
रुपये से लेकर १, ०० करोड़ रुपये तक की बचतों का सामला ऐसा नहीं है 
जिसके प्रति लापरवाही बरती जाय। कुछ हद तक वांछुनीय उद्देश्य की 
प्राप्ति प्रत्यक्ष तरीकों के द्वारा हो सकती है, अर्थात्‌ नये पृ जी-निर्गमन का 
नियन्त्रण और नये औद्योगिक यंत्रों के लिये लाइसेंस देना। लेकिव कुछ और 
भी तरीके है, जिनको कास सें लादा होगा या जिनको परीक्षा करदची होगी 
ओर उन तरीकों पर हमें रंक्षेप में विचार करना होगा। 
उधार पर नियन्त्रण 

१०, पूँजी-विनियोग और व्यापारिक कार्यों को नियमित करने के लिये 
उधार पर प्रभावशाली वियन्त्रण एक महत्वपूर्ण साध्न है और यह आशा 
की जा सक्तती है कि स्वीकृत ढंगों से आर्थिक विकास को बढाने के लिये 
रिजव॑ बैंक आफ इस्डिया, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था है, और जिसे अन्य बेकों 
की उधार नीति का नियसन करने का व्यापक अधिकार प्राप्त है, समुचित भाग 
लेगा । यह अजुमान लगाया गया हैं कि उक्त बेंक का कार्य उधार की प्राप्ति 
का मियसन ही न होगा, यद्यवि योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक व्यय के जो 
बढ़े प्रोग्राम बनाये गये है, उनके कारण उत्पर्त स्फीतिकारी दुबावों को 
रोकने मे यह बात भी महत्वपूर्ण और सहायक होगी। यह सम्भव है कि 
बैंकिग व्यवस्था ले कहा ज्ञायगा कि उच्च प्राथमिकता वाले कुछ कार्यों के 
लिये वे धिशेष रूप ले उघार की सुविधायें देवें ओर आबादी के कुछ 
ऐसे वर्गों को सी इस अकार की सुविधायें देवें, जिचकों इनकी खब से अधिक 
आवश्यकता है । तद॒नुसार उधार की सुविधा का विस्तार कुछ अन्य 
दिशाओं में रोका जा सकता है। दूसरे शब्दों मे, बेकिंग व्यवस्था को एूजी 
से अधिक से अधिक लाभ के विचार की बजाय प्राथमिकताओं को देखते हुये 
अधिकाधिक कार्य करना होगा | 

सरकार हारा व्यापार 
११. वाणिज्ष्प और व्यापार मुनाफे के, और इसीलिये बचतों के भी, 





“इस सम्बन्ध में देहाती छोत्रों को उधार देने की रिजवे बेंक की कोशिश 
की चचा की जा सकती हे । 


दब 


महत्त्वपूर्ण साधन हैं और इन ज्षेन्नों में निजी तोर पर प्‌ जी लगाने वालों को 
भी पूजी का आकर्षण अधिक रहता दे क्योंकि इनसे प्राप्त मुनाफे ऊंचे रहते हैं, 
अले ही थे कुछ परिकल्पी हों । कुछ देशों, जेसे कि ब्रिटेन, के विकास में व्यापार से 
प्राप्त ताम औद्योगिक विस्तार के लिये प्राप्त धन-राशि के सुख्य साधन रहे हैं । 
विश्व व्यापार की वर्तमान दुशा में प्‌ जी जोड़ने के ये साधन उसी ह॒दू तक इस 
देश को प्राप्त नहीं हैं, और वस्तुतः व्यापार के लिये पू जी लगाना आज की 
दशा में काफी हद तक साधनों का अपव्यय है ओर इलीलिये इसे बचाना 
होगा । इस देश में इस समय पूजी को व्यापार की दिशा में मोडने की 
प्रवृत्ति पाई जाती है ओर उत्पादन के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण । दूसरी 
ओर, कुछ चुनी हुई वस्तुओं के बारे में थोक व्यापार का कार्य यदि सरकार 
करती है, तो चुने हुये स्थल्लों में अर्थव्यवस्था पर नियन्न्नय प्राप्त करने का 
वह एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। इस देश में आबादी के बहुत बड़े 
भाग के जीचन-यापन के स्तर में उतार-चढाव अपेक्षाकृत बहुत कम वस्तुओं जेले 
कि अनाज, कपड़ा, शक्कर, मिद्दी का तेत्न ओर नमक पर निभेर करता है। 
यदि इन चस्तुओं का ज्यापार सरकार द्वारा होता है तो बुनियादी दामों पर 
अंकुश रखना सम्भव होगा और इस प्रकार सब साधनों का वांछित बँटवारा 
आसान हो जायगा और जीवन-यापन के स्तर पर निर्णायक प्रभाव पडेगा। 
यह विकास की रफ्तार को और अधिक तेज़ कर देगा, जो कि दूसरी परि- 
स्थितियों में सुरक्षाप्वंक करना सम्भव न होता, क्योंकि इससे खतरे की 
जगहों में बडे विकास-प्रोग्रामों से उत्पन्न स्फीतिकारी प्रभाव को नियन्त्रित 
श्खा जा सकेगा । लेकिन वितरण-व्यापार के क्षेत्र में सरकारी प्रवेश के द्वारा 
संगठन सम्बन्धी कठिन समस्‍यायें उत्पन्न होने की संभावना है और वितरण 
सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था के तरीकों के बारे में हमारा ज्ञान इस समय यथेष्ट 
नहीं है । सरकार द्वारा व्यापार आरम्स करने का निश्चय करने के पहले कई 
तथ्यों की जानकारी जरूरी दै। लेकिन इसके द्वारा सरकार के हाथों में पहुँचने 
वाली बचतों को बढाने का एक सम्भावित रास्ता निकत्न आता है और 
चुनियादी मूल्य के ढांचे पर प्रभावशाली नियन्त्रण रखा जा सकता है । 

१२, इस सम्बन्ध | में यह बता दिया जाय कि यदि आयोजन के 
अन्तगंत अत्यधिक केन्द्रीयकररण और नोकरशाही के नियन्त्रण को बचाना 
है ओर साथ ही साथ निजी तौर पर उत्पादन या व्यापार करने वालों को 
अपने लिये मुनाफा भाप्त करने की प्रवृत्ति का दुमन करना है, तो सरकारी 
प्रयत्नों को उत्साहित करने को ऊची प्राथमिकता देनी होगी। इसीलिये 


र्‌३ 


खेती-बाड़ीं की पेदावार की बिक्री और देहाती क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ाने के 
मामले में सहकारिता के ढंग को विशेष महत्त्व देना होगा | 
मूल्य-नियन्त्रण 
१३, अ्रन्त्र में हमें सूल्य-नियन्त्रण पर विचार करना है। यह एक ऐसा 
मामला है जो बहुत महत्वपूर्ण है । इसका महत्व केवल इसीलिये नहीं है कि 
निजी तौर पर धन लगाने वालों के लिये मूल्य-सम्बन्धों का बहुत महत्त्व 
होता है, बल्कि इसलिये भी कि विकास के बढ़े प्रोग्राम का प्रभाव 
दामों पर तेज़ी के साथ पडता है | आरम्भिक अवस्था में विकास के कार्य 
क्रमों को शुरू करने ले उत्पादन की बजाय रुपये-पेसे की आमदनी अनिवार्य॑तः 
अधिक तेज़ी से बढती है। सिंचाई की किसी बढ़ी योजना में काम करने 
वाले मज़दूरों को बहुत बढ़ी रकमें मज़दूरी के रूप में शुरू में ही दी जाती हें 
और भूमि भ्रौर फसलों के सुधार के लिये नहरों का पानी बाद में पहुँचता 
है। एक गरीब देश में, जहाँ आबादी का बहुत बडा हिस्सा खाने और कपड़े 
का मुद्दताज है, बढी हुईं आमदनी के कारण खाने ओऔर कपढ़े और अन्य 
बुनियादी उपभोग वस्तुओं की मांग बढ जाती हैं और इससे दास ऊ'चे चढ 
जाते हैं | मूल्य की यह बृद्धि यद्दि रोकी न गईं, तो इससे उन लोगों को 
कष्ट होने के साथ, जो सीमित आमदनी पर निर्भर करते हैं, बहुत बडे 
साधनों का खिंचाव भी अनावश्यक उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन की ओर 
हो जाता है, जबकि समाज के हित की दृष्टि में उन वस्तुओं की खपत यथा 
सम्भव नियंत्रित होनी चाहिये और बचतों को पूजीगत साधनों का निर्माण 
करने में लगना चाहिये। एक अन्य बात पर भी विचार करना आवश्यक दै। 
किसी विकास-प्रोग्राम के द्वारा सम्भव है कि कुछ आधारभूत वस्तुओं की मांग 
बढ जाय, जेसे कि लोहा और इस्पात, जिनका प्रयोग कई उद्योगों में होता 
है। इसलिये अगर उनका झुल्य एक सीसा के अन्दर न रखा गया तो यह 
भय दे कि समस्त औद्योगिक उत्पादनों का सूल्य बढ जाय। लेकिन मुल्य 
नियन्त्रण श्रपने आप में ही प्रभावशात्री नहीं होते और उनके साथ ही साथ 
उत्पादन तथा वितरण पर भी नियन्त्रण रखना जख्री होता है । 


१४, इस प्रकार जिस तरह के आयोजित विकास के प्रोग्राम की 
कल्पना की जा रही है, उसके लिये यह जरूरी है कि समुचित रीति से 
आयोजित और ढंग से प्रशासिव कन्ट्रोल्ों की व्यवस्था हो। कुछ परि- 
स्थितियों में, जिनके अगले कुछ वर्षों में मौजूद रहने की आशा की जाती है, 


र४ 


अधिक जोर निर्धारित मूल्यों पर दिया जा सकता है। कुछ अन्य दशाओं 
में, जिनके मोजद रहने की आशा निकट भविष्य सें नहीं की जाती, यह 
आवश्यक हो सकता है कि न्‍्यूनतस मृल्य को बनाये रखा जाय, जिससे 
कि आधिक कार्यों की कुछ दिशाओं में समुचित लाभ प्राप्त होता 
रहे। लेकिन कन्ट्रोल्ो को एकदम हटा देना लाभदायक आयोजन के 
अनुकूल नहीं है| यद्यपि कनन्‍्द्रोल कभी-कभी कष्टदायक होते हैं, फिर भी यह 
मूल्य देश को आधिक उन्नति के लिये छुकाना ही होगा। 

१४ कम्द्रोलो के विरुद्ध असनन्‍्तोष प्रायः इसलिये पेदा होता है 
क्योंकि उनमे से कुछु का भ्रबन्ध ठीक नहीं होता। वेयक्तिक रूप से 
नागरिकों के लिये आस तौर पर कन्द्रौल असुविधाज्ननक होते है और जब 
तक उन पर एक व्यापक दृष्टिकोण से विचार न किया जाय तब तक 
उनकी आवश्यकता को ठीक-दीक नहीं समझा जा सकता और वे काये 
रूप में प्रायः अयुक्तियुक्त प्रतीत होते है। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था 
के अन्तर्गत, जिसका संगठन अधिकांशलः छोटी इकाइयों सें हुआ है, 
कन्द्रोल का प्रवन्ध करने से बडी-बडी कठिनाइयां आती है। अन्य देशों मे 
अपनाये गये तरीके भारत से पूरी तरह लागू नहीं किये जा सकते। इन्हीं 
दर्शाओ के कारण कुछ जुनियादी उस्तुओं के मामले मे सरकार द्वारा 
व्यापार की आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्‍योंकि उससे खतरे के 
स्थानों से प्रभावशाली नियन्त्रण प्राप्त हो सकता है । 

आवश्यक राजनीतिक दशायें 

१६. हसने उन कुछ आर्थिक उपायो और नीतियो की रूपरेखा बताई 
है, जो सफल आयोजन के लिये जरूरी हैं या उपयोगी हैं। संक्षेप में कुछ 
आवश्यक राजनीतिक और शासन सम्बन्धी परिस्थितियों की चर्चा भी की 
जा सकती है, जो इस प्रकार हैं: 

(क) नीति सम्बन्धी उद्देश्यों के बारे में समाज मे अधिकाधिक म्तेक्ष्य 

होना । 

(ख) राज्य के हाथों मे नागरिकों के सक्रिय सहयोग के आधार पर 
प्रभावशाली शक्ति होना, और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये 
उस शक्ति का ईसानदारी और दृठता के साथ उपयोग, और 

(ग) आवश्यक योग्यता और छुशलता वाले व्यक्तियों से युक्त एक 
प्रभावशाल्ली शासन-यंत्र का होना ! 


ब्छ 


एक राष्ट्रीय योजना को समाज के उहं श्यों की बुनियादी एकता की 
अ्रभिन्यक्ति होना चाहिये | यही एकता अन्तदोगत्वा योजना को सर्ब-स्वोक्ृत 
बनाएगी, उसे क्रियात्मक शक्ति प्रदान करेगी और समाज के सदस्यों मे 
उसकी पूर्ति के लिये आवश्यक त्याग और प्रयत्न जगायेगी । उच्द श्य की 
इस एकता के साथ-साथ राज्य के पास ऐसी प्रभावशाली शक्ति होनी चाहिये, 
जिसका उपयोग स्वीकृत उहं श्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित बचाने के लिये 
आवश्यक इढता और अद्टटता के साथ किया जा सके | हख शक्ति के रचना- 
व्मक उपयोग के लिये शासन में ईमानदारी, योग्यवा और जनता की इच्छाओं 
के प्रति सजगता की भावना होनी चाहिये | आर्थिक और सामाजिक उन्नति 
की इन बुनियादी आवश्यकताओं का जन्म और स्थायित्व ऐसे म।मले हैं, 
जिनकी श्रोर ल्वगातार और सावधानी के साथ ध्यान देना होगा और यदि 
यह विषय इस रिपोर्ट में कई जगहो पर आये, तो उसका कारण यही होगा 
कि देश मे ऐसे वातावरण को उत्पन्च करना अत्यन्त आवश्यक है, जो 
प्रगति के लिये अनुकूल हो और इस बात को जितनी बार ज़ोर के साथ 
दोहराया जाय उतना ही कम है। राष्ट्र के नये उत्तरदायित्व के लिये शासन 
में उचित परिवर्तन के सम्बन्ध से आगे के अध्यायों में विस्तार के साथ 
बताया गया है । 
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अध्याय ३ 
साधनों का मूल्यांकन 

पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रोर राज्य सरकारों द्वारा 
विकास के लिये सन्‌ १६४१-४६ की अवधि में २,०६६ करोड रुपये के 
खर्च की व्यवस्था हैं| लेकिन योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण अर्थ-ध्यवस्था के 
विकास के प्रोम्राम को भी इ्प्टि में रखा गया है ओर सार्वजनिक क्षेत्र को 
प्राप्त साथनों का सूल्यांकन करते हुये निजी क्षेत्र की आवश्यकताओं को भी 
ध्यान में रखा गया है। दूसरे शब्दों में प्राप्त साधनों को सासहिक रूप में 
देखा गया है, जिसमें से सरकारी ओर निजी-दोनों ही क्षेत्र लाभ उठायंगे 
और अ्रदि सरकारी क्षेत्र में विकास के लिये टेकक्‍्सों तथा सरकारी ऋणगों के 
रूप में बहुत अधिक राशियाँ खिच आती हैं, तो निजी क्षेत्र के पास बच 
रहें लाधन अ्रययेप्ट हो सकते हें। अतः समस्या केवत्त यही नहीं है कि 
सरकारी चेत्र के लिये साधन खोजे जाये, बल्कि यह कि साधनों के सम्मिलित 
रूप को क्रमशः बढाया जाय और यह देखा जाय कि स्वीकृत प्राथमिकताओं 
के अनुसार दोनों ही च्षेत्र अपने लिये राशियां प्राप्त करते हैँ ! 

२. देश को प्राप्त सम्पूर्ण साधनों का मृल्यांकन करने के लिये अभी 
जो आंकडे प्राप्त हैं, वे अययेप्ट हें। लेकिन मोटे अज्ुुमान के आधार पर 
सन्‌ १६४०-२१ में भारत की राष्ट्रीय आमदनी लगभग ६8,००० करोड़ 
रुपये रही हे ओर उसमें से नकद लागत के लिये जो कुछ बच रहता है, 
घह ४४० करोंड रुपयों से अधिक न होंगा | पांच साल की अवधि में यह 
आशा की जाती दे कि राष्ट्रीय आमदनी १,००० करोड़ रुपये प्रति वर्ष 
वढ़ती जायगी, जिससे कि सन १६४४-६६ तक वह १०,००० करोड़ रुपये 
हो जायगी। इरादा यह है कि प्रति वर्ष जितनी आमदनी बढ़े उसका २० 
प्रतिशन उपभोग सद॒ से उत्पादन की ओर मोढ दिया जाय, जिससे कि 
घरेलू बचतों को बढ़ाया जा सके और पांच चर्ष की अवधि में कुल घरेलू 
यचत सूगमग २,७०० करोड रुपये ले लेकर २,८०० करोड़ रुपये तक हो 
जाय । इसमें और भी बढती इन साधनों द्वारा होगी: (क) पॉोंड प्यवने 
की प्राप्ति, और (ख) अन्य वहिदेशीय साधन। उच्त दोनों प्रकारों से 
अलुमानतः ८०० करोड़ रुपय्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल प्राप्त साधन, 


२७ 


जिनको कि विकास के लिये क्वगाया जा सकेगा, लगभग ३,१०० करोड़ 
रुपयों से लेकर ३,६०० करोड़ रुपये तक होंगे । सरकारी ज्षेन्न में विकास के 
लिये व्यय होने वाले २,०६६ करोड़ रुपयों में से लगभग ४०० करोड़ 
रुपये आवत्तेक या बार-बार खर्च होने वाल्ने रुपये होंगे, जो सामाजिक सेवाओं, 
कृषि-विस्तार सेचाओं आदि के लिये खर्च होंगे और केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
के सामान्य राजस्व से प्राप्त होंगे। लेकिन इसके बाद भी सावेजनिक 
विकास प्रोग्राम के लिये सरकारी क्षेत्र से लगभग सम्पूर्ण प्राप्त साधनों के 
९० प्रतिशत भाग को लगाना पढ़ेगा। यह अनुपात ऊँचा हैं, अन्य देशों 
मे ४० प्रतिशत को सामान्यतः बहुत ऊँचा साना जायगा, लेकिन भारत 
के ल्षिण आज की हालतों में यह जरूरी है क्योकि सिंचाई, ब्रिजली और 
यातायात जैसे क्षेत्रों सें धन छगाने की अत्यन्त आवश्यकता है और आम 
तौर पर इन क्षेत्रों में निजी एजेंसियां आकर्षित नहीं होतीं, परन्तु देश की 
अर्थ व्यवस्था के विस्तार के लिये इनकी बहुत अधिक जरूरत है। 


४६, इसके अतिरिक्त समस्त साधनों को सम्पूर्णत: निश्चित पूँ'जी-फरड 
नहीं मान ल्लना चाहिये । कुछ सीमाओं के अन्दर सरकार की ऐसी स्थिति 
होती है कि वह उपभोग के स्तरों को नियमित कर सके ओर पएँजी लगाने 
के लिये ऐसे साधनों को प्राप्त कर सके जो अल्यथा प्राप्त नहीं हो सकते । 
एक अल्प-विकसित देश में, जहाँ कार्पोरेशनों के द्वारा बड़ी बचतें नहीं 
होतीं, टेक्‍्सों और साधेजनिक श्रयत्नो के अर्जन द्वारा साव॑जनिक बचतों 
को बढ़ाना, बचतों के स्तर को काफ़ी अधिक बढाने का एक बड़ा जरिया 
होता है। भविष्य की ओर देखते हुये यह साफ़ है कि इसी प्रकार सावेजनिक 
बचतों को बढाना होगा, जिससे कि विक्रास की आवश्यकताओं को पूरा किया 
जा सके | वर्तमान योजना के संक्षिप्त काल में भो अतिरिक्त साधनों को प्राप्त 
करने के लिये कतिपय उपाय आयोजित श्रोग्राम का एक अभिन्‍न अंग हैं। 


४. इस सम्बन्ध में यह बता दिया जाय कि भारत की सन्‌ ३६९०- 
&१ की टेक्सों द्वारा कुल आमदनी ( केन्द्र ओर राज्य दोनों ही की 
टेक्‍्सों की श्रामदनी ) लगभग ६२९ करोड़ रुपये से कुछ अधिक थी। 
राष्ट्रीय आमदनी के भाग के रूप मे यह ७ प्रतिशत थी और यह अनपात 
संसार में सबसे कम है | ब्रिटेन से वह अनपात ३४ प्रतिशत है, जापान में 
२३ प्रतिशत, आस्ट्रोलिया में २२ प्रतिशत और लंका में २० श्रतिशत है। 
लेकिन इस देश में प्रति व्यक्ति आमदनी का स्तर इतना कम है कि इस 


ह 
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->सररमककत, 
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तुलना को बहुत अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिये। फिर भी इस का अपना 
एक संकेत है, क्योंकि यदि राष्ट्रीय आमदनी का जो हिस्सा आज टेक्सों 
के द्वारा प्राप्त किया जाता है, चह उतना ही कम रददे जितना कि इस समय 
है तो सार्वजनिक बचतों को किसी लाभदायक सीमा तक बढ़ाने की आशा 
निकट भविष्य मे समाप्त हो जायगी और इस श्रकार सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था 
के अन्तर्गत पू'जी लगाने के स्वर को ऊँचा उठाना सम्भव न होगा। 


४, भारत में टैबसों के ब्तमान ढाँचे की एक उल्लेखनीय विशेषता यह 
है कि उनक द्वारा आबादी का अपेच्षाकृत बहुत कम भाग प्रभावित द्वोता दै । 
टैबस द्वारा होने वाली कुल आमदनी का लगभग र८ प्रतिशत प्रत्यक्ष करों 
द्वारा प्राप्त होता है. जिसका प्रभाव श्रमिकों की आबादी के एक प्रतिशत के. 
लगभग आधे भाग पर ही भ्रत्यक्ष रूप से पडता है। लगभग १७ प्रतिशत 
आमदनी आयात करों द्वारा होती है, जो अधिकांशतः ऐसी सामग्रियों के 
उपभोक्ताओं से भाप्त होती है जेसे मोटर गाड़ियां, अच्छी किस्म की तम्बाकू, 
रेशम और रेशम से बनी वस्तुयें और शराब आदि, और इसका प्रभाव 
अपेक्षाकृत जनता के बहुत छोंटे भाग पर पडता है। दूसरी ओर लगान से, 
जिसका भार युद्ध के पहले के आर्थिक हास वाले वर्षों में किसानों पर ही 
भारी रूप में पडा था, टेक्‍्सो की कुल आमदनी का लगभग ८ प्रतिशत वसूल 
होता है जब कि सन्‌ १६३६ में लगभग २९ प्रतिशत वसूल्न होता था। 
यथपि यह व्यावहारिक नहीं समझा जाता कि ल्वगान से वसूली का प्रतिशत 
काफ़ी वढ सकेगा, फिर भी इस दिशा मे कुछ सुधार करके उसे बढाने को 
सम्भावना है । 


६. थैब्सों की यह सीमित दर राष्ट्रीय आमदनी में सरकार को टेक्स 
से प्राप्त आमदनी के छोटे श्रजुपात के लिये जिम्मेवार है। इसी के कारण टेक्सों 
की वर्तमान दर अधिक प्रतीत होदी है। इससे दोनों ही तरह सार्वजनिक: 
बचतों की सीसा में बाधा पहुँचती है । ये ऐसे मामले हैं जिनकी तरफ से 
आँख नहीं मंदी जा सकती, विशेष रूप से जब यह बात स्पष्ट है कि नकद 
यचत राष्ट्रीय आमदनी का लगभग & प्रतिशत ही है ओर इसके कारण विकास 
की रफ्तार बहुत ही सोमित रहेगी। परन्तु आयोजन की आरम्भिक अव- 
स्थाओं में प्रौज्राम के आकार और वित्त के साधनों का निश्चय इस बात को 
देखते हुये करना होगा कि शासन और राज्य-कर सम्बन्धी वर्तमान यंत्र के 
द्वारा तथा वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक ढांचे की सीमाओं के अन्द्र क्या 


ब्६ 


करना व्यावहारिक होगा । इसलिये जब कि भारत में टेक्‍्स-नीति का उद्देश्य 
चह होना चाहिये कि टेक्‍्स की आमदनी के स्तर को इस प्रकार से बढाया 
जाय जिससे कि विकास की आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके, हमे उन सासा- 
जिक और आर्थिक ढांचों के अनुकूल भी इस नीति को बनाये रखना होगा 
जिनके अन्तर्गत विकाल का आरम्भ हुआ है। 


७, २,०६६ करोड रुपये को सार्वजनिक क्षेत्र मे खर्च करने के लिये वित्त 
का जो कार्यक्रम बचाया गया है वह सोटे तौर पर इस प्रकार है : 


(करोड़ रुपये) 
€१) गेर-विक्लास वाले कार्यों में व्यय के अतिरिक्त केन्द्र 
ओर राज्य-सरकारों (रेलो सहित) के चालू राजस्व से बचतें ७्श्८ 
(२) केन्द्र ओर राज्य सरकारों दवएश घरेलू कर्जों, छोटो बचतों 
आदिसे प्राप्य राशियां ३० 
(३) पॉंड पावने की मुक्ति के आधार पर हीना प्रबन्धन 
यथा घादे का बजट २६० 
(४) अ्रभी तक प्राप्त बाहरी सहायता १९५६ 
(४) और अधिक बाहरी सहायता या विकल्प के रूप में भीतरी 
टैक्सों और कर्जों तथा और अधिक घाटे के बजट के उ8पाय..__ ३६३ 
कुल जोड़ २,०६ ६ 





८. ऊपर बताये गये पहले और दूसरे अज्ञमानों का क्या अथ है, इसे 
हम पिछल्ले वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के प्रकाश में देखें । जहां तक पहले 
अजुमान का प्रश्न है, सन्‌ १६५०-११ में चालू राजस्व की बचत तुल्लनात्मक 
आधार पर लगभग १४४ करोड़ रुपये थीं । इस प्रकार पांच वर्ष की अवधि 
के ल्लिये बचतों का अनुमान उस वर्ष के स्तर की औसठ पर लगाया गया। 
डस रतर में बढती की बात नहीं सोची गईं है । इसके दो कारण हैं। पहला 
कारण यह है कि निर्यात शुढ्को और इन्करमटेक्स न देने वालों से प्राप्त टेक्स 
की सहसा प्राप्ति के कारण सन्‌ १६५०-९१ में केन्द्रीय सरकार को राजस्व से 
बहुत अधिक अतिरिक्त प्राप्ति हो गईं। दूधरा कारण यह है कि सन्‌ ३१६६०- 
&९१ की तुलना में प्रति रक्षा का खच, हमारी सेनाओं की अल्प विकसित 
अवस्था को देखते हुये, विशेष रूप से नौ-लेना और वायु-लेना की अवस्था 
को देखते हुये, बहुत भ्रधिक बढ गया है। इस प्रकार उपरोक्त बढे हुये खचे 
और सन्‌ १६६०-४१ में प्राप्त बढी हुईं आमदनी को देखते हुये उस वर्ष 


३० 


सार्वजनिक बचतों का जो स्तर था उसे कायम रखने के लिये अन्य स्रोतों ले 
अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता होगी। पिछले वर्ष तेयार किये गये 
वित्तीय प्रोग्राम के अचुसार राज्य सरकारें पाँच वर्ष की अवधि में कुल मिला 
कर लगभग २१३ करोड रुपये की अतिरिक्त आमदनी करेंगी, जो अब बढकर 
२३२ करोड रुपये हो गई है क्योंकि कुछ राज्यों ने अपनी योजनाओं में 
बढ़ती करके १६ करोड रुपग्रे का और श्रधिक व्यय करने का निश्चय किया 
है | इस राशि के तीन-चौथाई भाग के बारे में क्या उपाय किये जायेगे इसका 
निश्चय सम्बन्धित राज्य सरकारों से सलाह करके कर लिया गया था और 
नीचे दी गईं तालिका द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा कि ये उपाय क्या हैं :-- 


( करोड रुपये )» 
भूमि कर से आमदनी ( ल्वगान ओर कृषि आय 
कर के सहित ) ३४०० 
सिचाई से आमदनी ( सिंचाई दरों और सुधार 
शुल्कों के सहित ) २६०४६ 
राज्य सरकारों के व्यापारिक कार्यो से आमदनी (अर्थात्‌ 
जंगलात्‌, बिजली ओर खाने ) ध्फ 
पू'जी के परिवर्तनों से आमदनी ( अर्थात्‌ सम्पत्ति करों 
से) २१*हे 
आम व्यापारिक कार्यों पर थेक्‍्सों से आमदनी 
(अर्थात्‌ बिक्री कर) २२०९ 
अ्रन्य विविध स्रोतों से आमदनी ( विल्ञास वस्तुओं 
पर टैक्‍्सों के सहित ) ३७०६ 
गेर विकास वाले खर्चों में बचत से आमदनी १२०४ 

१६४९००७ 





६४ शेष ६७ करोड रुपये प्राप्त करने की आवश्यकता इसलिये उठ खड़ी 
हुईं है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने बाद में आयोजन कमीशन से सलाद 
करके यह प्रस्ताव रखा है कि उनके यहाँ की योजनाओं का आकार बढा 
दिया जाय | खर्च के लच्य को बढाने का यह प्रस्ताव फिलहाल स्वीकार कर 
द्विया गया है और वह भी इस शर्ते पर कि सम्बन्धित सरकारे' स्वयं ही 
ऐसे साधनों को छुटायंगी भिसले उक्त उच्श्य की पूति हो सके । 


३१ 


४,जहाँ तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, कर्जों, छोटी बचतों, डिपाज़ियों 
ओर फंडों तथा अन्य विविध साधनों से जो कुछ प्राप्ति होगी वह सन्‌ १६९०- 
९१ के स्तर से अधिछ अच्छी होगी क्योंकि उस वर्ष प्राप्ति केवल ७७ 
करोड रुपये थी। योजना काल में यह आशा की जातो है कि उपयुक्त 
जरियों ले लगभग &२० करोड रुपये मिलेंगे जिसके माने यह हें कि प्रति वर्ष 
ओऔसत बढ़ती त्वगभग ४३ करोड रुपये होगी ! केन्द्र और राज्य सरकारों 
द्वारा कर्ज लेने का प्रोग्राम सन्‌३६९०-४५१ के कज्ञ के प्रोग्राम से बहुत बडा 
रहेगा और उसप्ते पाँच वर्ष को अवधि में प्रायः रे८४ करोड़ रुपये प्राप्त 
होंगे । सन्‌ १६१०-११ में कज़्ों, छोटी बचतों अन्य साधनों से लगभग 
३६ करोड रुपये ही प्राप्त हुये थे। उस वर्ष कुछ ऐसे असाधारण कारण 
आ गये थे, जैसे कि कोरियाई युद्ध, जिसले कि समाज के कुछ वर्गो ने रुपये 
छिपाने की बजाय सामग्री छिपाना आरम्भ कर दिया। इसलिये बाज्ञार की 
खपत की क्षमता को, जहाँ तक कि सरकारी कज्ञों का प्रश्न है, सत्‌ १६१०- 
४१ के आधार पर ठोक-ठीक नहीं बताया जा सकता | योजना-काल में 
गवर्नमेंट सिक्‍योरिटियों में औद्योगिक कर्मचारियों के प्राविडेण्ट फर्डों से 
से प्राप्त पूजी के लगभग ३६ करोड रुपये होने को आशा दै। यह भी 
प्रतीत होता है कि इस समय कम से कम अल्प काल्लोन और मध्यम कालीन 
ऋणों के लिये बाज़ार का रुख पिछले कुछ वर्षो से अच्छा है। छोटी बचर्तों 
के सम्बन्ध में भी योजना काल में रुख अच्छा होने को आशा है | सन्‌ ३६९०- 
९१ में इस प्रकार से ३३'५ करोड़ रुपये प्राप्त हुये थे जबकि खन्‌ ३६९२- 
४३ की बजट में दी गईं संख्या सम्बन्धी बढ़ कर अभी दी ४४.९ करोड रुपये 
गईं है। अन्य कज्ों को मिल्ला कर वित्तोय प्रोम्राम के भाग के रूप में प्रति 
वर्ष <४ करोड़ रुपये ओ्रौसतन प्राप्त होने में सफलता आसान 
मालूम होती है। निःसन्देह हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम इस 
लचय से भी आगे बढ़ जायें। हाल में यह मान लिया गया हैकि ४४५ 
करोड रुपये के वर्तमान स्तर से अधिक जो कुछ भी राज्यों द्वारा छोटी बचतां 
के रूप में जमा होगा, उले राज्य स्वयं ही अपने पास रखेंगे और ये राशियाँ 
केन्द्र से प्राप्त कज्ञ समझती जायेंगी। इस व्यवस्था के द्वारा यह आशा की 
जाती है कि छोटी वचतों का आन्दोलन प्रभावशात्री रूप से आगे बढेगा 
क्योंक्रि राज्य सरकारों को छोटी बचतों की राशियाँ डन स्थानीय विकास 
कार्यो में लगाने सें सहायता मिलेगी जिनके साथ जनता का सीधा सन्बन्ध 
है ओर जिनमें जनता की सीधी रुचि है । 


श्र 


प्राविडेस्ट फरड एक दूंसरा ठरीका है जिसके द्वारा बड़े पेमाने पर 
बचतो को उत्साहिंद और संगठित किया जा सकता है | हाल से छुः बड़े 
उद्योगों में काम करने दाल्ों तक इस व्यवस्था का विस्तार दरके वह दिशा 
बता दो गई है जिधर ओर अधिक प्रगति होनी चाहिये । 

१०, नीचे दी हुईं ठालिका से यह बताया गया है कि सन्‌ १३२०-११ 
से और चोजदा कार में केन्द्र, ओर राज्यों द्वारा किस प्रकार ओर क्विन 

साधनों से बचते _साधवो से बचते की गई है और दोनों की क्या जिम्मेवारियां थीं: ओर दोनों की कया जिम्सेवारियां थीं: 

आधार वर्ण १६४०-४१ योजना-काल १६४१-४६ 


) 
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कल ५० [ए* 53] न * हू एा 
के अफुन के #क अछि क 
न [य हि (2७ द्र्प्र्प् 
ः स्टिफ छिति टिल्एि 
किठि मिहित हिठि हि 
सार्वजनिक बचतें-- 
(क) चालू राजस्व से. ७१ €3. १४२९ १६० छ७४०ण्यथ दृधक्ष्झ 
(ख) रेल २३ - र३ ३१७० “ + ६७० 
निजी बचते -- 
(क) जनता से प्राप्त 
कज्ञ प -११ ८रझ ञ+जर३ रेदे ७६ ११४ 
(ख) छोटी बचत तथा 
अन्य ऋण ४२. नं ४२ २७० --+. २७० 


(ग) डिपोज़िट, फरड 
तथा अन्य विविध 
लोत (नकद) “+5. रेघ रेघ 8० ४६ ५३३ 





कुल जोड' १२५६ ६७ २रर२ ७छरद ॥श२३ १.९८ 


११, योजना काल में केन्द्र ले राज्य को कई मसद्ों से धन आप 
होगा। निर्धारित सहायक अनुदान को आराप्ति के अतिरिक्त राज्यों को केन्द्रीय 
सडक फरण्ड से, विस्थापित व्यक्तियों की राहत के लिये और खराक 
की पढ्ावार को बढाने के लिये सहायता मिल्लेगी तथा नढ़ी घाटी योजनाओं, 
सिचाई की छोटी योजनाओं, सामहिक विफाल योजनाओं, छुटीर और 
छोटे पेसाने के उद्योगों तथा विकास के अन्य कछार्यक्रमों के लिये क्र्जा के 


कक 


रूप में भी सहायता मिल्लेयी । योजनाओं का केन्द्रोय आर राज्यांय शषिकों 


श्३ 


में वर्गीकरण हो जाने से सार्वजनिक क्षेत्र के विकात्त कार्यक्रमों में राज्यों 
के योगदान और राज्यों को प्राप्त केन्द्रीय सहायता की स्रीसाय॑ पूरी तरह 
से स्पष्ट नहीं हो सकों । उदाहरण के लिये बहुसुखी नदी घाटी योजानयें, 
(यथा दामोदर घाटी, भाखरा-नांगल, हीराइुड और हारीके योजनायं) 
वास्तव में राज्य सरकारों की योजनाय हैं, लेकिन कुछ सासमत्नो मे उनका 
विस्तार दो या तीन राज्यों तक होता है जिनके अन्तिम वित्तीय उत्तर- 
दायित्व के बारे में अभी दीक-ठीक निश्चय नहीं हो सका है ओर क्योंकि 
कर्जों के रूप में राज्य सरकारों को दी जाने वाल्नी वित्तीय सहायता का 
भार आरम्भ में केन्द्र पर है, इसलिये इन योजनाओं को केन्द्रीय” शीषक 
के अन्तगंत रखा गया है| इन तथा ऐसे ही अन्य कारणों से कुछ अन्य 
योजनाये, जिनके बिषय में वित्तीय जिम्सेवारी का अभी अन्तिम निर्णय 
नहीं हो सका है, जेसे कि सामूहिक विक्लास योजनाय, सिचाई के छोटे 
काय और औद्योगिक आवास को केन्द्रीय सरकार के विकास कार्यक्रमों 
के भाग के रूप में रखा गया है, यद्यपि ये मुख्यतः राज्य को योजनायें 
हैं | इस वर्गीकरण के आधार पर राज्यों का भाग कुल २,०६६ करोड़ 
रुपये में से ८०० करोड़ रुपये रहेगा। इसी प्रकार अनुमानित केन्द्रीय 
सहायता, जो कि राज्य योजनाओं के लिये मिल्रेगी, लगभग १६३ करोड़ 
रुपये की रहेगी। इससे राज्य की योजनाओं को कितनी सहायता मिल्लेगी, 
यह बात नीचे विवरण के द्वारा, जिसमे सन्‌ १६४०-५१ की स्थिति 
की तुलना सम्पूर्ण योजना काल से की गई है, स्पष्ट हो जायगी : 
( करोड़ रुपये ) 
१६६०-४९ १६६२९१--२६ 
भाग 'क' और भाग 'ि) राज्यों ,के तथा 


काश्मीर के साधन 8७ ३२ 
केन्द्रीय सहायता ३१ १8३ --४* 
विकास खर्चों के लिये प्राप्त कुल साधन पर८ ७२६ 
राज्य योजनाओं के विकास खर्च ११८ ७६६ 
बढती (-+-) कमी (--) “१० -६७ 


इसके श्रन्त्गंत काश्मोर राज्य योजना के १० करोड रुपये और 
आसाम राज्य योजना में परिगणित जन-जातियों पर विकास के खर्च के 
भाग के रूप में परिगणित जन-जातियों की सहायतार्थ दी जाने वाली 
निर्धारित सहायता के ४ करोड रुपये सम्मिलित हैं । 
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१२, सन्‌ १६४३-५२ के लिये राज्य योजनाओं और सन्‌ १६४२-४३ 
के लिग्रे राज्य बचतों को देखने पर यह मालूम होता है कि पिछले पेराग्राफ 
में वित्तीय संगठन के जिस नमूने की रूपरेखा बताई गई है, उसके अनुसार 
कार्य बहुत भागे नहीं बढ़ा दै। यथपि राज्यों का विकास सम्बन्धी खर्च 
सन्‌ १६६३-६२ में लगभग १३४ करोड रुपये था जो कि अनुमानित वार्षिक 
श्रीसत दर से २४ करोड़ रु" कम था, पर साधनों में लगभग ६८ करोड रुपयों 
की कमी थी । दस कमी की पूर्ति रक्षित कोष का सहारा लेकर की गईं । 
लेकिन राज्य सरकारों के रक्षित कोष सीमित हैं और यह क्रम बहुत लस्वे 
समय तक नहीं चल सकता । यह सही दे कि कई राज्यों को कुछ परिस्थितियों, 
जेसे कि अकाल भोर वाढ़ श्रादि का सामना करना पढा। जिससे कि राज्य की 
वित्तीय ब्यवस्था पर बहुत दवाव पडा ओर राज्य के बजटों में योजना के आर- 
स्मिक वर्षो में आगे आने घाले वर्षो की तुलना में, बडे घाटे की कल्पना की 
गई । फिर भी सन्‌ १६४३-१२ में साधनों में जो कमी हुई बह आशा से 
अधिक थी । 

१३, राज्य सरकारों की आमदनी पिछले दो सालों से बढ़ती रही है, 
लेकिन राज्य योजनाओं के बाहर का खर्च और अधिक तेज़ी से धढ़ता रहा है 
ओर आमदुनी को बढ़ती उस खर्च के लिये पूरी तरह से लगती रही है। 
कुछ हद तक यह शासन में खर्च की बृद्धि के कारण भी हुआ दे, लेकिन 
खेती, शिक्षा भ्रौर स्वास्थ्य जेसी मर्दों में ही खर्च बढा है यद्यपि उक्त मर्दों 
में क्िसो भी प्रकार की बड़ी बढ़ती सामान्यतः राज्य योजनाओं के अन्तगंत 
थ्रानी चाहिये । ऐसा प्रतीत होता है कि यह भ्रव्ृत्ति पाई जाती है कि जिन 
योजनाओं को राज्यों ने स्वीकृत किया है उनसे बाहर भी अनेक योजनाओं 
को हाथ में लिया जा रहा है। जिस सोमा तक यह होगा और जिस सीमा तक 
सभी प्रकार के विकास के अतिरिक्त कार्यों में होने वाले खर्च पर अंकुश ,नहीं 
रखा जायगा, उसी सीमा तक राज्य योजनाओं को कार्यान्वित्र करने सें 
कठिनाई उपस्थित होगी। केन्द्र की अतिरिक्त सहायता देने की क्षमता 
सीमित दे । वह क्षमता इस समय जो कुछ भो है, उसको देखते हुये वर्तमान 
यथा भविष्य के साधनों और २,०९६ करोड रुपये की भ्रस्तावित पू'जी के बीच 
लगभग ३६४ करोड रुपयों की खाई है। इसल्लिये यह जरूरी दै कि बात को 
दोहरा दिया जाय कि आयोजित विकास प्रोग्राम का थह एक आवश्यक अंग 
है क्लि राज्य सरकारे' अपने आप ही काम शुरू करके अतिरिक्त साधनों को 
जुटाये । 


श्र 
घाटे का बजट 


१४, केन्द्र और राज्य सरकारों के साधनों का जो मूल्यांकन ऊपर 
किया गया है उससे यह श्न उठता है कि विक्लास के लिये हीनाथ प्रबन्धन 
या घाटे के वजट का कहाँ तक सहारा लिया जा सकता है । हीनाथ प्रबन्धन 
का तात्पर्य है बजट में घाटे के द्वारा समस्त राष्ट्रीय व्यय को प्रत्यक्षतः बढा 
देना, चाहे यह घाटा राजस्व मे हो चाहे पूजो-खाते में । अतः इस नीति 
का सार यह है हि सरकार जो कछ भी राजस्व टेक्सो, राज्य के धन्धों द्वारा 
अर्जन, जनता से ऋण, डिपाजियों और फरण्डों तथा अन्य त्रिविध स्रोतों से 
प्राप्त करती है, उससे अधिक खर्च करे। धरकार इस घाटे की पूर्ति या तो 
एकत्रित पावने को कम करके या बेकिंग व्यवस्था से ( विशेषतः देश के 
केन्द्रीय बेंक से ) कज़े लेकर करे और इस अकार मुद्गा का “निर्माण” करे । 


१४, मुद्गरा-निर्माण के खतरे सभी लोगों को भत्नी भांति विद्त हैं। इस 
रास्ते पर चलने के अथ हें वर्तमान भुद्दा का अवमूल्यन और तजन्य मूल्यों 
में दद्धि । ओर यदि इसे कुछ सीमाओं से अधिक किया जाता है, तो उससे 
वर्तमान मुद्रा में साव॑जनिक विश्वास पूरी तरह हूट सकता है जिसके बड़े 
भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हीनाथे प्रबन्धन का सहारा तभी लिया जा 
सकता है जब यह विश्वास द्वो कि उपभोग के लिय अत्यावश्यक द्वव्यों की 
प्राप्ति लगातार होती रहेगी । किसी भी व्यवस्था के अन्तगंत जब लोगों को 
खरीद की अतिरिक्त शक्ति दे दी जाती है तो उससे बुनियादी 
जरूरत की चीजों की मांग बढ़ जाती है और यदि ऐसो चीज़ों की प्राप्ति 
को तेज्ञी से बढाया नहीं जाता तो उनके दाम ऊंचे चढ जाते हैं जिससे जीवन 
यापन का व्यय ऊँचा चढ जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा 
कि हीनाथ॑ प्रबन्धन के लिये गुजाइश तभी है जब कि कंट्रोलों को कायम 
रखने की नीति का पालन हो । यदि अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक द्वब्यों 
जेते कि कपड़ा और गुड या शक्कर की प्राप्ति और वितरण को हस्त प्रकार 
संगठित किया जाय जिससे कि सम्पूर्ण आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं 
की पूर्ति हो सके तो उसी सीमा तक हीनार्थ प्रबन्धन के खतरे कम हो जायेंगे। 
तब्र बढी हुई आमदनी का प्रभाव अन्य वस्तुओं पर पडेगा जो कि विल्ञास 
वस्तुओं की कोटि की दोंगी और आबादी के अधिकांश भाग के लिये 
जोवन-यापन के व्यय की दृष्टि से जिनका महत्त्व अधिक न होगा । 
इसलिये जब तक कि कंद्रोलों के बारे में कोई दृढ़ ओर स्पष्ट नीति न हो, 
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सब तक हीनाथ प्रबन्धन के लिये गुजाहइश न केवल सीमित है, बल्कि यह भी 
खतरा लगातार बना रह सकता दे कि बजट में अ्रपेत्ताकृत बहुत कम घोटे 
से भी स्फीतिकारी प्रभाव उत्पन्न हो जाय। यह स्पष्ट है कि देश में 
इस समय उपभोग का जो प्रचलित न्‍्यून स्तर है, और जिसके अर्थ यह दें कि 
क्रय-शक्ति के बढ़ जाते ही आवश्यक वस्तुओं की माँग तत्काल बढ़ जायगी 
और इस न्‍्यून स्तर की पूति के लिये भी आवश्यक वस्तुओं की कमी होने के 
कारण हीनार्थ प्रबन्धन की ग्|जाइश बहुत द्वी कम है। 


१६. वर्तमान अवस्था में कल्पना की गईं है कि हीनार्थ प्रबन्धन २६० 
करोड रुपये तक का ही होगा और यह वह संख्या है जो कि पांच वर्षो में 
भारत को पॉड पावने की मुक्ति के रूप में प्राप्त होगी | यह पावने देश की 
अतीत काक्ष की बचतों के रूप में मौजूद हैं । श्र्थात्‌ यह वह राशि दै जो 
इस देश को उन वस्तुश्रों और सेवाओं के बदले में प्राप्त होगी जो युद्धू काल 
में समर्पित की गईं थीं, परन्तु जिनके लिये उस समय झुगतान न हुईं थी । 
इस पावने की मुक्ति के अर्थ हैं देश को बाहर से, बिना देश के साधनों को 
याहर भेजे हुये, २६० करोड़ रुपये के मूल्य की पस्तुओं और सेवाओं की 
प्राप्ति। दूसरे शब्दों में देश अपनी पुरानी बचतों पर निर्भर करेगा ओर 
इस प्रकार जितनी वस्तुरयें और सेवायें उसको तत्काल प्राप्त हैं, उनमे तात्का- 
लिक बढ़ती करेगा । हन अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा पूरी तरह 
नहीं तो कुछ हद तक उन स्फीतिकारी प्रभावों की व्यथे किया जा सकेगा, 
जो कि हमारी श्र ब्यवस्था में २६० करोड रुपये की निर्मित मुद्रा के द्वारा 
प्रकट होगी, भ्रतः ऐसा माना जाता है कि इस सीसा तक हीनार्थ प्रबन्धन का 
सहारा यथेष्ट सुरक्षा के साथ लिया जा सकता है । 


वहिंदेशीय साधन 


१७. अभी तक योजना काल में बाहर से वे कर्ज श्रोर श्रनुदान, जो कि 
विकास प्रोग्राम के लिये प्राप्त हुये हैं, ११६ करोड रुपये तक हैं । उनका 
विवरण इस प्रकार है;-- 

( करोड रुपये ) 

अमेरिका से प्राप्त खाय-ऋण ६० 

फोलम्बो योजना के श्रन्तर्गत राष्ट्र परिचार की सहायता १२ 
टैकनीकल सहयोग करार, १६४३, के श्रन्तर्गत सहायता २६४ 


३७ 


टेक्नीकल सहयोग करार, १६९२ के प्रथम पूरक के 





अन्तगंत सहायता १८ 
ह हि पु शे 

अन्तराष्ट्रीय बंक से कज (| १६४० ) 8 

अन्य सहायता २ 
कुल जोंड १४६ 


१८. विकास की इन आरम्भिक अ्रवस्थाओं मे और अधिक बाहरी 
सहायता निश्चित रूप से उपयोगी होगी ओर उससे ३६९ करोड रुपये की उस 
कमी की पूर्ति मे सहायता मिलेगी जिसके लिये अभी तक कोई निश्चित व्यवस्था 
नहीं की गई है। निःसन्देह इस प्रकार की सहायता को तभी स्वीकार किया 
जायगा जब उसके साथ कोई ऐसी ब्यक्त या अब्यक्त शत न हों जिनके द्वारा 
वैदेशिक सामलों में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने की इस देश की योग्यता पर 
किसी भी रूप में प्रभाव पढ़ता हो | वेदेशिक सहायता पर बहुत अधिक 
निर्भर करने के खतरे को भी स्वीकार करना होगा, विशेषतः ऐसी हालतों में जब 
कि सहायता देने वाले की घरेलू राजनीतिक अवस्था पर वह सहायता आधारित 
हो और अप्रिय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण उस सहायता में बाधा उपस्थित 
हो जाय | उपयु क्त सभी बातों को देखते हुये अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर संगठित 
वहिंदेशीय सहायता पर अधिक ज़ोर देना होगा। लेकिन जो विकसित देश 
हैं उनके साथ उभय पक्षीय आधार पर या व्यक्तियों और कार्पोरेशनों के बीच 
समझोते के आधार पर सहायता की बात को भी सामने रखना 


होगा । 


१६. बाहरी सहायता के द्वारा दो कार्य साथ-साथ पूरे हो सकंगे । उस 
से वेदेशिक विनिमय साधनों की समुचित रूप से प्राप्ति होगी और साथ ही 
साथ देश के उन साधनों सें बढती होगी जिनको कि विकास कार्यों मे लगाया 
जायगा | आज की अवस्था मे विकास के रास्ते में भुगठान के संतुल्लन के संबंध 
में बड़ी कठिनाई होती है। इससें सनन्‍्देह नहीं कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
जो कार्यक्रम आते हैं उनके अन्तगंत लगभग ४०० करोड रुपये के प्रत्यक्ष 
वेंदेशिफ विनिमय ख़र्च की ही व्यवस्था है। इसका मुख्य कारण यह है कि 
खेती-बाडी पर विशेष जोर दिया गया है और ऐसी योजनाओं 
पर जोर दिया गया है जिनमें भरपूर श्रम की अपेक्षा हो, जिस 
से कि देश के कास में न आने वाली जन शक्ति का अधिक से 
अधिक उपयोग किया जाय | यदि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास कार्य 


द्ेप 


क्रम के अन्तर्गत औद्योगीकरण को अधिक श्रम्मुखठा दी जाठी तो प्रत्यक्ष 
चेंदेशिक विनिमय खच्च बहुत अधिक होता । लेकिन योजना के अन्तर्गत 8०० 
करोड़ रुपये का यह प्रत्यक्ष खच कुल्ल मित्रा कर देश के विकास प्रोग्ास के लिये 
आवश्यक वेदेशिक विनिमय की जरूरतों को प्रकट नहीं करता। देश के 
अन्दर जैसे-जैसे विकास के लिये पुजी लगती जायगो वेसे-बले घरेलू आस- 
दुनी बढती जायगी जिससे कि अनाज तथा अन्य छुनियादी जरूरत की चीजों 
को सांग बढती जायगी जिनकी पूर्ति सम्भवतः उस सीमा तक बाहर से आने 
वाल्ली वस्तुओं के हारा करनी पडे जिस सीसा तक देश सें अतिरिक्त मांग के 
लिये वस्तुओं की कमी है | इस प्रकार बाहरो सहायता के द्वारा श्रुगतान 
के संतुलन की कठिनाइयों को, जो कि अवश्य उठ खडी होगी, बहुत कम 
किया जा सकता है । 

२०. परन्तु यद्यपि बाहर से प्राप्त होने वाले पुरक साधन सहायक बचनेरे 
फिर भी पांच व७ की अवधि के लिये हमने जो अपेक्षाकृत साधारण प्रोप्रास 
बनाया है, उसके लिये हम इस प्रकार के साधनो की प्राप्ति पर पूरी तरह 
'निभेर नहीं कर सकते । ज्ब एक बार कार्य को कुछ दिशायें निश्चित कर त्ी 
जायेंगी तो हमें प्‌ जी ्गानी ही होगी, क्योंकि चेसा न करने पर गस्भीर 
हानि और अव्यवस्था उत्पन्त हो सकती है । यदि बाहर से और अधिक 
सहायता नहीं प्राप्त होती तो हम नि:सन्देह कुछ कमी-बेशी कर सकते हैं । 
लेकिन छुल मित्रा कर हमने सार्वजनिक क्षेत्र के लिये २,०६६ करोड रपये को 
पूजी लगाने का जो कार्यक्रम बनाया हैं, उसको तो पूरा करना ही होगा, 
जिससे कि योजना काल में पूंजी लगाने की रफ्तार ऐसी हो जाय जिससे 
आगे आने वाले वर्षो में विकास की गति और तेज़ करने के लिये एक आधार 
प्राप्त हो जाय । नि'सन्देह इसका अर्थ यह होगा कि समाज पर टैक्लो तथा 
अन्य प्रकार से छुछ अधिक बोका पडेगा और उपभोग को या तो स्थिर रखा 
जायगा या कम किया जायगा | यदि योजना को बिना विदेशी सहायता के 
पूरा होना है, ठो इसके सिवा और चारा ही क्‍या है ? 
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अध्याय ४ 


पंचवर्षीय योजना का खाका 


भविष्य में तेज्ञी के साथ विकास के लिये जो आयोजन होगा, पंचवर्षीय 
योजना उसकी ओर एक अनिवार्य पहला कदम है। इसलिये आगामी २० 
पर्षों में जो कुछ भी सफलतायें हमें प्राप्त करनी हैं, उनकी तुल्नना में थोजना 
में पूंजी कमाने के जो लच्य स्थिर किये गये हैं ओर उनसे जो कुछ भी 
उत्पादन होने की आशा है, वे साधारण ही हैं। लेकिन अतीत काक्ष की 
तुलना में वे फिर भी डँचे हैं। 


२. २,०६६ करोड़ रुपयो को सावजनिक क्षेत्र मे व्यय करने का, जो 


प्रस्ताव कसीशन ने क्विया हैँ, उनके विषय सें निम्नल्निखित मुख्य विचार 
रखे गये हैं :--- 


(१) एक ऐसे विकास-क्रम को आरम्म करने की आवश्यकता, जो 
कि भविष्य के लिये और अधिक बड़े प्रयत्नो का आधार बने; 

(२) विकास के लिये देश मे प्राप्त सम्पूर्ण साधन; 

(३) सावंजनिक ओर निजी-- दोनों ही छेत्रों में प्राप्त साधनों और 
विकास की रफ्तार के बीच निकट सम्बन्ध; 

(४) योजना के आरम्भ होने के पहले केन्द्र और राज्य सरकारों 
द्वारा आरम्स किये गये विकास-कारयक्रमों की पूर्ति की अ्रावश्य- 
कता; और 

(३) युद्ध और विभाजन के कारण उत्पन्न अर्थ व्यवस्था मे गड़बड़ी 
को ठीक करने की आवश्ण्क्ता । 

पूँ जी के सम्बन्ध मे प्राथमिकताये और नमूने 
३, नीचे दिए गए विवरण मे संक्षेप में यह बताया गया है कि सार्वजनिक 
ज्षेन्न में विकास भोग्रामों के लिये खर्च का वितरण किस प्रकार होगा; 
( करोड रुपये » 


कृषि श्र सामूहिक विकास ३६१ 
सिचाई १६८ 


4० 





सेदी नवाडी 
ओर सामृद्दिक विकास 
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खः थाग के राज्य 
हैदराबाद 
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त्रावन्कीर फोचीन 
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चहुमुखी लिंचाई और बिजली यौजनायें २६६ 
बिजल्ली १२७ 
परिवहन ओर संचार ४६७ 
उद्योग १७३. 
सामाजिक सेवायें ३४० 
फिर से बसाने का कास मरे 
विविध डर 

जोड २,०६६ 


यह वितरण दूसरे अध्याय में बताई गईं प्राथमिकताओं के अनसार है। 
खेती-बाडी के विकास को सबसे ऊँची प्राथमिकता दी गईं है ओर इसके लिये 
सिचाई की छोटी और बढ़ी योजनाओं के भरपूर विकास की आवश्यकता 
है। कई मामलों मे सिचाई की बडी योजनाओं के साथ बिजली का उत्पादन 
छुडा हुआ है। लेडिन उच्च प्राथमिकता बिजल्ली उत्पादन को दी गई है 
क्योकि बिजली की शक्ति के व्यापक वितरण की आवश्यकता न केवल 
छोटे-मोंटे उद्योग-छन्‍्धों के विकास के लिये और व्यापक रूप मे देहात 
विकास के लिये है, बल्कि उद्योगों के प्रसार के लिये भी है। खेती-बाड़ी 
और उद्योग के प्रसार की आवश्यकताओं को पूरी करने के ज्ञिये सडको और 
रैल्ों पर काफी खर्च करने की व्यवस्था की गई है। 


४, योजना काज्न मे औद्योगिक विस्तार प्रधानतः निजी तौर पर और 
निजी साधनों के द्वारा होगा । लेकिन कई मामलों से इनके पूरक के रूप में 
सार्वजनिक क्षेत्र के साधन भी और विदेशी एँजी भो लगेगी और सावंजनिक 
तथा निजी ज्षत्रों के प्रोआम कुल मिल्ला कर बहुत काफी हैं। 


९. जहाँ तक सामाजिक सेवाओं का सवाल है, उस्तकी जरूरतें इतनो 
अधिक हैं कि अ्रसी तक सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा जो कुछ भी घन 
लग रहा है, उससे प्राप्त सफलताये बहुत सीमित हैं। वर्तमान योजना में 
विस्थापितों को फिर से बसाने के कार्य में हमारे विकास के साधनों का एक 
बहुत बडा भाग त्ञग जायगा। इस क्षेत्र में पूंजी को बढाने के लिये यह 
झावश्यकता होगी कि समाज के सीधे प्रयत्नों द्वारा यह कार्य किया जाय 
जिससे कि निरक्तरता को मिटाया जा सके और सफाई की हालत से सुधार 
हो। योजना में सामूहिक विकास प्रोम्राम की ब्यवस्था करके और स्थानीय 
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निर्माण कार्यों को प्रोत्साहित करके इस प्रकार के सामूहिक श्रय॒त्नों को भी 
प्रौत्साहित किया गया है । 


६, नीचे दिए गए विवरण में यह बताया गया है कि २,०६६ करोड़ 

- रुपये की पूजी द्वगाने का महत्त्व सार्वजनिक ओर व्यक्तिगत क्षेत्रों मे उत्पादक 

साधनों को बढाने ओर देश की उत्पादन-क्षमता में दृद्धि करने में 
क्या होगा : 


(करोड़ रुपये) 
(१) वह पूजी जो कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 
अधिकृत उत्पादक प्‌ जी के 'स्टाक को बढाएगी . १,१६६ 
(२) वह एू'जी जो कि निजी ज्षेन्न में उत्पादक पू/जी 
का निर्माण करने सें सहायक होगी 
(क) खेती-बाड़ी ओर देहात विकास पर खर्च 
(सामूहिक विकास योजनाओं को छोड़ कर) २४४ 
(ख परिवहन तथा उद्योग के लिये कज्ञ ४७ 
(ग) स्थानीय विकास को बढ़ाने की व्यवस्था 
( सामूहिक विकास और स्थानीय कार्य) १०३ 
(३) सामाजिक पूजी ४२४ 
(४) ऊपर जिन कार्यों की चर्चा नहीं की गई है, उनमें 
लगने वाली पूंजी ( अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये 
व्यवस्था के सहित ) ४६ 


जोड़ २,०६६ 
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खच का बटवारा 
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७, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़ी योजनाओं पर विकास का क्‍या 
खर्च आयेगा, इसे इस पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट मे दिया गया है। 


नीचे संक्षेप में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच कुल पूँजी के वैंटवारे 
को दिया जा रहा है : 


( करोड़ रुपये 2) 
केन्द्रीय सरकार ( रेलों सहित ) १,२४१ 
राज्य ४ 'क! भाग ६१० 


लख! भाग पृछडरे 


थे भाग रे२ 
जम्मू और काश्मीर १३ 
जोड़ २,०१६ 


जैसा कि तीसरे अध्याय से बताया गया है, उपयुक्त वर्गीकरण में 
राज्य के हिस्से के बारे में, जो कि विक्लास के प्रोग्राम सें ख्चे होगा, 
घटा कर वताया गया है, क्‍योंकि विविध उद्देश्ययुक्त नदी घाटी योजनायें 
तथा कुछ अन्य योजनायें केन्द्रीय सरकार के विकास प्रोग्राम के अंग के रूप 
में दिखाई गई हें । 

८, जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर अन्‍य राज्यों के विकास-प्रोप्रामों 
के लिये निर्धारित पूजी का विवरण इस प्रकार हैः-- 


राज्य योजनाये 
पक भाग (करोड 'ख! भाग (करोड "सा भाग (करोड 
रुपयों में) रुपयों में) रुपयों में ) 
आसाम १७०४६ हेदराबादु ४१-४५ अजमेर १०९७ 
बिहार ७२६ सध्य भारत २२-४२ भोपात् ३०६० 
घम्बई १४६०-४४ मेसूर ३६-६० बिलासपुर. ०-६७ 
मध्य प्रदेश ४३““८ पेप्सू ८१४ कुर्ग ्न्छ्डे 
मद्रास १४०८४ राजस्थान १६८२ दिल्ली ष्न्ध्प 
डडीसा १७४४ सौराष्ट्ू २००४१ हिमाचल प्रदेश ४०४४ 
पंजाब २०९२१ न्नावनकोर- कच्छु ३००९ 
ऊत्तर प्रदेश ६७८३२ कोचीन २७३६२ मरणीपुर पन्दद 
पश्चिमी बंगाल ६६०१० त्रिपुरा २००७ 
४ विन्ध्य प्रदेश ६०३६ 
कुल जोड ६१००१२ १७३०-२६ ३१०८६ 











९७ 
राज्य योजघाओं को आरम्भ सें लगभग एक वर्ष पहले सम्बन्धित राज्य 
सरकारों से सलाह करके बनाया गया था और उनका आधार भविष्य को थे 


हर 


सूचनायें थीं, जो उन्होंने योजना-काल के लिये सम्भावित आसदनी और 
खच्च के बारे में दी थीं । जिन मामलों में राज्य सरकारों ने अपने यहाँ की 
योजनाश्रों के आकार को बढ़ाने का प्रस्ताव बाद में किया, उनसे ये प्रस्ताव 
अस्थायी तौर पर मान लिये गय हैं. परन्तु यह शर्त रखी गईं है कि उनके 
लिये पाधनों को सम्बन्धित सरकार स्वयं जुटावें । 


योजना के अन्तर्गत प्रोग्रामों का खाका 


&. योजना के द्वारा क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इसका अनुमान लगाते 
हुये हमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र के विकास प्रोग्रामों को हो नहीं देखना होगा । 
ये प्रोग्राम, जैसा कि पहले बताथा जा छुका है, हमारी अधथ॑-व्यवस्था की 
सम्पूण आवश्यकताओं के श्रनमान पर आधारित हैं और हनका सम्बन्ध 
उन अ्रयत्नों से भी है जो कि ला्वजनिक ह्चेन्न में भी होंगे । खेती बाडी के 
मामले में पूरक प्‌ु'जी, जिसकी कि आवश्यकता होगी, बहुत हृदू तक स्वयं 
किसानों के श्रम के सीधे दान द्वारा प्राप होगी । औ्रौद्योगिक क्षेत्र में उन ४० 
बडे और मध्यम उद्योगों की कार्य सम्बन्धी योजनाओं पर भी विचार करना 
होगा, जो कि देश के कारखाने सम्बन्धी कार्यों का दो-तिहाईं भाग हैं| अन्य 
चेत्रों में भी, जेसे कि परिवहन और उद्योगों के छोटे पेमाने के कार्यों में, 
केवल मोटे तौर पर ही अज्लुमान लगाये जा सकते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के 
विस्तार और सफाई तथा संचार आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या 
सामूहिक प्रयत्न होंगे, इसको ठीक-ठीक शब्दों मे पदले से नहीं बताया 
जा सकता। 

नीचे के पेराप्राफों में लाव॑जनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के विकास 
प्रोग्रामों की विशेष बातें दी जा रही हैं । नीचे दिये गये वक्तव्य में वे परि- 
णाम दिखाये गये हैं, जो कि कतिपय छुने हुये लक्ष्यों के रूप में प्राप्त होंगे । 


485०-९१ १६००-९६ 
१. खेती-बाड़ी 
अ्रनाज “(१० लाख टवों में) ४२०७ ६१०६ 
कपास (लाख गाठों में) ३६०७ ४२*२ 
पटसन (ल्लाख गांठों में) ३३५० ४३०६ 


*चना और दालों के सहित सन्‌ ११४६-१० का उत्पादन ( जिसे कि 
सन्‌ ६६११-२६ के लिये ज्च्षय निर्धारित करने का आधार बनाया गया दै ) 
*४० लाख टन था | 


० 


४६ 


गन्ना (३० लाख टवों में) श्न्द 
तिलहन(१० लाख टनों में) ४०१ 


, सिचाई और बिजली 


सिचाई के बडे काय (१० लाख एकडों में) ४०५० 
सिचाई के छोटे कार्य (१० लाख एकडों में) 
बिजली की ताकत(५० लाख किलोबाट में) २९३ 


, उद्योग 


लोहा और इस्पात (लाख टनो में) 
फाउन्ड्ियों के लिये प्राप्त कच्चा लोहा ३०४ 


तेयार इस्पात ह्च्प 
सीमेन्ट (लाख टनों में। २६०६ 
एल्यूमीनियम (हज़ार दनों में) ३०७ 
रासायनिक खादे (हज़ार टनों मे) 

अमोनियम सल्फेट ४६५३ 
सुपर फास्फेट ९-१ 
रेल के इंजन 

मशीनी ओ्रौज़ार (हज़ार में) १०३ 


६९३ 
ही 


घ्न्ग 
११०२ 
शेर 


६*६ 
१३९७ 
४८० 
१२०७० 


४०००० 
१८७००० 
१७७ 
छू 


द्रव्य पेट्रोलियम (१० लाख गेलनों में) संख्या प्राप्त नहीं ४०३५० 


बाइट्मेन (हज़ार टनों मे) 9 
कपास से बनी चीज 


सूत्त १,१७६ 


मिल का बना कपडा (१० लाख पोंडो में) 
मिल का बना कपडा (१० लाख गज़ों में) ३,७१८ 
हाथ कर्घे का कपडा (१० लाख गज्ञों में) 5१० 


पटसन की चीजें (हज़ार टनों मे) प&२ 
खेती के औज्ञार 

(क) शक्ति चालित पम्प (हज़ार में) ३४-३ 
(ख) डीजल इंजन (हज़ार में) ईद 


बाहसिकलें (हज़ार से) १०३६-०० 


रे७*रे 


१,६४० 


3,७०० 
ह। $ ७०७ 
१,२०० 


पर 
0००० 
१३००० 


डे 


पावर श्रल्कोहल (१० लाख गेलनों में). ४०७ १८०० 
४. यातायात 
जहाज्ञ (टन भार) 


तटीय (जी० आर० टी०) (हज्ञार सें) २११५५ ३१२०० 

वेदेशिक (, + # » »).. १७ई*६ रे८३*० 

सढके 

सरकारी सडके (हज़ार मीलों में) ११०६ १२०६ 

राज्य सके (,, » ५) १७-०६ २००६ 
&. शिक्षा 

विद्यार्थियों की संख्या 

प्राइमरी रुकूलों में (त्ञाख में) १५१०१ १८७०६ 

जूनियर बेसिक स्कूलों में (लाख में) २६०० श्श्न्प 

माध्यमिक स्कूलों में (लाख में) ४३०६ ड्७पः 

ओद्योगिक स्कूलों में (हज़ार में) १४५८ २१०८ 

अन्य टेक्‍्नीकल्न तथा व्यावसायिक टू निग 

स्कूल (हज़ार में). २६०७ ४३*६ 

६. स्वास्थ्य 

अस्पताल (पलंगों की संख्या हज़ार में) १०६०३ ११७०९ 

दवाखानें ( संख्या ) 

शहरी १,रे९८ १,९१९ 

देहाती ४,२२६ ४,८४० 


७, विकास सम्बन्धी संस्थायें 





* इन अनुमानों के अन्तर्गत (औद्योगिक स्कृज्रों को छोड़ कर) दैदराबाद 
राजस्थान, अजमेर और विन्ध्य प्रदेश की संख्यायें शामित्र नहीं हैं । कुछ 
मामलों में कुल राज्यों के आंकड़े ( यथा प्राइमरी स्छुलों के बारे में उत्तर- 
प्रदेश और जूनियर बेसिक तथा माध्यमिक स्कूलों के बारे में सध्य प्रदेश के 
आँकडढ़े ) शामिल नहीं हें । 


८ 


पंचायतें ( हज़ार में ) 2४०१... १६०१ 
सहकार समितियां # 

ऋण सम्बन्धी ( हज़ार मे ) रु ८. ११२" 
विक्की तथा बाज़ार सम्बन्धी ( हज़ार में) १४०७. ९०७ 
विविध उहं श्य युक्त ( हज़र में ) ३१४. ४० 
लिफ्ट द्वारा सिचाईं १६२ ४१४ 
सहकारी खेती ३९२ 8७४ 
अन्य ( हज़ार मे २७३... हेईफ 
जीड ( हजार में ) १६१०४. २११"१ 

खेती-बाड़ी ओर सामूहिक विकास 


१०. सेती-बाडी और सामूहिक विकास एक व्यापक शब्दावल्ली है, 
जिसके भ्रन्तर्गत अन्‍य बातों के अतिरिक्त पशुओं का सुधार, जंगलों और 
सिद्दी की रक्षा, सहकारिता और गाँव-पंचायतें आ्रा जाती हैं | योजना में इसके 
लिये कुल ३६१ करोड रुपये की व्यवस्था रखी गई दै, जिसमें से ३८४ करोड़ 
रुपया खेती के लिये, लगभग १०० करोड़ रुपये से अधिक सामूहिक विकास 
और देहात विकास के लिये, २२ करोड रुपया पशु-धन की बृढ्धि और डेयरी 
के लिये और १२ करोड रुपया जंगलों तथा भूमि की रक्षा के लिये हें | 


११, खेंती-बाडी की अ्रधिकांश योजनाय राज्य सरकारों के ज्षेन्न के 
अन्तर्गत आती हैं और केन्द्रीय सरकार का कार्य उनके प्रोग्रामों मे समन्वय 
स्थापित करना और कछ महत्वपूर्ण मामलों में उनकी सहातता करना है। 
कैन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय ट्रौक्टर संगठन के वर्तमान 
श्रौ्राम की पूर्ति, एक राष्ट्रीय विस्तार संगठन की स्थापना, पशु सुधार की 
थोजनायें, भूमि रक्चा, सहकारिता की ट्रोनिग और सहकारी कृषि के प्रयोगों 
आदि की व्यवस्था है। 

१२. अनाज, कपास, पटसन, गन्ना और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने 
के विस्तृत प्रोग्राम आरस्भ में सन्‌ १६५०-६१ में राज्य सरकारों से सलाह 
करके घनाये गये थे। अनाज के बारे में सन्‌ १६१९-५६ का लच्य सन्‌ 
३६४६-४० के स्तर से १४ प्रतिशत की वृद्धि का संकेत करता है । कपास के 





६ इन अनुमानों के अतर्गत पंजाब, उड़ीसा, हैदराबाद, पेष्छू और 
भाग 'श राज्यों में से अधिकांश के आँकड़े शामिल्न नहीं हैं । हे 


न 


हे 


बारे में यह वृद्धि ४७४ प्रतिशत, पटसन के बारे में ६३ प्रतिशत, « न्‍ने के बारे में 
१३ प्रतिशत और तिलहन के बारे में ८ प्रतिशत है। सन्त १६४२ में प्रो्रामों 
पर पुनर्विचार करने के बाद यह मालूम हुआ कि वृद्धि ७२ लाख टन अनाज 
की बजाय ६९ ल्ञाख टन की होगी । इसलिये सिंचाई की छोटी योजनाअञ 
के लिये ३० करोड़ रुपये की भर व्यवस्था करके तत्सम्बन्धी प्रोग्रामों को 
मज्ञवूत्त बनाया गया है। 

१३. साम्रहिक विकास योजनाओं के द्वारा भी खेती-बाडी की उपज' 
में बढती होगो | ये योजनायं चुने हुये इलाकों में भरपूर विकास के कार्यक्रम के 
रूप मे आरम्भ की गईं है। इस वर्ष ९९ योजनाओं के साथ इनका आरस्भ 
हुआ | सामूहिक विकास योजनाशों का केन्द्रीय उद्देश्य यह है कि सम्पूर्ण देहाती 
जीवन के स्तर को मित्नी-जल्ली कोशिशों के द्वारा स्थानीय जन-शक्ति को जुटा 
कर ऊंचा उठाया जाय । अनिवायतः खेती-बाड़ी की पेंदावार के स्तर को 
सुधारने पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह इस बात से प्रगट है कि योजना 
के लिये होने वाले खर्च का एक बढ़ा भाग सिंचाई, भूमि के विकास और 
विस्तार सेवाओं के लिये होगा। जेसे-जेसे और आगे श्रनभव प्राप्त होता 

जायगा, वेले-वसे यह इरादा है कि सारे देश में इस प्रकार की योजनाओं का 
जाल बिछाया जाय ओर इस प्रकार खेती बाड़ो की पेदावार को बढा कर 
भरपूर विकास किया जाय | पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के विकास के 
लिये ६० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। खेती-बाड़ी के विकास के लिये एक 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम भी बनाया गया, बिसके लिये योजना में तीन 
करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गईं है । 

१४. योजना काल में विभिन्‍न विकास योजनाओं से देश के कद भागों 
को प्रत्यक्ष ल्ञाभ सम्भवतः न होगा। योजना द्वारा देश के भत्येक् वर्ग की 
रुचि को विकास कायों में प्ररित करने के लिये १४ करोड़ रुपये की ब्यवस्था 
स्थानीय विकास कार्यों के क्षिये रखी गईं है और यह आशा की जाती है कि 
म्यनिसिपेल्िटियां, ज़िला और तालक बोर्ड इस प्रकार की रुकोमें रखेंगे और 
उनको आधर्थिक सहायता दी जा सकती है। अमावग्रस्त क्षेत्रों में विकास के 
ढंग के कार्यों के नमूने पर राहत सम्प्रन्धी कार्यों का संगठन करने के लिये 
१४ *करोड़ रुपयों की विशेष व्यवस्था भी रखी गई दै। 

सिंचाई और बिजली के प्रोग्राम 
१४९, सिंचाई और बिजली के प्रोग्राम का आधार मुख्यतः वे योजवाय 


० 


हूँ, जिनका आरम्भ योजना काल से पहले हो चुका है।इस प्रकार की 
डन सभी योजनाओं पर, जिनको अब पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
ले लिया गया है, अनुुमावतः ७६४५ करोड़ रुपये खर्च आयेगा, जिसमें 
से सन्‌ १६४०-९५ के अन्त तक १५३ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है 
योजना काल में इन योजनाओं के लिये ४१८ करोड़ रुपये के ब्यय की 
च्यवस्था है भर वाद के वर्षो में खर्च के लिय केवल १०० करोड रुपये 
से भी कम वच रहता है। योजना काल मे दहन योजनाओं की प्रगति के द्वारा 
सिंचाई के अन्तर्गत ८ लाख एकड अतिरिक्त क्षेत्र ओर ११ लाख 
किलोवाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इन योजनाओं के 
पूर्ण हो जाने और उनके पूरे-पूरे तोर पर विकसित हो जाने पर कुल १६६ 
लाख एकड इलाके पर सिंचाई हो सकेगी ओर १४ लाख किलोवाट 
विजल्ी प्राप्त होगी | 


१६, जिन योजनाओं पर अभी काम चल रहा है, उनके द्वारा योजना 
काल के प्रथम तीन वर्षों में हमारे वित्तीय और टेकनीकल साधनों पर 
इतना जोर पढ़ेगा कि सन्‌ १६५४-४९ के पहले नई योजनाओं को आरम्भ 
करना सम्भव न होगा । योज्ञना काल के अन्तिम वर्षों में ज्ञिन £ नह 
सिचाई और विजली योज्ञनाओं को आरम्भ करने का प्रस्ताव है, वे हैं 
कोसी (पहली अवस्था), कोयना (पहली अवस्था), कृष्णा (जिसके आकार 
के विषय में अभी निश्चय नहीं किया गया), चम्बल (पहली अ्रवस्था) 
ओर रीहन्दु । इन योजनाओं पर कुल खचे २०० करोड रुपये से अधिक 
आयगा जिसमें से योजना काल में लगभग ४० करोड रुपये खर्च करना 
सम्भव होगा और इसके लिये ब्यवस्था भी कर दी गईं दे । 

१७. यह श्रोग्राम, जिसके अन्तर्गत वे योजनायें हैं, जो चालू हैं और 
प्रस्तावित नई योजनाय भी हैं, ऐसे दीघ॑कालीन प्रोग्राम के अंग के रूप 
मे देखा जाना चाहिये, ज्ञिसके द्वारा आने धाली दो दुशाव्दियों के भ्रन्तगंत 
लगभग ४०० लाख एकड से लेकर ४९० लाख एकढ ज्षेत्रफत्ष को 
सिंचाई का लाभ मिलेगा और ७० लाख किलोवाट बिजली की शक्ति 
मौजूदा उत्पादन शक्ति में बढेगी । 


4८, योजना-काल में बडी योजनाओं द्वारा सिंचाई और विजली 

का जो लाभ होगा, उससें कुछ और अधिक वृद्धि सिचाई की छोटी योज- 
हक है] 

नाश्रों और निज्ञी तौर पर संचालित बिजली उद्योगों की विस्तार-योजनाशरों 


५१ 


हारा होगा। योज्ञना के अन्तगंत ७७ करोड़ रुपये का खर्च सिंचाई की 
छोटी योजनाओं के लिये है और इनसे लगभग ११२ लाख एकड़ ज़मीन 
को लाभ पहुँचेगा। जहाँ तक बिजली की ताकत का सम्बन्ध है, निजी 
तौर पर संचालित बिजल्ली उद्योगों के द्वारा योजना काल में विजली 
डस्पादन क्षमता सें १६६,००० किलोवाट की दृद्धि होगी। 


१६, देश के बहुत से ऐसे भाग हैं जहाँ सिचाई की बडी-बडी 
योजनाओं के लिये ग्र॒जाइश है और बहुत से ऐसे भाग हैं जहाँ केवल 
छोटी थोजनायें ही आरम्भ करना सम्भव है। प्रत्येक क्षेत्र को उसके उप- 
युक्त योजनाओं द्वारा सुविधाय पहुँचाई जायेगी। इस प्रकार छोटी और 
बडी थोजनाय एक दूसरे की पूरक हैं। योजना के अन्तगत सिंचाई की 
झ ऐसी योजनायें हैं (बहुमुखी योजनाओं के सहित) जिनमें से प्रत्येक 
पर ४ करोड़ रुपया खर्च आयगा, १४ योजनाश्ों में से प्रत्येक पर एक 
करोड़ से £ करोड़ रुपये तक, २१ योजनाओं सें से प्रत्येक पर <० लाख से 
एक करोड़ रुपये तक और १७ योजनाओं में से प्रत्येक पर १० लाख से 
<० लाख रुपये तक खर्च झायेगा। 


२०, अभी तक देहातों में बिजली लगाने का काम इस देश में 
यहुत कम आगे बढा है और २०० गाँवो पीछे एक गाँव ही ऐसा है जहाँ 
बिजली पहुँच पाईं है । योजना में देहातों में बिजली पहुँचाने के लिये 
२७ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। वह-ओ्रोग्राम मुख्यतः दक्षिण के मद्रास, 
मैसूर और ज्रावन्कोर-कोचीन राज्यों तक सीमित है, लेकिन जैसे-जैसे देश 
के अन्य इलाकों में अधिकाधिक बिजली भ्राप्त होती ज्ञायगी, वेसे-बेसे 
निश्चित रूप से देहातों में बिजली लगाने का काम आगे बढ़ता जायगा। 
बिजली का उपयोग न केवल्ल पम्प से पानी खींचने जेले खेती बाडी 
के कामों में होता है बल्कि खेती की पेदावार को दडीक-ठाक करने तथा 
गाँवों सें कुटीर तथा अन्य छोटे उद्योगों के लिये भी होता है। 


ओपद्योोगिक विकास 


२१. जैसा कि सावंजनिक क्षेत्र के विक्रास-प्रोग्रामों मे दिखाया गया 
है, उद्योगों पर १७३ करोड़ रुपये खर्च आयेगा । इसके अन्तर्गत बडे उद्योगों 
पर खर्च होने वाला १४० करोड रुपग्रा, कुटीर और छोटे उद्योगों पर 
खर्च होने वाल्ञा २० करोड़ रुपया और खनिज पदार्थों के विकास तथा 
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान पर खर्च होने वाला लगभग ६ 


ध्द्‌ 


करोड रुपया है, परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ ओद्योगिक स्कीसों को 
अन्य शीपेकों के अन्तर्गत दिखाया गया हैं। उदारहण के दिये, चित्तरंजन- 
इंजन-कारखाना और कुल इस्पात का रेल के डिव्यों का कारखाना, रेलों 
के विकास-प्रोआ्राम के अंग हैं। ऐसे उत्पादक उद्योगों के त्िये, जो कि. 
सार्चजनिक विकास प्रौम्मास के श्रन्तर्गत आयेंगे, ६४ करोड रुपये लगने 
की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत बुनियादी उद्योगों और यातायात के 
लिये खर्च होने वाले €० करोड रुपये शामित्र नहीं हैं। सार्वजनिक क्षेत्र 
में उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण तथा स्थानान्‍्तरण के लिये 
लगभग इे८ई करोड़ रुपये लगाये जायेंगे । इस प्रकार योजना-काल 
में औद्योगिक विकाल के लिये कुल ४७७ करोड़ रुपये लगाने की 
व्यवस्था है । 


२२, सार्वजनिक क्षेत्र के विकास-प्रोम्राम के अन्तर्गत एक नये लोहा और 
इस्पात उद्योग की ब्यवस्था है, जिसके लिये आरस्मिक समय से लेकर ६ वर्षो 
की अवधि में ८० करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च होगा । योजना काल्ञ में 
लगभग ३० करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसके लिये अंशतः सरकारी सहायता 
मिलेगी और अंशतः चिजी तौर पर । सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश 
ओऔद्योगिक कार्यक्रमों को सन्‌ १६४३-६४ तक पूरा किया जायगा। सिन्द्री के. 
रासायनिक खाद के कारखाने में उत्पादन आरम्भ हो गया है ओर यह आशा 
की जाती दे कि शीघ्र ही उस में प्रतिदिन १,००० टन अम्ोनियस सल्फेट 
तेयार होने लगेगा । सन्‌ १६५५ तक चित्तरंजन के इंजन के कारखाने में 
१०५ इंजन प्रति वर्ष बनने लगेंगे ओर टाटा इंजीनियरिंग तथा ल्लोकोमोटिव 
कम्पनी ४० इंजन बनाने लगेगी, जिसले रेल अपनी वार्षिक आवश्यकता की 
पूर्ति लगभग पूर्णतः देशी उत्पादन के द्वारा ही कर सकेगी । योजना के- 
अन्तर्गत सूचम मशीनी ओजारों, टेल्लोफ़ोन यंत्रों, ढाई कोर केवलों और 
अख़बारी कागज़ के उत्पादव द्वारा हमारी अर्थ-ब्यचस्था मज़बूत बनेगी | 


२३ साचंजनिक क्षेत्र में पूंजी-विनियोग ओर परिणामस्वरूप विकास की 
रफ्तार अध्याय २६ में बताई गई निजी उद्योगों की योजनाओं के चालू होने पर 
निर्भर करेगी । ये योजनायें, जिन को सम्बन्धित उद्योगों के प्रतिनिधियों से 
सलाह करके तैयार क्रिया गया है, अनेक पू'जीगत और हत्पादक वस्तुओं के. 
उद्योगों की उत्पादन क्षमता को वढा देंगी और जहाँ तक डपभोग्य वस्तुओं. 
के उद्योगों का सम्बन्ध है,वर्तमान क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जायगा ६ 


रे 


पांच वर्ष के काल में यह आशा की जाती है कि भारी रासायनिकों का उत्पादन 
4%४६,००० टन, रासायनिक खादों का २८,६०० टन, कच्चे लोहे का 
३१०,००० टन, इस्पात का ३६४,००० टन और सीमेंट का २५ ज्ञाख टन 
ओर अधिक बढ जायगा। उपभोग द्वब्यों के उद्योगों का उत्पादन भी 
और अधिक बढ़ जाने की आशा है; कपडे के उत्पादन के बारे में यह आशा 
की जाती है कि वह १८,७२० लाख गज़ बढ जायगा, शक्कर ३४०,००० टन 
नमक ४२६,००० टन और वनस्पति तेल १८४२,००० टन अधिक बढ 
जायेंगे । बहुत से हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों का उत्पादन भी बढ जाने की 
आशा है। सरकारी नीति काउद्देश्य यह होगा कि जो ल्षच्य रखे गये हैं, उनको 
प्राप्त करने के लिये उचित परिस्थितियों का निर्माण करने और उन्हे स्थिर 
रखने के लिये निजी क्षेत्रों को सहायता दी जाय | 


२४. विकास के प्रोग्राम जेसे-जेसे आगे बढ़ेंगे और ओऔद्योगीकरण को 
अधिकाधिक महत्व मिल्ता जायगा, वेसे-चेसे यह जरूरी होगा कि बुनियादी 
उद्योगों को ओर अधिक ज्यापक बनाया जाय। कुछ सीसा तक आवश्यकताश्रों 
के विषय में पहले ले अनुमान लगाना होगा और आरम्भ से ही उनकी पूर्ति 
के लिये प्रथत्नशील होना होगा | इसीलिये योजना में बुनियादी उद्योगों ओर 
सम्बन्धित यातायात व्यवस्था के विकास के लिये ४० करोड़ रुपये की ब्यवस्था 
रखी गईं है। इसका एक अंश बिजली के भारी यंत्रों को तेयार करने 
की योजना में खर्च होगा । 


२५. देहात में रोज़ी-रोज़गार की सुविधाओं को बढाने के लिये ही 
झुख्यतः आमोद्योगों की एक व्यगयपक योजना को पंचवर्षीय योजना के अन्त- 
गंत शामिल किया गया है। अन्य बातों के अतिरिक्त इस प्रोग्राम के अन्तर्गत 
निम्नलिखित उद्योग आते हैं: खादी, तेल, माचिस, चमडा, हाथ से बना 
कागज्ञ, गुड शोर खांडसारी, ताड़ का गुड, ऊनी कम्बल और शहद को 
मक्‍्खी का पालन । खादी के प्रोग्राम के लिये वित्त की व्यवस्था मिल मे बने 
कपडे पर एक हल्का शुल्क लगाकर होगी । गांवों सें तैयार होने वाले तेल के 
उद्योग के लाभ के लिये मित्र में बने तेल पर भी कुछ शुल्क लगाये जाने 
का प्रस्ताव है । यह सुझाव रखा गया हे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक 
खादी और झ्रामोथरोग विकास बोर्ड की स्थापना हो |इस बोडे को बहुत 
अधिक कार्यकारी अधिकार प्राप्त होंगे । इसे राज्य सरकारों तथा ग्रामोद्योग के 
'्षेत्न में काम करने वाले अन्य लंगठनों के सहयोग से आमोद्योग़ प्रोग्रामों को 


श्डे 


आरम्भ करने का भार दिया जायगा । कपडा उद्योग के प्रोग्राम के एक अंग के 
रूप में हाथ के के उद्योग क्ा उत्पादन दुगुना हो जाने की आशा है। अन्तिम 
रूप में कई कुटोर ्रौर छोटे उद्योगों तथा सम्बन्धित बडे उद्योगों के लिये. 
उत्पादन का एक मिल्ना-जुल्ला प्रोमाम बनाया गया है | 


परिवहन ओर संचार 


२६. परिवहन और संचार के प्रोग्राम में आधे से अधिक पू'जी रेलों पर 
लगेगी | इस पू'जी को पुरानी चीज़ों की बदल के काम में जो कमी रह गईं 
है, और जो एक लम्बे समय से पिछुडा हुआ है (विशेषतया युद्धकाल से) 
ओर रेलोों को उस कम से कम सामान और मशीनरी इत्यादि देने के लिये 
लगाया जायेगा, जिसकी आवश्यकता अथ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विकास 
के परिणामस्वरूप होगी | सन्‌ १६६१-९२ के आरस्भ में १२ प्रतिशत इंजन, 
२८ प्रतिशत डिब्बे और ३० प्रतिशत से अधिक माल के डिब्बे ऐसे थे 
जिनको नया करना था। बहुत लम्बे-चौडे रेल-सार्ग भी ऐसे थे, जिनकी 
सरम्मत और जिनको फिर से बिछाने की ज़रूरत थी। योजना के अतर्गत रेलों 
पर प्रति वर्ष ९० करोड रुपये के खचे की व्यवस्था है । यह रकम उस ३० 
करोड रुपये भ्रति चर की अतिरिक्त रकम के अल्लावा है जो रेलों की सामग्री 
और यंत्रों आदि की खराबी को दूर करने के लिये लगाई जायगी। इससे कुछ 
और अधिक आवश्यक विस्तार के कार्य भी हो सकेंगे । लेकिन पांच वर्ष के 
समय में नई लाइनों के लिये कुज्न २० करोड रुपये की व्यवस्था है और 
इसीलिये रेज्नों के प्रोग्राम को मुख्यतः फिर से सुधारने का प्रोग्राम ही 
मानना पड़ेगा । 


२७, केन्द्र और राज्यों के सडक-विकास के लिये कुज्न मिला कर 
लगभग १०० करोड रुपये की व्यवस्था है, जिसमें से एक चौथाई रकम 
राष्ट्रीय मार्गों के विकास के लिये लगाई जायगी और शेष मुख्यतः राज्य 
को सढकों के ल्िये। सडक विकाल एक ऐसा ज्षेन्न है, जिसके लिये स्थानीय 
जन शक्ति और स्थानीय सामझ्री को जुटाने की बहुत अधिक ग्रुजाइश' है। 
कृछ राज्यों में गाँव की सडकें गाँव वालों के सक्रिय सहयोग से विकसित 
की जा रहो है। गाँव वाले नि.शुल्क श्रम, निःशुल्क भूमिदान या रुपये 
पैसे देकर इस प्रकार के निर्माण के खर्च का एक अंश दे रहे हैं और जो 
कुछ खर्च बच रहता दे, वह राज्य सरकार या ज़िला बोर्डों द्वारा प्राप्त होता 
है। योजना के अन्तर्गत स्थानीय और भरपूर विकास के जो कार्यक्रम रखे 


है 


गये हैं, उनके साथ-साथ यह अनुमान लगाया गया है कि क्वगभग १६,००० 
से लेकर १७,००० मील तक की गाँव की सड़कें योजना कालञ्न में गाँव 
वालों की कोशिशों से बनाई जायेगी। इस प्रकार के विकास के ढंग को 
जरुदु से जल्द सारे देश में फेलाने की जरूरत है । 

२८- जेसा कि रेल्नों के मामले में है, बन्द्रगाहों की ओर भी हमें 
ध्यान देना है, जिससे कि अन्य क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विकास की तात्का- 
लिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके | इसकी आवश्यकता इस लिये है 
कि इस समय ४ बड़े बन्दरगाहों में यह क्षमता नहीं है कि वे समुद्री व्यापार 
में वृद्धि का सामना कर सके । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आवश्यकताशओं 
की पूर्ति के लिये भी बन्द्रगाह-विक्लास की बड़ी ज्ञरूरत है ;-- 


(क) विभाजन के परिणामस्वरूप जो हानियां हुईं हैं, उनकी पूर्ति 
करना और पहले जो यातायात कराची द्वारा होता था उसके 
लिय कोई सीधा भार्ग खोजना, 


(ख) वर्तमान बन्द्रगाहों की सामग्री और यंत्रादि का आधुनिकी- 
करण तथा नवीनीकरण; और 


(ग) तेल को साफ करने वाले ज़िन कारखानों को स्थापित करने 
की योजनाय बनी हैं, उनके ल्विये सुविधाय प्रदान करना । 


योज्ञना में १२ करोड रुपये के खचे से कांडला में एक नया बनदरगाह 
बनाने की ब्यवस्था है | ८ करोड रुपये तेल साफ करने वाले कारखानों को 
बन्द्रगाहों को सुविधाय देने के लिये होंगे और १२ करोड़ रुपये 
बन्द्रगाह अधिकारियों को आधुनिकीकरण और फिर से ठीक-ठाक करने के 
प्रोम्राम के लिये दिये ज्ञायगे । 


२६, योजना के अन्तर्गत जीवन के कछ अपेक्षाकृत नये क्षेत्रों में विकास की 
परिकल्पना की गईं है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाजरानी दै। जहाज- 
रानी के विकास के प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत का तदीय 
व्यापार भारतीय जहाजों के लिये ही सुरक्षित हो ओर ये जहाज़ समुद्र-पार 
व्यापार में अधिक पूर्ण भाग लेवें । इन उहृश्यों को सामने रख कर योजना 
में विशाखापट्नस जहाज निर्साण कारखाने में और अधिक जगहों की 
व्यवस्था की गई है, जिससे योजना काल में तटीय व्यापार के लिये न केवल 
लगभग एक लाख जी० आर० टी० की प्राप्ति होगी बल्कि निर्माण के खक्त 


४६ 


में भी कमी होगी | इसके अतिरिक्त योजना में जद्दाज्ञी कम्पनियों को कन्न' 
देने की भी व्यवस्था है, जिससे कि वे समुद्न पार व्यापार के लिये ओर अधिक 
डन-भार की प्राप्ति कर सके। 


३० विकास की एक नई दिशा नागरिक उड्डयन या वायुनयात्रा है। 
यह मालूम हुआ है कि वर्तमान परिस्थितियों में यातायात के भार और काये 
संचालन पर अधिक जोर पड रहा दे और इसीलिये वर्तमान हवाई यातायात 
कम्पनियाँ सुनाफे पर अपना कार्य नहीं कर सकतीं । उनको ऐसा करने के 
योग्य « नाने के लिये उन्हें एक इकाईं में संगठित करना होगा | योजना में 
चत॑मान हथाई कम्पनियों को मुश्यवज्ञा देने के लिये ओर नये हवाई जहां 
को खरीदने के लिये ६"€ करोड रुपयों की व्यवस्था हैं। 


सामाजिक सेवा ओर पुनस्संस्थापन 


३१, योजना में समाजिक सेवाओं के लिये कुल ३४० करोड रुपयों की 
च्यवस्था है, जिसमें से १४६ करोड रुपये शिक्षा पर, १०० करोड डाक्टरी और 
स्वास्थ्य सेवाओं पर, ४७६ करोड मकान घनाने पर, २६ करोड पिछुडी हुईं 
जातियों पर ओर ७ करोड मज़दूरों तथा श्रम कल्याण पर खच होंगे। शिक्षा के 
खचे के अन्तर्गत ४ करोड रुपये इच्छापूर्वक सामाजिक कल्यण कारये करने वाले 
संगठनों को सहायता के किये दिये जायंग्रे, जिससे कि उनका काम बढ़ सके 
ओर वे राष्ट्रीय विकास प्रौग्राम के अन्तर्गत शामित्न हो जाय । 


३९, केन्द्र में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक 
विकास के लिये २० करोड रुपये की व्यवस्था है। शिक्षा पर जिस वार्षिक 
ओसत खर्च की व्यवस्था है,वह सन्‌ १६४६-४० के विकास के खर्च से लगभग 
४० प्रतिशत अधिक है। इससे राज्यों में शिक्षा की सुविधाश्रों में कछ विस्तार 
होगा और यद्द आ्राशा की जाती है कि प्राइमरी, जूनियर, बेसिक, माध्य- 
मिक और टेकनीकल तथा धंधों ( उद्योगों के अ्रतिरिक्त ) वाले रुकूलों में 
सन्‌ १६५०-२१ की तुलना मे क्रशः २६, ८१, ३१ ओर ४१ प्रतिशत 
छात्रों की वृद्धि हो जायगी । 

३३, स्वास्थ्य के ज्षञेत्र में केन्द्र ने मत्लेरिया के नियंत्रण का एक प्रौग्राम 
यनाया है, जो राज्यों के प्रोग्रामों के साथ मिल-जल कर आगे बढ़ेगा और 
यह आशा की जाती है कि इससे देहाती क्षेत्रों में कृमिनाशकों को छिड़कने 
से लगभग २० करोढ़ व्यक्तियों की रक्षा होगी। घटे हये दामों में डी०्डी०टी० 
की यथेष्ट प्राप्ति के लिये योजना में डी० डी० टी० बनाने वाले दो यंत्रों को 


प्र७ 


लगाने की भी व्यवस्था है । राज्य योजनाओं के अन्तर्गत साव॑जनिक स्वास्थ्य 
के त्षियि ६६ करोड़ रुपये खरे होंगे। यह खर्च मुख्यतः पीने के पानी की 
प्राप्ति और नालियों पर होगा और यह उस खर्च से दूना होगा जो उपयु'्त 
कार्यों के लिये इस समय हो रहा हे । 

३४, छुः उद्योगों में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये प्राविडिण्ट फए्ड 
योजना चालू हो जाने से अरब यह सम्भव हो सका है कि ३८०४ करोड रुपये 
के खर्च से औद्योगिक कर्मचारियों के लिये १४०,००० मकान बनाने का एक 
एक प्रोग्राम तेयार किया जायगा । इसके अलावा कुछ राज्यों ने कम आमदनी 
वाले वर्गों के त्िये स्वयं ही मकान बनाने की स्कीमें बनाई हैं। मकान बनाने 
के प्रोग्राम पर कुल खर्च लगभग ४६ करोड़ रुपये होगा । 


३५. योजना में पिछडी हुईं जातियों के सुधार का भी प्रोग्राम है। 
योजना में दिखाई गईं २६ करोड की रकम के अतिरिक्त यह आशा की जाती 
है कि केन्द्रीय सरकार अ्रभुसूचित जन जातियों वाले क्षेत्रों के विकास के लिये 
सहायक अलुदानों के रूप में & करोड रुपये की व्यवस्था और करेगी | 

३६, फिर से बसाने का प्रोग्राम, जिसके लिये योजना में ८९ करोड रुपये 
रखे गये है, तीन साल का है और सन्‌ ।६९३-४४ के अन्त तक चालू रहेगा । 
पूर्वी सीमा के पार से आने वाले शरणार्थियों की समस्या अभी कुछ अनिश्चित 
अवस्था में है। कुछ समय तक ऐसे नवागन्तुकों को राहत देने की समस्या 
सरकार के लिये चिन्ता का विषय बनी रहेगी । 


आमदनी ओर रोज़गार के रूप मे योजना का मूल्यांकन 


३७, जब हम राष्ट्रीय आमदनी, उपभोग और रोज़गार के रूप में योजना 
का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे सामने कई कठिनाइयाँ आती हैं । हमारी 
अधथ-व्यवस्था के श्रनेक चषत्रों के विषय में प्राप्त सुचनाय अयशेष्ट हैं । राष्ट्रीय 
आसदुनी के सम्बन्ध में आँकडे अभी आरम्सिक अवस्था में हैं। हमारा इस 
विषय का भी ज्ञान यथेष्ट नहीं है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्‍न ज्ोन्नों के बीच 
क्या सम्बन्ध है और वे क्षेत्र केसे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। विकास- 
काल में ये सभी बातें बडे महत्व की सिद्ध होंगी। मोटे तौर पर यह अन्‍्दाज़ञा 
लगाया गया है कि सन्‌ १६५०-५१ में भारत की राष्ट्रीय आमदनी 8,००० 
करोड़ रुपये थी | योजना कात्व के अन्त में उत्पादन में जो बुद्धि होगी, उसके 
फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि राष्ट्रीय आय १०,००० करोड रुपये 


ध््ण 


हो जायगी अर्थात्‌ १३ प्रतिशत की बृद्धि होगी और अगर सामूहिक विकास 
यौजनाय तथा पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत अन्य ऐसी रुकीमें,' जिनका 
उद्देश्य बडे पैमाने पर समाज के प्रयत्नों को उत्साहित करना और स्थानीय 
कोशिशों को सफल बनाना है, कामयाब हो जायें, ठो यह बृद्धि और अधिक 
हो सकती है । राष्ट्रीय आमदनी में जो वृद्धि होगी उसका २० प्रतिशत वर्ष फिर 
से विकास प्रोग्राम मे लगा देना होगा, जिससे कि ये प्रोग्राम योजना सें प्रतिवर्ष 
बताई गईं रफ़्तार के साथ आगे बढ़ते जायें। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आमदनी 
की वृद्धि की रफ़्तार की तुल्नना में उपभोग वस्तुओ पर होने वाला खर्चे कुछ 
कम बढ़ेगा | यद्यपि इस काल में योजना द्वारा हमारी अर्थ व्यवस्था की अनि- 
चाये आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी, फिर भी देश की डत्पादन जमता 
में बहुत काफी बढ़ती हो सकेंगी । 


इ८, जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, योजना द्वारा इस दिशा में दो 
प्रकार से काम होगा । पहली बात तो यह होगी कि पूंजी का स्तर बढाया 
जायगा, जिससे कि उन लोगों के लिये रोज़गार का प्रबन्ध हो सके, जो उत्पा- 
दुक कार्यो में लग सकते हैं और दूसरी बात यह कि व्यवस्था के अ्रन्तर्गत 
केन्द्रीय स्थानों में पू'जी का निर्माण करके अधिकाधिक लोगों के लिये यह 
सम्भव कर दिया जायगा कि आगे की अवस्था में वे सब उत्पादक व्यवस्था 
के अन्तर्गत खपाये जा सकें। गेर कृषि क्षेत्रों में रोज़गार की सुविधाओं को 
प्रदान करने की रफ़्तार पहले धीमी होगी । बढ़े पेमाने के उद्योगों के क्षेत्रों 
में योजना के अन्तगंत उत्पादक वस्तुओं के उद्योगों पर इस अवस्था मं 
अनिवार्य रूप में विशेष जोर दिया गया है | ये ऐसे उद्योग हैं, जो लगाई 
गईं पूजी को देखते हुए अपेक्षाकृत रोज़गार का कम अवसर प्रदान करते हैं, 
लेकिन जेले-जैसे विकास को गति तीमर होती जायगी , यह सम्भव हो सकेगा 
कि उद्योगों में ओर इस श्रकार के सहायक धंधों में भी, जौसे कि यावायातः 
और सेचा सम्बन्धी उद्योगों मे अधिकाधिक लोगों को ज्गाया जा सके और 
इस तरह से कृषि वाले क्षेत्रों में पाई जानी वाल्ली बेरोज़गारी अथवा दबाव को 
कम्त किया जा सके | 


भाग २ 


शासन ओर जनता का सहयोग 


अध्याय ५ 


भूमिका 

जनता के सहयोग से पंचवर्षीय योजना में शामिलत्न प्रोग्राम को कार्या- 
न्वित करना सावंजनिक शासन का कार्य है। यह काम पहले के सभी कामों 
से अधिक बढ़ा और अधिक उल्लका हुआ है। शान्ति और ज्यवस्था कायम 
रखने ओर माल्षगुज्ञारी की वसूली करने की बजाय अब मनुष्य तथा सम्पत्ति 
के विकास और गरीबी तथा अभाव को दूर करने पर ज़ोर रहेगां। 

२, विकास के उद्द श्यों की पूर्ति लोकतंन्नात्मक ढांचे के अन्तर्गत होनी 
है। एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह है कि सरकार का निर्माण करने वाले राज- 
नेतिक नेतृत्व और शासन चलाने वाज्षी साव॑जनिक सेवाओं के बीच क्या 
सम्बन्ध रहे ? उन दोनों को ही महत्त्वपूर्ण काये करना है और उनमें से कोई 
भी तब तक अपने हिस्से का काम ठीक तरह से पूरा नहीं कर सकते, जब 
तक वे एक दूसरे की क्रियात्मक सहायता न करें और एक दूसरे पर विश्वास 
न करें । 

३० जब कोई राजनैतिक दल सरकार बनाता है, तो वह यह कोशिश 
करता है कि वह जनता के जितने बढ़े भाग को अपने साथ रख सके, रखे । 
सरकार का नियंत्रण करने वाली राजनेतिक कार्यपात्िका का यह प्रधान कार्य 
होता है कि वह जनता की दृच्छाओं का पता लगाये, उसकी आवश्यकताओं 
को समझे और यह जाने कि उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जा 
सकता है । दूसरे शब्दों में उसका छोन्न नीति निर्धारित करना है ओर इसी 
लिये उसे मुख्य रूप से कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सिद्धान्तों और नीतियों को 
बताना दे | लेकिन उसे यह सी सममूना तथा निश्चित करना है कि जिन 
सिद्दान्तों और नीतियों का निर्धारण उसने किया है, उनको ईमानदारी के 
साथ कार्यान्वित किया जा रहा है| 


४. नीति के कार्यान्वित होने में यह जरूरी है कि अधिकार बहु- 
संख्यक में सरकारी कर्मचारियों तक विकेन्द्रित हों, क्योंकि वे ही कुल मित्रा 
- कर शासन का यंत्र बनते हैं। नीति का निर्धारण करने में रँचे दूजे के 
सरकारी नौकरों का बढ़ा हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अपने लम्बे अनुभव 


धर 


ओर विभिन्न प्रोझ्राम्मों के तात्पर्य को ठीक-ठीक समझने की अपनी योग्यता के 
कारण उनकी राय महत्त्वपूर्ण होती है। उनकी राय सरकार को हमेशा प्राप्त 
रहती है और इसीलिये जेसा कि उनका कर्तव्य भी है, उन्हें अपनी राय 
बिना भय था पक्षपात के देने के लिये श्रोत्साहन मिल्नना चाहिये । 
परन्तु भले ही उनके विचारों का प्रभाव निर्णंयों पर पडे, डनका मुख्य कार्य 
उन नीतियों को कार्यान्वित करना है, जो सरकार द्वारा स्वीकृत होती हैं। 
प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकराज में राजनेतिक कार्यपालिका और शासन के उच्च 
चर्ग के लोगों के बीच इस सम्बन्ध को कायम रखने के लिये सहकारी प्रयत्न 
और अपने अपने छषेन्र की जिम्मेवारी को ठीक-दीक समझना बहुत जरूरी है। 


४. सार्वजनिक हित के कार्यों का प्रवन्ध करने में नीति को असफलता 
ओर शासन की नाकामयाबी दोनों ही समान रूप से दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हो 
सकते हैं | कुछ परिस्थितियों में नीति का महत्व अधिक छुनियादी हो सकता 
है और इछ अन्य मामलों में शासन का। राष्ट्रीय आयोजन के सम्बन्ध में 
सही-सही नीति बनाना बडे ही महत्व की बात है। क्योंकि प्रशिक्षित जन 
शक्ति सीमित है, इसलिये यह जरूरी है कि प्राथमिकताओं का निश्चय करने 
में विभिज्ञ उद्देश्यों और उनको सफल बनाने की सरकार की योग्यता का 
सापेश्टिक महत्त्व मत्नी भाँति सोच समझ लिया जाय | जिन कार्य-चेन्रों को 
घुना जाय उनके विषय में यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि जिस नीति को 
निश्चित किया गया है, उल पर जब तक लगातार चला न जायगा तब तक 
शासन शायद ही कभी सनन्‍्तोष॑जनक्र हो । यह मालूम कर लेना भी महत््व- 
पूर्ण है कि निजी आर्थिक ओम्राम और प्रस्ताव राष्ट्रीय आयोजन की आव- 
श्यकवाश्रों के साथ सावधानीपूर्वक सम्बन्धित होते हैं और वर्गंगत या 
स्थानीय दावों के ऊपर राष्ट्रीय हित सदैव अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान पाता है । 


६, हाल के वर्षों में शासन के मानदुए्डों में जो गिरावट आई है उससे 
यह बहुत जरूरी हो गया है कि शासन सम्बन्धी सुधार किये जाये । छुछ हद 
तक शासन की योग्यत्ता में गिरावट इसलिये आई दे कि हर जगह सावे- 
जनिक सेवाओं में अनुभवी व्यक्तियों की कमी हो गई है ओर शासन पर पढने 
वाला कार्य का भार बहुत अधिक बढ़ गया है । परन्तु सरकार की बिस्‍्मे- 
वारी बढ़ जाने से और जनता द्वारा सरकार से बहुत कुछ आशाये करने से 
यह जरूरी हो गया है कि शासन की योग्यता में सुधार हो और शासन द्वारा 
जनता की जो सेवा होती है, उसमें सुधार हों। सरकार के नीचे काम करने 


दबे 


वाले शासन सम्बन्धी प्रत्येक अधिकारी की यह जिम्सेवारी होनी चाहिये कवि 
वह अपने संगठन और कार्यो में जरूरी सुधार करे। विशेष रूप से सावे- 
जनिक सेवा के उच्च वर्ग के लोगों की यह विशेष जिम्मेवारी है कि वे शाप्षन 
ओऔर सेवा के ढांचे और परम्परा की स्थापना इस प्रकार से कर जिससे कि 
वे राष्ट्रीय प्रोग्राम की पूर्ति मे सहायक और भविष्य की उन्नति का 
मज़बूत आधार बने । लेकिन मंत्रियों को भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य 
करना है और सेवाओं के उच्च वर्ग के लोगों की यह मांग करने का अ्रधि- 
कार है कि वे शासन के सुधार और पुनर्गठन के कार्य मे उनका विश्वास 
ओर सहयोग प्राप्त करें । 

७. आएे आपले दाले दो अध्यप्यों में शासन में सुधार करने ओर उसे 
मज़बूत बनाने के संबन्ध में मुख्य समस्याओं पर विचार किया गया है। 
इनको मोटे तौर पर दो समूहों में बांदा जा सकता है। प्रथम वे समस्याय हैं, 
जिनका संबन्ध सार्वभनिक शासन के सम्पूर्ण चन्न से है, जेसे कि योग्यता 
के उच्च स्तर की प्राप्ति, खर्च में कमी और ईमानदारी और सरकार को ऐसे 
साधन देना जिनके द्वारा वह अंपनी बढ़ी हुईं जिम्मेवारियों को निभाने के 
लिये समुचित यंत्र प्राप्त कर सके | दूसरी वे समस्याय हैं, जिनका सम्बन्ध 
ज़िले के विकास प्रोग्रामों के शासन से सीधा-सीघा है ओर इसका प्रभाव 
जनता पर सीधा-सीधा पढ़ता है| इस क्षेन्न में ऐसे सवात्लों पर विचार करना 
जरूरी है जेसे कि आम शासन के सुधार सम्बन्धी प्रश्न, गाँव के स्तर पर 
विकास के लिये ठीक-ठीक संगठन का निर्माण और स्वशासन संस्थाओं को 
राज्य संस्थाओं से ठीक-ठीक सम्बन्धित करना | 

८. शासन के सुधार के लिये सरकार अपनी शक्ति भर चाहे जितना 
काम करे, ल्ोकतंतन्नात्मक दुशाओं के अन्तर्गत आयोजन की सफलता उस 
सहयोग पर ही निर्भर करेगी जो कि प्रौग्रामों को बनाने और लागू करने में 
जनता से प्राप्त होगा | जेसे जेसे शासन जनता की इच्छाओं और जरूरतों 
के प्रति सजग बनेगा, वेसे ही वेले यह आशा की जाती है कि जनता भी 
शासन को सहायता देने की निश्चित इच्छा से प्रेरित होगी । इस प्रकार के 
सहयोग का विकास किन दिशाओं में किया जा सकता है, इस पर आगे के 
एक अध्याय में विचार किया गया है । 
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अध्याय ६ 


सार्वजनिक शासन में सुधार 


सार्वजनिक शासन में जिन मुख्य उद्देश्यों की श्राप्ति करनी दै वे 
हैं इमानदारी, योग्यता, मितव्ययिता या खर्च मे कमी और जनता का 
सहयोग । ये सभी उहृश्य आपस में सम्बन्धित और एक-दूसरे पर निभेर 
हैं। जब तक ईमानदारी का स्तर बहुत ऊँचा न होगा, तब तक कोई 
सी संगठन योग्य नहीं बन सकता, और समाज को सेवा सन्तोषजनक 
रीति से नहीं कर सकता । जो भी संगठन योग्य होगा, और जो साव॑- 
जनिक हित की भावना से प्रेरित होगा, उसके लिये यह स्वाभाविक है 
कि उसे जनता का सहयोग प्राप्त हो, ओर जहाँ कहीं भी जनता का 
सहयोग प्राप्त है, वहीं शासन का कार्य बहुत आसान हो जाता है। 

ईमानदारी 

२. साव॑जनिक कार्यो और शासन में इमानदारी बहुत जरूरी है 
ओर सार्वजनिक कार्यों के प्रत्येक भाग में इस पर अवश्य ही ज़ोर दिया 
ज्ञाना चाहिये। अष्टाचार का प्रभाव तेज्ञी से फेलता है। उससे न सिफे 
दूसरे के साथ अन्याय होता है बल्कि जनता का शासन में विश्वास 
भी हूटता है। इसलिये शासन के अन्दर और सावंजनिक जीवन में सी 
हर प्रकार के अष्टाचार के खिलाफ लगातार युद्ध होना चाहिये । 

४. शासन-कार्य में अष्टाचार के अवसर विभिन्न रूप में प्रायः सर्वन्न 
आ सकते हैं, हा कुछ क्षेत्रों में वे अन्य ज्ोन्नों से अधिक हो सकते हैं। 
दाल के वर्षो में समय-समय पर आवश्यक वस्तुओं की जो कमी रही है, 
उसके कारण अष्टाचार बढा है। इस घुराई को दूर करने के लिये जनता 
क। सहयोग बहुत जरूरी द्ै । 

४. लोकतंत्रात्मक्त सरकार के हितों के लिये भी यह जरूरी है कि 
सार्वेज्ञनिक्त जीवन के मानदुण्ड को ठोक रखने और छुराइयों को दूर 
करने के कुछ उपाय किये जाय॑ ओर जरूरत यह है कि जो लोग राजनेतिक 
पदों पर हैं उनके आचरण पर विचार करने के लिये कोई रास्ता निकाला 
जाय। जब कभी क्षिस़ी मामले की जांच के लिये कोई कारण दिखाई 
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दे, तो ठीक-ठीक यात्रों का पता क्षगाने के लिये जांच की जानी चाहिये । 
अगर इस प्रकार की गईं जांच के फलस्वरूप यह सिद्ध होता है कि 
किसी मामले में आचरण की गम्भीर खराबी पाई गई है, तो श्रन्य कद्स 
डठाए जायेंगे। सम्भव है कि इस कार्य के लिये कानून की मदद लेने 
की जरूरत पडे। इस प्रकार के कानून जिम्मेवार अधिकारियों अर्थात्‌ 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कहने पर ही बनाने चाहिये | 

४. हाल मे उस कानून को और मज़बूत बना दिया गया है, जिसके 
अन्तर्गत भ्रष्टाचार के मामले में ल्लोगों को दंडित क्रिया जाता है। 
सन्‌ १६४७ के अष्टाचार निवारक कानून में अन्य बातों के अतिरिक्त यह 
भी है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास इतना अधिक धन पाया 
जाय, जिसके बारे में वह कोई सनन्‍्ठोषजनक स्पष्टीकरण न कर सके, 
तो उस पर मामला चलाया जाय | लेकित इस कानून में उन लोगों के 
लिये कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके निकट सम्बन्धी सहसा धनवान बन 
जायें । इस वसी को दूर करने के बारे से विचार होना चाहिये। इसी 
प्रकार इस बात पर भी विचार करना उपयोगी होगा कि क्‍या सरकारी 
नौकर अपनी चल सम्पत्ति या अपने सम्बन्धियों की चल्न सम्पत्ति के बारे 
मे, जो कि उन्होने पिछले वर्ष जमा की होगी, श्रांकडे सरकार को दें । 
अभी तक जो कुछ नियम हैं उनके अनुसार केवल अचल सम्पत्ति के बारे 
मे ही सूचनाय दी जादी हैं। 

६, सरकारी दफ्वरों में अष्टाचार की समस्था को हज्न करने के लिये 
कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये हैं। उदाहरणाथ॑, यह विचार रखा गया 
है कि किसी भी सरकारी नौकर की प्रतिष्ठा को उसकी ईमानदारी का निर्णायक 
परिणाम मानना चाहिये | यह सही है कि कसी भी सरकारी नौकर की 
ईमानदारी पर शायद ही कभी सदेह किया जाता हो, लेकिन कभी-कभी 
ऐसी भी घटनाय घटती है, जिनसे इसके विपरीत बात भी सिद्ध होती है। 
बस्तुत: अक्सर गेर-जिस्मेवार आरोप लगाये गये हैं। परन्तु केवल 
किसी की अच्छी ख्याति पर ही निर्भर करने से यह खतरा पेदा हो जायगा 
कि सरकारी कर्मचारी बुराई की ओर झुक जायगरें। दूसरी ओर सासान्य 
शासन सम्बन्धी व्यवहार के रूप में अगर फ्रिसी अफसर की ख्याति 
ईमानदारी के विषय में अच्छी नहीं है; तो उसे क्िस्ती ऐसी जगह पर 
नहीं रखना चाहिये जहाँ उसके गिरने की संभावना हो | 
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७, यह- भी सुझाव रखा गया है कि जब कभी अखवारों में किसी 
सरकारी नौकर पर उसका नाम लेकर अष्टाचार का आरोप लगाया 
जाता दे, तो उस कर्मचारी को चाहिये कि वह सासले को अदालत 
तक ले जाकर अपनी ख्यादि को बचायवे । डसे झुकदमे का खच इस शद 
पर दिया जा सकता है कि अगर वह सामल्ा हार जाता है, तो उसे 
मुकदमे पर खर्च होने वाला रुपया सरकार को वापस देना होगा 
और अगर वह मुकदमा जीत जाता है. तो ज्ञति-पूर्ति के रूव से मिली 

हुई रकम द्वारा उसे दिया गरग्मा खर्च वसूल किया जायगा। हम समझते 
हैं कि ऐसे मामलों में पहला कदम यह होना चाहिये कि किली ऊ भ्चे 
अफसर द्वारा आरम्भिक और गुप्त जाँच को जाय। उसकी रिपोर्ट के बाद 
सह निश्चय करना चाहिये कि परिस्थितियां ऐसो हैं या नहीं कि सरकार 
डस अफसर पर झुकदमा उल्ाये, श्रथवा उसको यह आज्ञा दें कि वह 
अदालत में जाकर अपनी ख्याति को वचाये । अगर दूसरी वात का 
निश्चय द्वोता है, तो मुकदमे के ख्चे के बारे में ऊपर दिये गये सुरकाव 
को माना जा सकता है । 

८. हाल के वर्षों में श्रणाचार के सबते अधिक उत्लेखनीय ज्षेत्न वे गहे 
हैं, जिनमें व्यापारियों से परमिटों और लाइसेंसों की अजियां दी हैं । शासन 
के अन्दर उक्त चेन्रों में निरीक्षण और देख-रेख का प्रवन्ध समुचित नहीं रहा, 
और निश्चित रूप से गलत तरीकों से फायदे उठाये गये हैं । यद्यपि इस 
समय उत्त विपय पर बहुत कम वातें सुनी गई हैं, फिर भी देख-रेख तथा 
जोरदार उपायों की जरूरत बनी हुईं है । जो लोग जिम्सेवारी की जगह पर 
काम कर रहे हैं, उनकी अलिखिद आचरण-संद्िता में यह बात निहित है 
ऊक्रि जनता उनकी पक्षपातहीदता पर पूरा विश्वास रखे । अपने सासाजिक 
सम्बन्धों ओर अपने सभी प्रकार के व्यवहारों में उन्हें विशेष रूप से यह 
सावधानी रखनी चाहिये कि कोई सी आदसी यह न कह सके कि किन्‍्हीं 
च्यक्तियों की उन तक बहुत छअधिक पहुँच है, अथवा पे दूसरों के द्वारा 
प्रभावित हो सकते हैं । हाल सें च्यापरिक फर्मों में ऐसे लोगों को जगह 
मिली हैं, जो प्रभावशाल्ली व्यक्तियों के सम्बन्धी था मित्र हैं| इन लोगों 
को सम्पर्क रखने चाले व्यक्ति कहा जाता है। यह वात वन्द होनी चाहिये । 

६, जब कि उपयुक्त सभी उपायों का अपना उपयोग है, यह जखूरी 
है कि अप्ठाचार को बन्द करने के लिये शासन के प्रबन्ध विभाग मे उच्च 


६७ 


स्‍तर को योग्यता पर ज्ञोर दिया जाय । कार्य मे अच्छी गति लाने का काम 
अनिवाय रूप से चोटी के आदुसी किया करते हैं । विभागों के सर्वोच्च अफसर 
अपने उदाहरण और अपनी सजगता तथा देख-रेख के द्वारा अपने नीचे 
काम करने वालों के आचरण पर बहुत प्रभाव डालते हैं। इस सम्बन्ध में 
(निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिये:--- 


(५) विभागों के अध्यक्षों को चाहिये कि वे बराबर यह देखते रहें कि 
किसी चालू नीति या पद्धति के द्वारा अष्टाचार फेलने को 
सम्भावना तो नहीं है। उन्हें यह भी देखना चाहिये कि 
साफ तौर पर डल्छिखित और समसे जाने वाले निय्मे ओर 
सिद्धान्तों के द्वारा व्यक्तिगत दावों या अजुरोधों की एूति पूरी 
तरह होती रहती है । 


(२) मामलों के निपटाने में विज्ग्ब के द्वारा अष्टाचार के बढ़ने 
में सबसे अधिक मदद मिल्तती है। शासन को योग्य बचा 
कर इस प्रकार की देरी को बहुत कम किया जा सकता है । 


(३) शासन के सभी स्तरों में ऐसी जगहों के त्षिये अफसरो का 
चुनाव करते हुये विशेष सावधानी रखनी चाहिये, जहाँ 
भ्रष्टाचार की अधिक गु जाइश हो | 


4७) प्रायः सरकारी कमचारियों में ढिलाई हसत्षिये भी आ ज्यती 

है कि जो अच्छा और ईमानदारी के साथ काम करते हैं 

-उसको यथेष्ट रूप से स्वीकृति नहीं मिलती और एुरस्कृत 

नहीं क्लिया जाता तथा अयोग्य ओर वेईमानी करने वाले लोगों 

को यथेष्ट दण्ड नहीं दिया जाता । इसलिये सावंशनिक 

शासच के अन्तर्गत जो लोग भी जिम्सेवार पदों पर काम कर 

रहे हैं, उनको इस बात की विशेष चिन्ता करनी चआहिये कवि 

वे ईसानदार कर्मचारियों को उत्साहित करने का डपाय 
खोज । 

योग्यता 
१०. शासच सम्बन्धी योग्यता की वर्तसान दुशा का वर्णन एक अनुभवी 


औक्षक ने निम्नलिखित शब्दों में किया है :--- 


द््प 


“शासन की जो सशीनरी इस समय मौजूद है, वह तत्वत: मज़बूत 
है ओर कुछ सुधारों के बाद कठिन कार्मों को निपटाने में समर्थ 
है, लेकिन इस समय उसकी दशा गिरी हुई है। उसको दिया गया 
काम बढ़ा-चढा है और उसके द्वारा किये गये कार्यों के परिणार्मों 
में गिरावट आ गई है। जिन हिस्सों को कई मामलों में उस से 
अलग कर लिया गया है, उनकी पूर्ति धटिया ढंग के हिस्सों द्वारा 
की गईं दे | बहुत अधिक दबाव के कारण इस मशीन के किनारे 
हृठ गये हैं और जो किनारे रह गये हैं उनमें से बहुतों का डपयोग 
भह् ढंग से करने के कारण वे दृट रहे हैं | मशीन की योग्यता 
को निःसन्देह कुछ ऐले कारणों ले, जो भीतरी हैं, ओर कुछ ऐसे 
कारणों से, जो उसके नियन्त्रण से बाहर हैं, क्षति पहुँची है। कुल 
मिलाकर सुधार के लिये काफी गुजाइश है ।” 


११, केन्द्रीय और राज्य-सरकारों में सरकारी कर्मचारियों की बहुत छोटी 
संख्या को बिना समुचित सहायता के जिम्मेवारी का भारी बोक उठाना 
पडता है। उनको बहुत से ऐसे काम दे दिये गये हैं जिन्हे पहले निचले स्तर के 
लोग करते थे । इसके अतिरिक्त हाल के वर्षों मे नई जिम्मेवारियाँ आ जाने 
से या नई नीतियाँ बन जाने से सचिवाक्नय के विभागों को नये नये काम 
का भार उठाना पड रहा है। इसलिये हमारा सुझाव दै कि केन्द्रीय सरकार 
को उन सब नय कार्यों की व्यवस्थित ढंग से जांच करनी चाहिये, जिनको 
कि सचिवालय के कार्याक्ञयों ने हाल्व के वर्षों में अपने ऊपर लिया है, और 
यह सोचना चाहिये कि क्‍या उनमें से कम से कम कुछ को निचले स्वर के 
अधिकारियों को नहीं दिया जा सकता ) राज्यों में भी इसी प्रकार की जांच 
पडताल उपयोगी हो सकती है। जहाँ कहीं पृथक विभाग या दूसरे काय- 
फारी संगठन मोजूद हैं, वहाँ यह ज़रूरी है कि संलग्न तथा अधीन दफ्तरों 
के प्रधान काफी स्वतंत्रता के साथ उन कामों को करें और साथ ही 
उन्हें यह विश्वास हो कि उनको मंत्रालय का विश्वास प्राप्त है । 

कमेचारी 

१२, भारतीय शासन-सेवा के संगठन के लिये जो कदम पहले से ही 
उठाये जा घुके हैं, उनके अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों में जिम्मेवारी की जगहों 
पर रखने के लिये प्रशिक्षित प्रशासन कर्मचारियों की व्यवस्था है । 
जेसे-जेसे सरकार के कार्यो का विस्तार होता जायगा, वेसे-वेसे वर्तमान प्रवन्ध 
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मैं बढ़ती करने के लिये तोन दिशाओं की ओर देखना होगा :-- 
(१) उस कार्य को करने के लिये, जिसका सम्बन्ध मोटे तौर पर 
आर्थिक नीति और शासन से है; 


(२) केन्द्रीय या राज्य-सरकारों के अधिकार में श्रौद्योगिक कार्यों का 
प्रबन्ध; ओर 


(३) ब्रिकास, भुमि-सुधार ओर खाद्य-प्रशासन से सम्बन्धित कार्य । 


१३, पहले काम के लिये कर्मचारियों की प्राप्ति के तीन प्रस्ताव ऐसे हैं 
जो विचारणीय हैं। सब से पहले तो ऐसे लोगों को शासन-सेवाओ की ओर 
आकर्षित करना चाहिये, जो शिक्षा-सम्बन्धी विशेष योग्यताय या श्रार्थिक 
क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हों, और प्रतियोगिता-परीक्षाओं द्वारा आरम्भिक 
भर्ती के लिये जो आयु रखी गईं है उस से अधिक आयु के होने पर भी 
उनका चुनाव कर सिया जाय | इस प्रकार जिन अफसरों का चुनाव हो 
उनको आवश्यक प्रशासन सम्बन्धी द्वेनिज्ञ दी जानी चाहिये । दूसरी बात 
यह है क्रि शासन-सेवा में काम करने वाले जूनियर अफसरों मे से कुछ को 
'डनके काय. की आरम्भिक अयस्था में चुन लिया जाय और उन्हे उपयुक्त 
व्यावसायिक ग्रहों मे आर्थिक क्षेत्र के विषय में भरपूर ट्निंग दी जाय, और 
अगर ज्ञरूरत हो तो उन्हें विदेश भेजा जाय । तीसरी बात यह है कि अभी जो 
ढंग चालू है अर्थात्‌ ऐसे लोगों को जिम्मेवारी की और ऊंची जगहों के लिये 
चुनना, जिन्हें विश्वविद्यालयों और बेंकों तथा वित्तीय और श्रौद्योगिक क्षेत्रों 
में विशेष अनुभव और ज्ञान है उस्ते और आगे बढ़ाया जाय । 


द्वितीय उद्देश्य के लिये कमेचारियों की प्राप्ति सम्बन्धी प्रस्ताव के 
अन्तर्गत इस समय एक ओऔद्योगिक प्रबन्ध करने वाले अधिकारी-वर्ग की 
स्थापना पर विचार हो रहा है | इसी प्रकार आरर्थि#_ और आकडा सम्बन्धी 
जानकारी के लिये कर्मचारियों की खोज करने का सवाल विधाराधीन है, और 
यह आशा की जाती है कि निकट भविष्प से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव निश्चित 
रूप धारण करंगे। 

विकास प्रोम्रामों से सम्बन्धित जिम्मेत्रारियों को उठाने के लिये आवश्यक 
संख्या! में कर्मचारियों की प्राप्ति तथा भूमि-सुधार और राज्यो में खाद्य- 
प्रशालन आदि की समस्या के लिये भी प्रक भर्ती की आवश्यकता हो 
सकती है, और यह आवश्यकता अलग अलग राज्यों में पाई जाने वाली 
हालतों पर निर्भर है, लेकिन यह जिस्मेवारी मुख्यतः ऐसे अफसरों पर 
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होगी, जिनको ज़िलों में माल और विकास के कार्यों का अनुभव प्राप्त हो। | 

१४, कर्मचारियों की भर्ती के तरीको का प्रभाव शासन-सम्बन्धी 
योग्यता पर स्पष्ट रूप से पडता है। इस समय स्थायी जगहों के लिये भर्ती 
साधारणतः पब्लिक सर्विस कमीशनो द्वारा होती दे, लेकिन इस प्रकार का 
तरीका कहाँ तक सफल या असफल हुआ है, इस सम्बन्ध में कोई देशव्यापी 
वस्तु-स्थितिमुलक जांच नहीं हुईं । यह स्पष्ट है कि पब्लिक सर्विस कमीशनों 
और जिन विभागों के लिये भर्दी की जाती है उनके बीच और अधिक सस्पक 
तथा राय की अदला-बदुली की जरूरत है, और श्रभी जो अस्थायी श्र 
किसी विशेष काम के लिये भर्ती चल रही है, उसको कम करने की मिली- 
जली कोशिश होनी चाहिये । अगर पब्लिक सर्विस कमीशनों की श्रालोचनाओ 
को, जो कि वे इन्टरव्यू से आने वालो की योग्यता के बारे में करते हैं, 
विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा-सम्बन्धी अधिकारियों के पास भेजा जाय 
और शिक्षा के छोन्न मे सुधार के प्रोम्रामो के साथ उन आलोचनाओं या 
सुझावा को भी रखा जाय तो काफी लाभ होगा। 

१५, भर्ती के बाद दूसरा सवाल ट्ूोनिंग या प्रशिक्षण का आता है। 
श्राम तौर पर शासन के प्रत्येक विभाग मे यह आवश्यक है कि नौकरी के 
भारम्स मे और वाद के वर्षों में उपयुक्त अबबि के बाद कर्मचारियों को 
ट्रेनिंग दी जाय | भारतीय शासन-सेवा और राज्य शासन-सेवाओं में भर्ती 
होने बालों को माल तथा विकास सम्बन्धी प्रशासन को भरपर ट्रेनिंग देना 
बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसे अफसरों को ट्े निग देने का भार अवुभवी 
कलेक्टरों को सोपना चाहिये । हाल के वर्षों मे इस विषय पर उतना ध्यान 
नहीं दिया गया जितना देना चाहिये था। इससे यह बात और भी जरूरी 
हो जाती है कि भारतीय शासन सेवा मे भर्ती होने वाले नये लोगो को दी 
जाने वाल्ली दूं निग जितनी अच्छी तरह से संगठित की जा सके, की जाय | 

१६. भारतीय शासन सेवा के लिये जो लोग चने जाते हैं, उन्हें 
परीक्षण-काल में आरम्भिक ट्रनिंग दिल्‍ली स्थित भारतीय शासन ट्ूोनिंग 
स्कूल भे दी जाती है। अभी तक इस संस्था के प्रधान के रूप में भारत 
सरकार के ऐस्टेव्लिशमेट अफसर अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य करते रदे 
हैं। आरम्मिक वर्षों में इस प्रकार दोनों ही काम करना सुविधाजनक रहा 
होगा, रकिन भविष्य सें यह जरूरी है कि इस संस्था का प्रिंसिपल या डाइ- 

रेक्टर एक पूरे समय का अफसर हो । यह सम्भव है कि केन्द्रीय सरकार उसे. 
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इस बात की भी जिम्मेवारी सॉपे कि राज्यों में ठीऊ ढंग से उनकी शासन 
सेवाओं के लिये टू निंग श्रोम्नास चल रहा है या नहीं, और सम्भव है कि इस 
कार्य के लिये उसे समय-समय पर विभिन्न राज्यो का दौरा करना पड़े। इस 
स्कूल मे राज्यों भौर केन्द्रीय सरकार के ऊंचे शासन-अधिकारियों को 
समय-समय पर भ्रत्यास्मरण पाव्यक्रम देने का केन्द्र बनाया जा सकता है, 
तथा इसे सार्वजनिक शासन सम्बन्धी अध्ययन का आस केन्द्र भी बनाया जा 
सकता है । 

१७, केन्द्रीय सरझार द्वारा सचिवालय पुनस्खंगठन योजना के सम्बन्ध 
में सचिवालय के कमंचारियों को दू निंग देने के कछु प्रबन्ध आरम्भ हो गए 
हैं। कछ ऐसी दिशाय हैं जिनकी ओर दूं निंग की सुविधाओं को और बढ़ाना 
चाहिये । उदाहरणार्थ, ऐसे अ्रफसरो के लिये, जो आर्थिक कार्यो के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित हैं, भली-भांति संचालित व्यावसायिक संगठनों में नियमित 
ट्रेनिंग देने की योजना बनाची चाहिये। बदले में व्यावसाय्रिक ग्रृहों के कछ 
सुने हुये कर्मचारियों को यह अवसर दिया जा सकता दैऊकिवे सरकार के 
अन्तर्गत कार्य करें, और सरकारी शासन-यंत्र के संचालन का प्रत्यक्ष अनुभव 
प्राप्त करें । इससे सरकार और उद्योग तथा व्यवसाय के बीच पररुपर आदान- 
प्रदान की भावना बढ़ेगी, और सरकार को यह जान हारी भी प्राप्त हो सकती 
है कि सार्वजनिक सेवा के लिये किन लोगों की भर्ती करना हितकर होगा, 
विशेष रूप से आर्थिक और ओद्यंगिक प्रोग्रामों के प्रशासन के लिये । इस 
विचार को उन लोगो के सम्बन्ध में भी लागू क्रिया जा समता है जो अर्थ" 
शास्त्र का अध्ययन कर रहें हैं या विश्वविद्यालय में श्रार्थिक समस्याओं पर 
अनुसंधान कर रद्दे है। अन्त में यह भी जरूरी है कि इस बात को समझ 
लिया जाय कि भविष्य मे उच्च सेवाओं के लिये भर्ती किये जाने वाले लोगों में 
से बहत छोटी संख्या को ही उसकी नियुक्ति के पहले विद्देशों में टू निंग प्राप्त 
करने का अवसर मिलेगा | इसलिये उन सुविधाओं से पूरा-पुरा लाभ उठाना 
होगा जो टेक्नीफल सहायता योजना के रूप में देश मे भ्राप्त हैं ओर इन 
योजनाओं के द्वारा चुने हुये अफसरों को विशेष ट्रेनिंग की सुविधाय प्राप्त 
होगी । 

तरीके 

१८. कर्मचारियों का चनाव और टूनिग चाहे जितनी सावधानी से हो 

जब तऊ काम करने के तरीके अच्छे नहीं होंगे तब तक योग्यता में कमी रहेगी । 


छर्‌ 


संगठन और तरीकां का सावधानी से भ्रध्यवन और जांच, शासन सम्बन्धी 
कार्यविधि को बहुत ब्यावहारिक रूप से अच्छी वना सकते हैं | हमारा यह 
सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत ग्रृह-मंत्रालय को चाहिग्रे कि वह 
एक डाइरेक्टर के अधीन एक तरीकों सम्बन्धी डिवीजून और एक संगठन 
चनाये । यह ढाहरेक्टर विभिन्न मंत्रालयों और विशेषतः वित्त-मंत्रालय की 
कर्मचारी शाखाओं से सहयोग रखे | राज्यों में भी संगठन और तरीकों के 
सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिये इकाइग्रों की जरूरत दे) तरीकों के सम्बन्ध 
में जिन बातों पर तुरन्त ध्यान देना है, वे हैं : दफ़्तरों के कायों को ओर सरल 
चनाना, केद्वीय मंत्रालयों में रखे जाने वाले रिकार्डों के तरीके में सुधार और 
'फाइलों को निपटाने में शीघ्रता और विभिन्न प्रकार के संगठनों मे हिसाव- 
किताब की जांच के तरीके में सुधार | 


१६, तरीकों के सवाल के साथ जिस बात का निक्रट सम्बन्ध है, वह है 
सरकारी दफ्तरों में देख-रेख और निरीक्षण का प्रवन्ध | अगर उच्च अधि- 
कारी अपने समय का कुछ भाग समय-समय पर दफ्तरो का निरीक्षण ऋरने 
से लगायें, तो कार्य-क्शल्ता में बहुत सुधार हो सकता दै। यह जरूरी नहीं 
कि यह निरीक्षण ज्ञाब्ते का हो; दर-असल कभी-कभी आकस्मिक देख-रेख 
का बिशेष महत्त्व होता है। अगर उच्च अधिकारी या मंन्नीगण भी कभी 
कभी फाइलों को इस दृष्टि से देखें कि अन्तिम निर्णय के लिये कितने समय 
की भ्रावश्यक्ता है तो विलंब के जो मामले सामने आते रहते द्व उनको वहुत 
कुछ सुधारा जा सकता है | कई विभागों में अफसरो और निचले स्तर के 
कर्मचारियों के वीच काफी सम्पर्क नहीं रहता | विभिन्‍न वर्गों के सरकारी 
कर्मचारियों के बीच आवश्यक मानवीय सम्बन्ध के अभाव में प्रायः निचले 
वर्ग के कर्मचारियों की भलाई की तरफ उपेक्षा का साथ रहता है । 

वित्तीय नियंत्रण ओर खचचे में कमी 

२०. तीन और ऐसे मामले हैं जिनका सम्बन्ध शासन की योग्यता से 
है भौर जिनके बारे में यहां चर्चा करना उपयोगी होगा | थे हैं: 
(क) वित्तीय नियंत्रण का वतंमान तरीका, (ख) वर्तमान शासन-व्यवस्था के 
अंतर्गत अच्छे काम को उत्साहित करने और छुरे काम को अजुत्साहित करने का 
हबनन्‍्ध और (ग) नतीजों की खोज-बीन सावघानी से करने की जरूरत । 

२१ पंचवर्षीय योजना को मली-भांति कार्यान्दित करने के लिये यह 
जरूरी है कि इस श्रकार के वित्तीय तरीके हों जिनके द्वारा एक भर तो 
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डचित रूप से नियंत्रण रहे और दूसरी ओर शासन-सम्बन्धी अ्रधिकारियों के 
ओग्रामों को कार्यान्वित करने में श्रनावश्यक बाधा न पड़े | ल्षेकिन इस विषय 
पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है भौर निश्चित उपाय तकी बताये 
जा सकते हैँ जब कि स्थानीय तरीकों और समस्याओं का विस्तार के साथ 
अध्ययन कर लिया जाये। यह जरूरी है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
में वित्त विभाग द्वारा आयोजन सम्बन्धी अधिकारियों के सहयोग से वर्तमान 
ग्रबन्धों की जाँच की जाय | 

२२. प्रत्येक सरकारी विभाग या संगठन में खर्च मे कमी करने की 
व्ुजाइश हमेशा रहती है। खर्च से बचत एक लगातार चलने वाला कार्य है, 
आर समय-समय पर किसी भी दुफ़्तर मे होनेवाले खर्च के बारे में व्यव- 
स्थित जांच होती रहनी चाहिये। किप्ती भी संगठन के अन्तर्गत व्यर्थ के 
खर्च का मुख्य खोत सम्भवत' यह रहता है कि योजनायें सावधानी से नहीं 
नबनाई जाती, और बनाई गई योजनाओं को कार्यान्वित करते समय छोटी 
छोटी बातों पर विस्तार से ध्यान नहीं दिया जाता । प्रायः लागू करने से 
पहले हम अपनी सीमा से अधिक योजनाओं या सिद्धान्तो को स्वीकार कर 
लेते हैं | इसीलिये वित्तीय नियंत्रण का सम्बन्ध केवल खर्च की बारीकियों से 
ही न होना चाहिये बल्कि प्राथमिकृताओं की योजना से भी होना चाहिये 
और उन सभी अवस्थाओं का ठीक-ठीक ज्ञान होना चाहिये जिन तक पहुँच 
कर कोई योजना इस योग्य हो जाती है कि उसे कार्यान्वित किया जाय । 
“विशेष रूप से बडी योजना के बारे में प्रायः आरस्भ मे बड़ी भयंकर भूले की 
जाती हैं। बाद में जब कि वह योजना कार्यान्वित हो जाती हैं तब उन 
भूलों पर नियंत्रण पाने या नियमित करने का समय ही नही रह जाता। 


प्रेरणा 


२३. पिछुले कछ वर्षों में यह देखा गया दे कि ऐसे लोगों की संख्या में 
वृद्धि हुई है जो अपना कास नियमित ढंग से तो करते हैं लेकिन उनमें 
सुधार की कोई इच्छा नहीं होती । ढुछ हृद तक इसका कारण यह हो सकता 
है कि बहुत से ऐसे लोग, जो अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं यह अनुभव 
करते हैं कि उनकी रीज़ी की हालत अनिश्चित है | लेकिन यह भी सही है कि 
कोई सरकारी कर्मचारी अच्छा काम करता है ठो उसे उत्साहित करने और 
बुरा काम करता है तो उसे चेतावनी या दुण्ड देने का वर्तमान प्रबंध अ्रसंतोष- 

ज्जनक है । कमचारियों के काम के बारे मे जो रिपोर्ट लिखी जाती है थे पहले 
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से भी कहीं कम निश्रयात्मक होती हैं ओर अक्सर न प्रशंसा करने और न चढु- 
शामी करने का सीधा रास्ता पकड़ा जाता है। इसलिये यह जरूरी है कि देख-रेख 
का काम भ्ौर अच्छा वने, जिसकी ओर पहले भी ध्यान दिलाया जा चुका 
है । यह भी मालूम होता है क्लि क्त॑व्य-हीवता के प्रति यथेष्ट ध्यान नहीं 
दिया जादा और असनन्‍्तोषजनक काम को सहन करने की प्रव्नत्ति आवश्य- 
कता से अधिक पाई जाती है । इस के कारण जो लोग डत्सुक और परिश्रमी 
हैं उनको पुरसक्षत करने और जो लोग आलसी और लापरवाह हैं उन 
को दण्डित करने के बीच की सीमा-रेखा प्रायः लुप्त हो चली है | जब काम 
के बारे से ठीक-ठीक देख-रेख का प्रवन्व हों जायेगा तभी यह सम्भव है. 
कि व्यवस्थित ढंग से इस ओर ध्यान दिया जा सके । 


२४ जब क्ि ज्येष्ठता या सीनियौरिटी का विचार महत्वपूर्ण है, कुछ 
संबगा में पदोन्नति की ग्र|नाइश साधारण नियमों की वजाय अधिक तेजी 
और अधिक स्पष्टता के साथ होनी चाहिये। छुछ मामलों सें इस सिद्धान्त 
को पहले ले ही लागू किया जा रहा है । इस वात का पता लगाना चाहिये 
कि इसे ओर कहां कहां लागू क्िय्रा जा सकता है, जिससे किसी क्षेन्न में 
अगर किल्ती आदमी में आवश्यक योग्यता है, तो उसे यह अनुभव हो कि: 
अगर वह ओरों ले अधिक अच्छा काम करता हैं तो डसे ऊंचे-ऊंचे पदों 
पर रखा जा सकता दै | 

२९, विकास पर होने दाले खर्च में वढ़ठी के साथ-साथ अब यह जख्री 
है कि लावंजनिक ख्चो के परिणामों का पहले से और अधिक व्यवस्थित 
मूल्यांकन हो | सावजनिक कार्यो की सभी शाखाओं में इस प्रकार का मूल्यां- 
कन सामान्य शासकीय कार्य हो जाना चाहिये । मृल्यांकन के तरीकों का 
विकास करने के उद्देश्य से अब थ्रोजना कमीशन के अन्तर्गत सामुहिक 
विकास योजनाओं तथा अन्य सरपर विकास-प्रोआर्सा के लिय्रे एक स्वतंत्र 
मृल्यांकन संगठन की स्थापना करके इस दिशा में कार्य आरम्म हो गया है | 

राज्यों में शासन की मजदूती 
पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिय्रे यह जझरी है क्रि राज्यों 
ग-भांति संगठित विक्ास-संवाय हों | इस मासल मे कछ राज्य, विशेष 
झा से थे राज्य, जिनक्ला निर्माण हाल मं ही हुआ हैं था जो आ्राकार ओर 
साधनों में छोटे हैं, अच्छी स्थिति सें नही हैं । वछ्ठध हद तक इस 
समस्या का समाधान पास-पदोस के राज्यों के साथ मिलकर मिले जुले संवर्गो 
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को बनाना यथा श्न्य राज्यों से अफसरों को उधार लेना या उनकी बदली 
करना हो सकता है; लेकिन और भी कदम उठाना जरूरी है, उदाहरणाथे, 
केन्द्रीय सरकार इच्छुक राज्य सरकारों से सलाह करके इस सस्भावना पर 
चिचार करे कि कृषि, इन्जीनियरिंग, जंगलात और साव॑जनिक स्वास्थ्य जैसे 
टकनिकल विकास के क्षेत्रों में एक केन्द्रीय विकास संवर्ग की स्थापना की 
जाय। 

२७, केन्द्रीय सरकार को उसके उच्चतर अधिकारी मुख्यतः राज्यों से 
प्राप्त होते हैं । इसलिये जिस ढंग से केन्द्र इन अफसरो का छुनाव करता है 
उसका प्रभाव राज्यों के अफ्सरों की योग्यता और कार्य-कशलता पर बहुत 
अधिक पड़ता है। इस सम्बन्ध से इस स्वीकृत सिद्धांत को बनाये रखना चाहिये 
कि केन्द्र की सेवा सासान्यतया एक भ्रवधि की सेवा के रूप में होनी चाहिये। 
केन्द्र के लिये अफसरों का चनाव, जहां तक सम्भव हो, उनके राज्य में लेवा- 
कार्य के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिये। टेकनिकल कर्मचारियों के 
बारे में, जिनमें से अधिकांश को केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त करती 
है, एक नियमित उनाव-बोर्ड स्थापित करना वांछुनीय होगा । 

सावजनिक उद्योगों का प्रबन्ध 

२८, दृथियारों के कारखानों और रेलो के सिवा राज्य ्वारा अधिकृत या 
सरकारी प्रबन्ध से चलने वाले ओद्योगिक कारखानों का विकास अपेक्षाकृत 
नया कार्य है। देश के आर्थिक विकास और शिशेष रूप से बुनियादी उद्योगों 
के क्षेत्र में सरकारी उद्योगों के बढते हुए महत्व के प्रभाण-स्वरूप केन्द्रीय-सरकार 
ह्वारा कछ महीने पहले उत्पादन-मन्त्रालय की स्थापना की गईं है। सरकारी 
उद्योगो का संगठन सम्मिलित पू'जी कम्पनियों के रूप में किया गया है ओर 
प्रत्येक कम्पनी में डाइरेक्टरों का अ्रपना बोड है | बोर्ड के अन्तर्गत सरकार के 
प्रतिनिधि तथा उद्योग और व्यवसाय के प्रतिनिधि भी हैं। अभी तक विभिन्न 
उद्योगों के संचालन के बारे मे इतना यथेष्ट अज्ुभव नहीं प्राप्त हुआ जिससे 
कि किसी अन्तिस नतीजे पर पहुँचा जा सके, और न संगठन तथा प्रबन्ध के 
च्तमान ढांचे के परिणाम प्रकट हुए हैं। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता जायगा और 
नई समस्याएं जन्म लेती जाएँगी, वेसे-वेसे यह आशा की जा सकती द्वै कि 
ओर अधिक परिवतंन दोते जाएँगे। विभिन्न उद्योगों के लिये अलग-अलग 
डाइरेक्टरो के बोर्ड जरूरी हैं क्‍योंकि प्रत्येक उद्योग की अपनी विशेष समस्याएँ 
है। एक केन्द्रीय बोर्ड की भी आवश्यकता है जो सरकार को आम महत्व के 
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मामलों में सलाह देगा, जेसे कि औद्योगिक प्रबन्ध के लिये कर्मचारियों का 
धनाव, वित्तीय और हिसाब-किताब की समस्‍्याएँ, मूल्य-नीतियां, प्‌ जी लगाने 
के प्रोम्राम इत्यादि । इस समय जिस विकास का आयोजन किया जा रहा है 
उसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तार पाता जायगा, ओर इसी 
लिये कमीशन ने यह सुझाव दिया है कि उपयु'क्त बोर्ड की स्थापना शीघ्र की 
जाय । 


अध्याय ७ 
जिला विकास प्रोग्रामों का प्रशासन 


हाल के परिवत्तनों का प्रभाव 


पिछले १०० साल मे शासन के जिस ढांचे का विकास हआ उसम्रका 
आधार यह था कि जिल्न को प्रधान इकाई माना जाय और जिल्ााधीश को 
जनता से सम्पर्क रखने वाला सरकार का झुझ्य प्रतिनिधि । उसका काम जिले 
के अन्दर सभी विभागों के कार्यो मे तालमेल रखना होता था; लेकिन उसका 
मुख्य कतंब्य शान्ति और व्यवस्था को कायम रखना तथा लगान वसूल 
करना होता था । परन्तु हाल में जो परिवतन हुए हैं उनके कारण उसको 
स्थिति सें अन्तर आ गया है और यह आवश्यक हो गया है कि जिल्ले के शासन 
को नया खून प्रदान किया जाय | शान्ति और व्यवस्था को कायम रखना 
सदेव एक महत्वपर्ण कतैब्य होगा, लेकिन अब दिनों दिन यह बात जिला 
प्रशासन के लिये अधिक महत्व की होती जा रही है कि वह साधनों का 
विकास करने ओर जनता के जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने में योग दे । 
इसलिये यह जरूरी है कि जिल्ला प्रशासतव अपने आप को इस कार्य के लिये 
तेयार करे । खास जोर इस बात पर देना होगा कि जनता के सहयोग और 
क्रियाशील समथथन के बल पर विकास ग्रोग्रामों को कार्यानिवित किया जाय । 
जिला प्रशासन के पुनर्गठन के अन्तगंत निम्नलिखित बातों की व्यवस्था 
होनी चाहिये.--- 

(१) शासन के आम यम्त्र की मजबूती और सुधार; 

(२) गांव के स्तर पर विकास के लिये उपयुक्त संगठन को स्थापना; 

(३) जिले के अन्द्र विभिन्‍न विकास-विभागों के कार्यों का समन्वय ओर 

एक समान विस्तार-संगठन की व्यवस्था; 


(४) विकास-कार्यों के लिये राज्य सरकार के शासन विभाग के साथ 
स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संलग्न करना; और 


(४) जिला विकास प्रोग्रामो की देख-रेख और उनका क्षेत्रीय सम्वय | 


उप 


आस शासन की सजवूती 


२, आम शासन की क्शल्ता के द्वारा बहुत बडी संख्या में जनता के 
जीवन पर प्रभाव पड़ता है । सरकार अपने हिस्ले के अनिवार्य कार्यों का निर्वाह 
जिस हद तक योग्यता और न्याय-प्रियता के साथ करती है उसी हद तक 
वह आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यों को पर्ण करने में समर्थ 
बनती है और उसे जनता का ऐब्छिक सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है । 
पिछले कछ वर्षो में जिले का काम बहुत अधिक बढ़ गया है ओर पहले से 
अधिक जटिल भी हो गया है। विकास प्रोग्नामों के कारण जिले के अफसरो 
का काम और जिम्मेवारी और अधिक बढ जायगी । इसलिये यह जरूरी है कि 
डस्ते एक उच्च अधिकारी की सहायता प्रदान की जाय जिससे कि वह विकास 
की ओर यथेष्ट ध्याव दे लके | जिला प्रशासन की मजबती के लिये कुछ अन्य 
सुझाव निम्नलिखित हैं :-- 

(१) जिन क्षेत्रों का स्थायी या इस्तसरारो बन्दोबस्त हुआ है या जो जागीर 
वाले क्षेत्र हैं उनमें गांव के स्तर के माल कर्मचारियों के न होने के कारण न 
तो विकास प्रोग्रामों को ठोक ढंग से लागू किया जा सकता है और न भूमि 
सुधार के उपायों को। इध्तलिये ऐस क्षेत्रों के माल सम्बन्धी प्रबन्ध के लिये 
लोगों की भर्ती करना और उन्हें टू निंग देना बढ़े महत्व का कार्य है। बहुत से 
राज्य इस दिशा में कार्य आरंभ भी कर चके हैं लेकिन हस कार्य पर और 
अधिक जोर दिया जाना चाहिये और इसमें शीघ्रता होनी चाहिये | 

(२) राज्य-सरकारों को चाहिये कि वे विक्लास प्रोग्मामों के भल्ी-भांति 
कार्यान्वित होने की दृष्टि स॑ जिलों के वर्तमान आकार पर फिर से विचार 
कर | अगर जिले के आकार मे किसी प्रकार के परिदर्तत दी आवश्यकता 
न प्रतीत हो तो ऐसे जिले में और अधिक सब-डिवीज्ञन बनाने की सम्भावना 
पर विचार करवा चाहिये । 

(१) सभी जिला अफसरों को कार्य आरंभ करने को आरंसिक अ्रवस्था 
में देहात-विकास-कार्य की विशेष टू निंग प्राप्त होनी चाहिये | दूसरे शब्दों में, 
जिस प्रकार भारतीय शासन सेवा था राश्य शासन सेवाओं के सदस्यों को 
पथ्वारियों का, सकिल के साल-अफसरों का और तहसीलदारों का काम भी 
अपनी टू निग के समय सीखना होता है उसी प्रकार जिल्ला अफप्तरों को भी 
आम कार्यकर्ताओं तथा बडी विकास इकाइयों का संचाल्नन करने वाले 
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अफसरों के कार्यो को जानना चाहिये | इस प्रकार को दूूनिंग के द्वारा जिले 
में सरकारी शापतन-यंत्र इस योग्य बनेगा कि वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
विकास-कार्य को संसाल सके । 

(४) जिले में शासन सम्बन्धी सभी छोटे-बढ़े कासों का भार अधिकांशतः 
राज्य शासन सेवाओं के सदस्यों पर पढ़ता है, इसलिये उनकी द्रोनिंग की और 
विशेष ध्यान देना चाहिये । 

विकास के लिये ग्राम-संगठन 

३. अ्रनेक दुशाब्दियों से माल और पुलिस व्यवस्था की प्रारम्सिक इकाई 
गाँव रहा है। लेकिन त्रिटिश शासन के जमाने में वह सामाजिक और आर्थिक 
संगठन के रूप में कमजोर हो गया। जेसे-जेसे स्थायी दशाएं विकसित होती 
गईं झामीण समाज अधिकाधिक शासन पर निर्भर होता गया और 
अपना अबन्ब आप करने के मामले में कमजोर बनता गया। जब कसी विक्रास 
विभागों के हारा कुछ काय आरंभ भी किया गया तो सम्पूर्ण गांव के बजाय 
व्यक्ति को ही प्रधानता दी गई जिससे क्लि तीस वर्ष के विज्लस कार्य का 
प्रभाव आबादी के बहुत छोटे हिस्से पर पढ़ा। 


४, इस ससय गांव में एक ऐसे संगठन को आवश्यकता है जो सम्पूर्ण 
आम-समाज का प्रतिनिधित्व करता हो, जो साधनों के विकास के लिये जिम्मेवारी 
ले सकता हो और नेतृत्व प्रदान कर सकता हो,| गांव-पंचायत द्वाराइस कार्य को 
किया जा सकता है । अधिकांश राज्यों में गांव-पंचावतों को स्थापित करने के 
बारे सें कानून वन गये हैं और ऐसे कानूनों का उद्देश्य संविधान के अन्तर्गत 
निदेशात्मक सिद्धात्तों को व्यावहारिक रूप देना हैं| हमारे संविधान मे यह 
कहा गया है कि गांव-पं चायतों का संगठन किया जाय और उन्हें ऐसे अधि- 
कार और सत्ता प्रदान की जाय जिससे क्वि वह स्वशासित इकाहयों के रूप 
मे कार्य कर सके । इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में कुछ 
राज्यो ने बहुत अधिक प्रगति वर ली है | लेकित जब हम सम्पूर्ण देश की 
ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें सालूम होता है कि अभी बहुत कुछ काम करना 
बाकी है। प्रत्येक राज्य को निश्चित अवधि के अन्दर आसों या आम-समूहों 
के लिये पंचायतों की स्थापद्रा का एक प्रोग्राम बनाना चाहिये और 
पंचायतों को कार्यो की निम्नलिखित जिम्सेवारी ग्रहण करने के योग्य बनाने 
के लिये आवश्यकताइुसार पएचायत कानून को मजदूत बना देना चाहिये।--- 
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(१) गांव के लिप उत्पादन प्रोग्रास बनाना, 


(२) ऐसे प्रोप्रामों के संचालन के लिये आवश्यक्त सामम्री और वित्त 
की जरूरतों के बजट बनाना, 


(३) सरकारी सहाय्रता की प्राप्ति का जरिया बनना, सिवाय ऐसी 
सहायता के जो कि सहकारी समितियों आदि के द्वारा गांव तक 
पहुंचती है; 

(४) पैदावार बढ़ाते के लिए गांव में न्यूनतम कृषि सम्बन्धी स्तर 
को कायम रखना, 

(९) ऊसर जमीन को खेती के योग्य बनाना; 


(६) जिन जमीनों फो उनके मालिझर नहीं जोतते उन पर 
खेती कराना, 

(७) सावजनिक निर्माय-कार्यो के लिये ऐच्छिक श्रम का प्रबन्ध 
करना; 

(८) प्रचलित भूमि प्रबन्ध कानूनों के अनुसार गांव की जमीव और, 
अन्य साधनों के सहकारी प्रबन्ध का संगठन करना; और 

(६) गांव मे भूमि-सुधार सम्बन्धी उपायों को लागू करने में 
सहायता देना | 


४, जिम ढंग तो पचायतों हा चुनाव होता है उसहे द्वारा गाँव के 
निर्माण के लिग्रे आवश्यक योग्यतावाले व्यक्तियों की प्राप्ति प्रायः यथेष्ट 
संख्या में नही हो पाती । गाँव के पुनर्निर्माण के लिये जिन लोगों की आवश्य-' 
कृता है उनके अन्तगंत वे श्रच्छे ऊिसान हैं जो खेती के तरीकों में सुधार के 
कार्य में लगे हुए है, सहकारिता आन्दोलन में लगे हुए उत्साहो कार्यकर्ता हैं, 
और वे लोग हैं जिनकी रुचि विशेष रूप से रचनात्मक सामाजिक कार्यों में 
है | गांव ब्रिफास प्रोग्रामो के लिये यह व्यवस्था होवी चाहिए कि छोटी सल्या 
सें राज्य सरकार द्वारा या उसको ओर से छुछ अ्रतिरिक्त सदस्यों की 
नियुक्ति की जा सके, जिसले कि इस प्रकार विस्तृत की गईं पचायतें विक्रास 
एजेन्सियों के रूप मे गाव के ऐच्छिक और रचनात्मक नेतृत्व के आधार 'पर 
कार्य कर सके । यह आशा की जाती है कि इस आम-संगठन के द्वारा धीरे-घोरे 
सम्पूर्ण गांव के लिये उत्पादन की योजनाए' बनाई जायेंगी और थे योजवाए" 
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अलग-अलग किसानों ओर स्थानीय सहकारी समितियों द्वारा स्वीक्षत प्रोग्राम 
पर आधारित होंगी। इस प्रकार खेती-बाढ़ी और देहात-विकास के क्षेत्र में यद्द 
प्रयटन राष्ट्रृव्यापी आयोजन का प्रभावशाली श्राधीर बन जायगा। इन 
सुरावों को श्रास शब्दों में रखा गया है क्‍योंकि इस प्रकार के संगठन के 
द्वारा ग्राम स्तर पर सर्वोत्तम सेवा हो सकेगी। यह विषय अनिवायंतः स्थावीय 
दशाओं पर निर्भर है। 


देहात विस्तार ओर विकास कार्यो का समन्वय 


६, अब देहात विस्तार सेवा की आश्यकता का सर्वत्र आदर किया जा रहा 
है। इत समय सरकार के कई विभाग अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा देहाती 
क्षेत्रों तक पहुँचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इन कमचारियों की संख्या प्राय! 
बहुत छोटी होती है और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान यथेष्ट नहीं होता। गाँव 
वालों के पास प्रायः सरकार की ओर से अलग-अलग दिशाओं से अलग- 
अल्वग लोग पहुँचते हैं और ऐसी सलाह देते हैं जो परस्पर-विरोधी द्वोती हैं या 
ठीक तरह से समन्वित नहीं होतीं और कभी-कभी नित्य-प्रति की समस्याओं 
को हल करने के लिये उस सत्लाह का कोई महत्व नहीं रहता । उत्तर प्रदेश, 
मद्रास, अस्बई और दूसरी जगहों में सामूहिक योजनाओं पर होने वाले 
भरपूर कार्य से यह सिद्ध हो गया है कि देहात विकास प्रोग्रामों की 
सफलता के लिये झ्राम कार्यकर्ताओं भौर सरकार के प्रधान विकास 
विभागों की और से एक समान विस्तार यन्त्र की अनिवार्य आ्रावश्य- 
क॒ता है। अधिक अन्न उपजाओं” जांच कमेटी ने यह सुकाव दिया है कि दस 
चर्ष के समय में सम्पर्ण देश में एक देहात विकास संगठन की स्थापना होनी 
चाहिये। कमेटी का प्रस्ताव यद्द है कि भ्राम-स्तर पर पांच था दस गांव के 
लिये एक कार्यकर्ता होना चाहिये, जो कि सभो विकास-कार्यो' के लिये एक 
मित्ञा-जुला कर्मचारी होगा और जो गवेषणा के परिणामों को किसानों 
तक पहंचायेगा भौर विशेषज्ञों को किसानों की कठिनाइयों से परिचित करायेगा 
ओर किसानों के द्विये जरूरी सेवाओं का प्रबन्ध करेगा, जेसे कि जानवरों 
के लिये प्राथमिक सहायता पहुँचाना और पौधों की बीमारी के बारे में सलाह 
देना । 

७, प्रत्येक राज्य को अपने विस्तार संगठन का नम॒ना स्वयं ही बनाना होगा 
ओऔर उसे देखना होगा कि उसकी अपनी आवश्यकताय और दशाएँ क्या हैं ॥ 


पर 


विस्तृत शासकीय प्रबन्धों के बारे में निम्नलिखित अनिवाय बातों को दृष्टि 
में रखना होगा।--- 
(३) एक बहूददेश्य आम-कार्यकर्ता हो जो कि सभी विकास विभागों 
की ओर से काम करे और गांव में उन विश्लागों का प्रतिनिधि हो; 
(२) विकास संडल ( लगभग १०० गांव ) के स्तर पर एक विकास 
अफसर हो जो कि विस्तार अफसर के साथ मिलकर एक 
टोली के सदस्य के रूप मे काय करे | विकास अफसर या तो सब- 
कलेक्टर हो सकता है या जहाँ कहीं सब-डिवीजन में बँटवारे का 
विकास नहीं हुआ है वहां जिला प्रशासन से निक्रट से सम्बन्धित 
कोई अन्य अधिकारी हो सकता है, और 
(३) कलेक्टर की स्थिति जिल्न में विस्तार आन्दोलन के प्रधान की होनो 
चाहिये ओर उसके साथ विकास विभागों के जिज्ला अफसरों को एक 
थोली के सदस्यों के रूप से कार्य करना चाहिये । 
कलेक्टर पर जो भारी जिम्मवारियाँ पढेंगी उनके कारण यह बात बड़े 
अहत्व की हो जाती है कि उसे समुचित सहायता दी जाय जिससे कि वह 
अपने जिले में विकास कार्यो का संचालन करने वाले प्रधान की हैसियत से 
अपने कतेव्यों का निर्वाह पूरा-पूरा ध्यान देकर कर सके | 


विकास प्रोग्रामों में स्थानीय संस्थाओं का भाग 


८. स्थानीय स्वशासन के ज्ेन्न में पिछली दशाब्दी विकास-हीनता 
का काल रही है । छाम तौर पर इन वर्षों में स्थानिक संस्थाओं 
ने अपने साधनों का विस्तार बढ़ी हद तक नहीं क्रिया और सेवाओं के वर्तमान 
स्तर को कायम रखने में भी उन्हें कठिनाई श्रत्तीत हुईं है। युद्धोत्तर विकास 
प्रोम्रामों के अन्तर्गत स्थानिक संस्थाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया । 
पंचवर्षीय योजना में स्थानिक संस्थाओं के कुछ अधिक महत्वपूर्ण प्रोम्रामों को 
विशेष सहायता भ्राप्त होने की आशा है, ल्लेकिन मुख्य रूप से ऐसी संस्थाओं 
के ओ्रोआमों को जिला और राज्य प्रोप्रामों का अंग साना जायगा। वास्तव में 
स्वशासित संस्थाओं का विकास जिस अवस्था पर पहुँच घुका है, उसे देखते 
हुए स्थानिक विकास श्रोग्रामों के विषय में सर्वोत्तम बात यही होगी कि 
राज्य सरकार के अभिकरणों और स्थानिक स्वशासित संस्थाओं के जनता द्वारा 
झुने हुए प्रतिनिधियों के निकट सहयोग से मि्ने-जुल्े तौर पर उन प्रोग्रामों को 
कार्यान्वित किया जाय | इस सम्बन्ध में नीति की आम दिशा यह होनी चाहिये 


८३ 


फि ऐसी संस्थायें अपने क्षेत्र में शासन सम्बन्धी और सामाजिक सेवाओं का 
जितना अधिक भार अहण कर सके उतना ही अधिक भार अहण करने में उन्हें 
सहायता दी जाय और उत्साहित किया जाय । स्थानिक स्वशासित 
संस्थाओं को विभिन्‍न सरुतरों पर आपस में तालमेल रखने के लिये कोई 
उपयुक्त प्रबन्ध रखना भी आवश्यक हो सकता है जेसे, गांव-पंचायतों 
ओऔर जिला अथवा सब-डिवीजन बोर्ड के बीच तालमेल । हमने 
ऊपर जिस प्रणाली की चर्चा की दे उसका विकास जिस समय होगा 
उसी समय निम्नलिखित प्रकार से राज्य-सरकारों और स्थानिक 
स्वशासित-संस्थाओं के धीच निकट सहयोग का विकास भी होता 


शहेगा।--- 


(१) स्थानिक संस्थाओं के प्रोग्रामों का राज्य के भ्रोग्राम के साथ 
सावधानी से समन्वय होना चाहिये । 


(२) जहां तक व्यावहारिक हो, राज्य सरकारों को चाहिये कि वे अपने 
समाज सेवा प्रोग्रामों का संचाल्नन स्थानिक संस्थाओं के द्वारा 
कर । इसका तात्पय॑यह है कि अगर चुनाव इस बात का हो 
कि किसी एक क्षेत्र में राज्य सरकार अपने ही साधनों के द्वारा 
एक प्राइमरी स्कूल शोर एक पशु चिकित्सा अ्रस्पताल स्थापित करे 
और यह कि इस प्रकार के विकास का श्रीगणंश करने के 
लिये किसी स्थानिक संस्था को सहायता दी जाय, ठो सिद्धान्त 
के रूप में दूसरी बात ही ठीक मानी जायगी । 

(३) स्थानिक संस्था द्वारा संचालित सेवाओं और संस्थाओं की देख- 
रेख होनी चाहिये और उन्हें राज्य सरकार के टेकनिकल तथा 
शासन सम्बन्धी कर्मचारियों द्वारा दिशा-दुर्शन प्राप्त होना चाहिये 
और यह कार्य इसी प्रकार होना चाहिये जेसे कि राज्य-सरकार 
स्वयं अपनी ही संस्थाओं और सेवाओं के विषय में करती है । 

(७) किसी भी क्षेत्र में विकास भ्रोग्रामों के संचालन के लिये यह 
जरूरी है कि गेर-सरकारी लोगों को भी कार्य-संचाल्नन में साथ 
लिया जाय । गेर-सरकारी प्रतिनिधियों को आरम्भ में स्थानिक 
संस्थाओं के लिये छुने गये ब्यक्तियों के रूप में लिया जा सकता 
है। 

(५) जहां कहीं सब-डिवीजन बने हुये हैं या भविष्य में बनने दें वहां 


पे 


सब-डिवीजनल स्थानिक बौ्ों पर विचार किया जा सकता 
है। 


६. यह बात भी कुछ महत्त्वपूर्ण है कि स्थानिक विकास-प्रोग्रामों को 
यनाने और संचालित करने में राज्य-विधान-मंडलों और संसद के सदस्यों 
का निकट सहयोग प्राप्त हो। एक ओर तो ऐसे लोग दस स्थिति में होते 
हैं कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं के अपने ज्ञान द्वारा राज्य 
और राष्ट्रनीति के निर्माण और मृल्यांकन में सहायक हो सकते हैं और 
दूसरी ओर वे स्थानीय प्रोम्रामों के क्षेत्र में मी अपनी व्यापक दृष्टि और उन 
प्राथमिकताओं के ज्ञान के द्वारा, जिनके अन्तर्गत नीतियों का संचालन होता 
है, सहायक सिद्ध हो सकते हैं । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिये राज्य-विधान- 
संढक्नों और संसद के सदस्यों को, चाह्दे वे किसी भी दत्त के सदस्य क्‍यों न 
हों, अपने क्षेत्रों की गेर-सरकारी विकास कम्रेटियों में स्थान दिया जाना 
प्वाहिये । 


क्षेत्रीय समन्वय ओर जिला श्रोग्रामों की देखरेख 

१०, क्षेत्रीय समन्वय और जिले के काम की देखरेख के लिये एक ऐसे 
अधिकारी की आवश्यकता हैं जो कि सचिवालय के विभागों और ज़िला 
अफसर के बीच की कड़ी बन सके | यह अफसर किसी विशेष ज्षेत्र में रहे, जेसे 
कि पहले कमिश्नर रहा करते थे, अथवा वह राज्य सरकार के सदर मुकाम में 
रदे,जेसे कि इस समय माल के महकमे के सदस्य रद्दते हैं । यह ऐसा मामत्ा 
है. जिस पर स्थानीय रूप से ही विचार और निर्णय हो सकता है और किसी 
निश्चित नमूने पर इसे नहीं बताया जा सकता। लेकिन ऐसे अफसर को शासन- 
सम्बन्धी विस्तृत कार्यो' से मुक्त होना चाहिये और अपने ही ज्षेन्न में 
शासन और विकास सम्बन्धी का्यों' की ओर सारा ध्यान देना चाहिये | 
ऐसे अफ़्सर के होने से विशेष समस्याओं के हल करने में, जिन की ओर 
बहुत अधिक भारअस्त जिलाधीश ध्यान और यशथ्रेष्ट समय नहीं दे पाते, 
थड़ी सुविधा हो जायगी और विशेष परिस्थितियों का सामना आसानी से किया! 
जा सकेगा । इस पबन्ध की ज़रूरत इसलिये और भी बढ़ जाती दै कि बहुत 
से कलेक्टर अपेक्षाकृत नये हैं और अगर उनको ऐसे समय पर व्यक्तिगत 
रूप से दिशा-दशन प्राप्त हो जाता है तो आने वाले वर्षों में थे न केवल 
अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि अपने अधीन जूनियर अफसरों को अधिक 
अच्छी ट्रेनिंग भी दे सकेंगे | 
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समाज सेवा संगठन ओर जिला प्रशासन 


११, अतीत काल में शासन के मामले में समाज सेवा संगठनों को कोई 
भाग नहीं मिला है। लेकिन अगर गेरसरकारो लोगों या गेरसरकारी संस्थाओं 
के सहयोग और नागरिक सेवा की भावना का श्रधिक से अधिक ल्ञाभ उठाया 
जाय ठो जिला प्रशासन सम्बन्धी एक भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जिसमें 
झधिक अच्छे परिणाम प्राप्त न हो सकें । विशेष रूप से गांव-पंचायतों और 
सहकारी समितियों को उनके विविध कार्यों' के संचाज्नन के लिये समाज सेवा 
संगठनों द्वारा कार्यकर्ता प्राप्त हो सकते हैं। वतमान समय में अवसर के 
झभाव से इस प्रकार के संभावनाओ्रों से पूर्ण आदर्शवादी त्लोगों की शक्ति का 
अपव्यय हो रहा है । जब इस प्रकार की समाज-सेवी संस्थाएँ बढ़ जाय॑गो 
जो कि कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगी और भोश्रामों के संचाज्नन का भार 
अहण करेंगी, तो विशेष क्षेत्रों में उनकी सहायता से बड़। काम हो सकेगा । 
शेसी संस्थाओं को ट्रेनिंग के लिये खर्च का प्रबन्ध करने और कार्यकर्ताओं 
को पैसे देने के लिये उपयुक्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इस प्रकार 
की समाज-सेवी संस्थाओं के साथ सहयोग के द्वारा गेरसरकारी नेतृत्व के 
विकास में, विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में, बा काम हो सकता है। 


अध्याय ८ 
राष्ट्रीय विकास में जनता का सहयोग 


लोकतन्त्रात्मक आयोजन 


जिस लोकतन्‍्त्र का संचालन सामाजिक हित के उद्देशो को लेकर 
होता है उसको अपना आधार जनता की ऐच्छिक स्वीकृति को बनाना होता 
है, न कि राज्य की दण्ड-शक्ति को। इसके परिणामस्वरूप समाज-सेवा- 
कार्यो की प्रत्येक अवस्था में सहयोग के सिद्धान्त को लागू करना होता 
है। यह सिद्धाल्त उन सब कार्यों पर भी लागू होता है जिनका उद्देश्य 
सब की भज्ताई के लिये होने वाले कामों में लोगों को मिल्ले-जुल्ले रूप में 
लगाना हो । इस प्रकार वास्तव में राष्ट्रीय विकास और जबता का सहयोग 
समान अथ के सूचक शब्द हो जाते हैं । 


२, श्रभी तक आयोजन का विचार अधिकांशतः ऐसी दशाओं के साथ 
सम्बन्धित रहा है जिनके अन्तर्गत एक समूह ने अपने हाथों में किसी जाति 
के जीवन का नियन्त्रण और नियमन ले रखा था और किसी देश के 
जन-लाधनों और सम्पत्ति का दिशा-दुर्शव तथा नियन्त्रण ऐसे समूह के 
हाथ मे रहता था। इस एकात्सक दिशा-दशव का स्थान किसी लोक- 
तल्त्रात्मक व्यवस्था के अल्तर्गंत क्या चीज ले सकती है ? इस बात पर 
विचार करते हुए कि लोकतन्त्र में कार्य संचालन का आधार बदी हुईं सत्ता 
ओर पार्टियां होती हैं जिन के उद्देश्य अनिश्चित होते हैं और जो विभिन्‍न 
प्रकार के विरोधी हितों और उ्दं श्यों को एक से सित्ञाने की कोशिश करते 
है, कोई भी योजना शायद्‌ आगे न बढ सके । लेकिन जो ल्लोग लोकतन्त्र में 
विश्वास रखते हैं उनके अन्दर एक समान साम्ताजिक दृष्टिकोण का विकास 
हो रहा है, जिसके अजुसार प्रगति का सूल्यांकन सामाजिक न्याय के शब्दों 
में हो रहा है और ऐसी सासाजिक व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है 
जिसके अन्तर्गत आशिक सेद*भावों को अधिक से अधिक कम्त किया 
जायगा, सभी को समान रूप से अचसर प्रदान किया जायगा और जब तक 
कोई अधिकार या हित सहान्‌ सामाजिक उद्देश्य की सेवा नहीं करता तब 
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तक उसे कायम नहीं रखा जायगा । यही वह चीज है जो एक राष्ट्रीय 
योजना का आ्राधार बनेगी और इस का सम्बन्ध पार्टियों के प्रोम्रामों से न 
होगा और इरू के द्वारा वस्तुतः देश के अन्द्र सामाजिक एकता बहुत 
अधिक बढ़ जायगी । सम्भव है कि पंचवर्षीय योजना को कुछ लोग स्वीकार 
न करें, और यह भी संभव है कि किश्ती वर्ग-विशेष के लिये सफलताओं' 
का जो लक्ष्य रखा गया है उसे देखते हुए उस वर्ग की आशायें बहुत 
बढी-चढी हुईं हों, लेकिन अगर विकास की दिशा जनता के बढ़े भाग की 
आशाओं के अनकूल है और प्रगति की रफ़्तार बहुत कम नहीं है तो जनता 
का सहयोग श्राप्त करने की शर्तों को पूर्ण समझा जायगा । 


जनता से सम्पर्क 


३, योजना की पूर्ति के लिये एक अनिवाय शर्त यह है कि डसे 
ब्यापक रूप से समझा जाय । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह स्त्री 
हो या पुरुष, यह समझ में आ जायेया कि उसे सम्पूर्ण राष्ट्र की सेवा में 
क्या भाग लेना है, और किस प्रकार विभिन्‍न दिशाघ्ों में होने वाली प्रगति 
परस्पर सम्बन्धित है और किप्त प्रकार एक दिशा में होने वाले प्रयध्न के द्वारा 
अन्य दिशाओं में मजबूती आती है तथा प्रयत्न के लिये उत्साह मिलता है। 
इसलिये पंचवर्षीय योंजदा को हर घर तक जबता कौ भाषा में ओर 
प्रतीकों में पहुँचना है। सभी प्राप्त उपायों द्वारा इस कारय को करना हद 
और रेडियो, चलचित्र, संगीत और नाटक आदि के अ्रतिरिक्त लिखित 
और बोले गये शब्दों के द्वारा यह कार्य होना है। इस उद्दं श्य के लिये 
यह जरूरी दै कि सहकारी कार्य का ऐसा प्रोग्राम संगठित किया जाय 
जिसके अन्तर्गत अखबार, लेखक और कलाकार, विश्वविद्यालय और 
शिक्षा सस्थाएँ तथा गांव के स्कूल, धर वे सब संस्थाएँ जो व्यावसायिक 
व्‌ अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जनता द्वारा छुने गए प्रति- 
निधियों और सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर सम्पूर्ण देश में एक 
साथ कास करे । 


४ जब कि राष्ट्रीय उद्देश्यों और प्रोग्रामों की आम जानकारी जरूरी 
है, औसतन एक नागरिक उन कार्यों को अधिक अच्छी तरह सममता 
और उनमे अधिक अच्छा योगदान देता है जिनका निकट सम्बन्ध उसके 
अपने जीवन और भलाई से होता है।इसहढिये यह बात सबसे अधिक 
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महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ओर राज्य योजनाओं को जिला, कस्बा और 
गाँव के आधार पर बनाई गईं स्थानीय इकाइयों में बांध जाय । यह कार्ये 
आरम्भ हो चुका है ओर इसे तेजी से पूरा होना चाहिये। ऐसा हो जाने 
पर योजना देश के प्रत्येक भाग में रचनात्मक कार्य का केन्द्र-बिन्दु बन 
जायगी और स्वयं जनता के प्रयत्न द्वारा उसकी मजबूती और उसका विकास 
होगा । इस प्रकार जनता योजना में साक्ीदार बन जायगी और प्रत्येझ 
अवस्था में उसके निर्माण और संचालन में जनता का निकट सहयोग ग्राप् 
होता रहेगा । 


शासन का कारये 


३. आयोजित राष्ट्रीय विकास के लिये ही यह आवश्यक है कि 
सरकार जनता के सहयोग और सम्पर्क की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले 
और यह सहयोग विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और जनता 
के बीच होना चाहिये | इस लिये यह बात बडे ही महत्व की है कि 
शासन योग्यता पृ्वेक हो । श्रगर उस स्तर पर, जहां कि नागरिक शासन से 
सम्बन्ध रखता है, उसे अष्टाचार, वित्वम्ब और अयोग्यता देखने को 
मिलती है और वह समाज का शोषण करने वाले समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध 
किसी प्रकार के कदम उठाये जाते हुये नहीं पाता ओर ऐसे तत्व उसे हानि 
पहुँचा कर स्वयं लाभ उठाते हैं, तो ऐसी दशा में जनता के उत्साह 
को जाग्रत करना ओर उसके क्रियाशील समर्थन को प्राप्त करना कठिन हो 
जायगा | अतीत काल की कुछ परिस्थितियों के कारण अभी इस बात का अनुभव 
पूरी तरह नहीं किया जा रहा कि जनता और शासन के उहंश्यों के 
बीच एकता होनी चाहिये | इस बात को साफ-साफ अनुभव करना होगा 
और इस कमी को दूर करना होगा। शासन में योग्यता और ईमानदारी का 
होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, है लेकिन जनता के उत्साह को जागृत करने 
के लिये यह भी बहुत जरूरी है कि विभिन्‍न स्तरों पर अधिकारी-वर्गं 
और आम जनता के बीच सम्बन्ध अच्छे रहें । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी 
के आचरण सम्बन्धी नियमों का यह आवश्यक अंग है कि वह कमचारी 
चाहे जिस वर्ग का हो उसे प्रत्येक नागरिक के साथ शिष्टवा और खमरू- 
दारी का ब्यचहार करना चाहिये और उसे यह विश्वास द्लिाना चाहिये 
कि जहाँ तक कानून और शासन का सम्बन्ध है, सभो नागरिकों को समान 
अधिकार प्राप्त हैं । जनता से एक ही उद्देश्य के द्विये समान-धर्मी साथी के 
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ऋूप में व्यवहार करके, विशेषाधिकारों और विशेष दुर्ज की बात को 
अस्वीकार करके और हर चीज़ को सीखने और सहायता प्राप्त करने तथा 
सहायता देने की इच्छा को प्रकट करके वे सब लोग जो कि शासन के 
कार्य में लगे हुये हैं ऐसी परिस्थितियों के निर्माण में डढ्लेखनीय योग 
दे सकते हैं, जिनके अल्तर्गत लार्वजनिक सहयोग का विकास हो 
सकता है। 

प्रोम्रामों में जनता का भाग 

६. पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उसके उद्देश्य 
'कहीं अ्रधिक विस्तृत हैं। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि ऐसी दशाओं 
का निर्माण किया जाय जिससे कि योजना के उद्द श्यों को आगे बढ़ाने 
और भ्रोग्रामों को बनाने तथा उनको कार्यान्वित करने के कार्य में प्रत्येक 
व्यक्ति और सम्ह अपना अधिक से अ्रधिक योग दे सके । देहाती 
छेन्रों में जजता के सहयोग को अधिकाधिक प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण 
तरीका यह है कि पंचायतों और सहकारी समितियों के द्वारा गांव-विकास 
के कार्य को सफल बनाया जाय । उपयु'्त संस्थाओं के निर्माण के द्वारा 
ही किसानों को श्रर्थि. तथा सामग्री की सहायता देकर सामाजिक 
कल्याण के कार्य को पूरा किया जा सकता है और सामाजिक तथा आधिक 
सेदभाव को मिठाया जा सकता है। हस काये के लिये बहुत बढ़ी 
संख्या में विस्तार कार्यकर्ताओं तथा गेर-सरकारी समाज-सेवकों की 
आवश्यकता होगी । जहां तक सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं का सवात्न है, 
डनकी सफलता पर ही बहुत हद तक पंचवर्षीय योजना की सफलता 
निर्भर है श्रोर इस दिशा में श्राशाजनक उन्नति इस प्रकार हो सकृती 
है कियांवों में मज़दूरों की सहकारी समितियां बनें और वे पास-पढ़ोस 
में नई नहरों को खोदने का काम शुरू कर । 

७. आम-उद्योगों का विकास भी, जो देहात में बेरोज़गारी को दूर 
करने के लिये जरूरी है, सहकारी संगठनों की प्रगति पर निर्भर दे। 
घामाजिक सेवा के ज्षेत्न में भी यह निश्चित बात है कि जब तक समाज 
का क्रियाशीजल समर्थन बहुत हृद तक प्राप्त न होगा तब तक राज्य अपने 
उत्तरदायित्व का बहुत छोटा अंश ही पूर्ण कर सकेगा और अगर सामा- 
ज्िक कल्याण के कार्य को केवल सरकारी साधनों पर छोड़ दिया जायगा 
तो बहुत सी बातें अ्रपूर्ण रह जाएँगी । इसलिये जनता को होने वाले 
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कष्ठटों के अधिकांश भाग को जनता के ऐच्दिक कार्यों द्वारा ही दूर करना 
होगा | वास्तव में यद्दां तक कहा जा सकता है कि जब तक शहरी और 
देहाती जनता स्वयं ही अपने लिये आवश्यक सुविधाओं ओर सेवाओं 
के सम्बन्ध में श्रधिकाधिक जिम्मेवारी अहणय न करेगी, जिसमें कि सरकार 
का भी कुछ सहयोग रदेगा, तब तक सामाजिक कल्याण की दिशा में 
प्रगति धीमी और चाकाफ । रददेगी । 


जन-शक्ति सम्बन्धी साधन 

८, भआयोजित प्रयत्न की दिशा में बहुत अधिक गुजाइश इस बाव 
की दे कि ऐच्छिक आधार पर लोगों के समय और कुशलता को, जिसका कि 
अभी उपयोग नहीं हो रहा है, तथा अ्रन्य बेकार साधनों को काम में लगाया 
जाय और सम्ताज के लिये तथा समाज के कमज़ोर हिस्लों के लिये इल प्रकार 
के आर्थिक और सामाजिक लज्लाभ प्रस्तुत किये जाय जो कि अन्य किसी 
उपाय से प्राप्त नहीं किये जा सकते । देहाती छ़ोन्नों में ऐच्छिक सेवा के 
द्वारा पानी की प्राप्ति के साधनों का निर्माण और मरम्मत हो सकतो है, 
सड़कें और स्कूलों को इमारत बन सकती हैं ओर अधिक अच्छी सफ़ाईं 
के कार्य किये जा सकते दें तथा इसी प्रकार के अन्य आवश्यक 
कार्य भी क्रिये जा सकते हैं जो कि यथेष्ट श्रार्थिक साधनों 
के श्रभाव में राज्य द्वारा शायद वर्षो तक न किये जा सके । 
अभी इस श्रकार के ऐच्छिक कार्य केवल छुटपुट रूप में देश में यन्न तत्न 
हो रद्दे हें भरोर इनको देखते हुये इस बात की बहुत अधिक सम्भावना 
प्रतीत होती है कि स्थानीय विकास के लिये जन-शक्ति के साधनों को 
लगाने के लिये सभी प्रकार के देद्दात के कार्यो को बहुत आगे बढ़ाया 
जा सकेगा। आम निवासी अपने ही प्रयत्नों से जितना श्रधिक काम 
करेंगे उतना ही अधिक सरकार के लिये यह सम्भव होगा कि घह उनको 
सहायता दे | सामूहिक विकास योजनाओं का मुख्य उच्दं श्य यही है कि 
स्वयं जनता द्वारा होने वाले काम से गांव के जीवन को नये सिरे से ढाला 
जाय | योजना के अन्तर्गत खेती-बाड़ी और सिंचाई के विकास के लिये 
रकमों की व्यवस्था के अतिरिक्त १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था देहात 
की आबादी को ऐसे कामों में सहायता देने के लिये की गईं दे 
जिनकी तत्काल आवश्यकता है और जिनकी पूर्ति देहात के निवासी 
स्वयं अपने श्रम के द्वारा करंगे । 


६९ 
जन-सहयोग सम्बन्धी एजेसियां 


£, ज़िला बो्डों और म्यूनिसिपत्न कमेटियों जेसी स्थानिक स्वशासन 
संस्थाओं के द्वारा, जिनका काये कमेटियों के जरिये से होता है, स्थानीय 
आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग का काये बहुत लाभदायक दो 
सकता है। लेकिन केवल यही आवश्यक नहीं कि जो लोग रुथानिक संस्थाओं 
के लिये छुने गये हैं, वे ही एक दूसरे ,से सहयोग रखें । उन लोगों 
को नागरिकों के सहयोग और सहायता की ओर भी देखना चाहिये। 
उदाहरणा्थ, किसी म्युनिसिपल् संस्था की शिक्षा समिति या स्वास्थ्य 
समिति यह कर सकतो है कि वह किसी कस्त्रे के विभिन्न क्षेत्रो या वार्डो 
में उपसमितियां स्थापित करे | इसके बाद प्रत्येक ऐसे क्षेत्र में सावधानी 
के साथ ऐसे ओोग्राम बनाये जा सकते दें जिनमें अधिक से अधिक दोगों 
का क्रियाशील समर्थन और रुचि हो । 


१०, राष्ट्रीय विकास में इस प्रकार के एसोसियेशनों या संस्थाओं 
का भी बड़ा भाग होता है जो कि धंधों के आधार पर बनाये जाते हें, जेसे 
कि डाक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, समाज-सेवियों, टेक्नीशियनों और प्रशा- 
सकों की समितियां या संस्थायें। इन संस्थाओं के अ्रन्तर्गंत राष्ट्र की 
प्रतिभा और ज्ञान का बढ़ा महत्वपूर्ण भाग मित्रता है और वे जो कुछ 
भी कार्य करती हैं वह मुख्यतः समाज के हितों के पूर्णतः अनुकूल होता 
है। परन्तु उन्हें ऐसे सानद्‌ण्डों की स्थापना करनी होती है जिनके अलु- 
सार प्रत्येक धनन्‍्धे के सदस्यों का आचरण बने और क्रमशः उस मानदुण्ड 
में सुधार करना द्वोता है। ऐसे लोगों के लिये यह भी सम्भव होना 
चाहिये कि वे कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को संगठित करें, विशेष रूप से 
ऐसे कार्यों को, ज्ञिकके हारा क्रिसी विशेष धंधे के सदुरुय अपने धन्छें 
के द्वारा समाज की उन्नति कर सके । 

११, धन्धों या व्यवप्तायों में प्रायः ऐसे व्यक्ति श्रविष्ट होते हैं जो 
विश्वविद्याक्षयों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, और ये विश्वविद्यात्षय 
राष्ट्रीय विकास की दिशा में अद्वितीय योग दे सकते हैं । दिनों दिन 
इस बात को महसूस किया जा रहा है कि सरकारी नीति उसी हद तक 
उपयुक्त द्ोती है जिस हद ठक वह रचनात्मक चिन्तन और सुनिश्चित 
तथ्यों पर आधारित होती है और इन्हीं दिशाश्रों में विश्वविद्याक्ञय 
प्रकाश-स्तम्भ का कार्य कर सकते हैं । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 


ध्र्‌ 


इस वात का प्रबन्ध किया गया है कि सरकार और विश्वविद्यालयों के 
बीच गवेषणा के सम्पन्ध में पारस्परिक सहयोग हो; विशेष रूप से आ्थिक 
क्षेत्र में सरकार को नये नये लोगों की प्राप्ति के त्रिये अधिकांशतः विश्च- 
विधालयों की ओर देखना होता है। हाल के वर्षों में शिक्षा के स्तर में 
जो गिरावट आई है और जिसकी ओर बहुत से प्रेज्षक्ों का ध्यान गया दे 
उसके कारण समाज को बडी चिन्ता हो गईं दे और यह विश्वविद्याज्षय 
की शिक्षा के विभिन्‍न ज्षेत्रों में नेतृत्व करने वालों के लिये एक चुनौती 
है। विश्वविद्यालय विस्तार विभागों की स्थापना करके ओर अपने ट्रेनिंग 
पाव्यक्रमों के अंग के रूप में क्षेत्रीय कार्यों के प्रोम्रामों का विकास करके 
साव॑जनिक सहयोग की एजेंसियों के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत 
कर सकते हैं । 

१२. राष्ट्रीय योजना के कार्यक्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार उन ऐच्दिक 
संगठनों द्वारा हो सकता है जो सामाजिक कार्यों में लगे हुये हैं । 
मैसे संगठन अपने कार्यो को बढ़ा कर, रचनात्मक कार्य करने की इच्छा 
रखने वाले पढ़े-लिखे स्त्री-पुरुषों को बड़ी संख्या में समाज सेवा की ओर 
आकर्षित करके और उन सामाजिक समस्याओं को उठा कर, जिनके लिये 
शज्य द्वारा यथेष्ट व्यवस्था नहीं की जा सकती, यह कार्य कर सकते हैं । 
ऐच्छिक संगठन विशेष रूप से समाज के तीन महत्वपूर्ण वर्गों के लिये 
रचनात्मक कार्यों का क्षेत्र विकसित कर सकते हैं। ये वर्ग दें, महिलायें, 
नौजवान तथा शिक्षक और विद्यार्थी । इन तीनों ही दर्गों का अपना बढ़ा 
महत्व है. और अभी इस बात को बहुत कम महसूस किया गया 
है कि रचनात्मक कार्यों के लिये इनमें कितनी छमता है । 
इन्हीं संभावनाओ्ों को दृष्टि में रख कर पंचवर्षीय योजना के 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐच्छिक संगठनों को ४ करोड़ रुपये की 
सहायता और विद्यार्थियों की श्रम सेवाओं तथा नौजवान शिविरों को एक 
करोड रुपये की सह/यता देने की व्यवस्था है । 

१३. जनता के सहयोग को प्राप्त करने के लिये विकास कमेटियों, 
योजना सलाहकार कमेटियों आदि में तथा ज़िला प्रशालन और सामूद्दिक 
विकास योजनाओं में गेर-सरकारी प्रतिनिधियों का सहयोग बढ़े सहत्व का 
सिद्ध हो सकता है। इस सहयोग का विस्तार करने के लिये व्यावहारिक 
कार्य के अवसर अधिकाधिक बढ़ाने चाहिये और ऐच्छिक संगठनों 


६३ 


को यह अवलर देना चाहिये कि वे उपयुक्त कार्यो में अपना योग दे 
सके । ऐच्छिक कार्य के क्षेत्र का विस्तार करने ले न केवल खर्च में कमी 
होगी, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को अवकाश मिल्ल जायगा कि वे मुख्यतः 
उन्हीं कार्यों को करें जिनका करना शासन के लिये बिल्कुल 
जरूरी है । 


भारत सेवक समाज 


१४, राष्टबर्यापी आधार पर जनता के सहयोग को प्राप्त करने के 
लिये हाल में जो कदम उठाये गये हैं, उनके अन्तर्गत महत्वपूर्ण कार्य 
भारत सेवक समाज की स्थापना और अगरुत सन्‌ १६५२ में सार्वजनिक 
सहयोग के लिये राष्ट्रीय सल्लाहकार कमेटी की स्थापना है। राष्ट्रीय सलाह- 
कार कमेटी देश के विभिन्‍न सत रखने वाले वर्गों का अ्रतिनिधित्व करती 
है । उसका कार्य राष्ट्रीय योजना की पूर्ति के सम्बन्ध में जनता के सह- 
यौग की दिशा में प्रगति ओर प्रोम्रामों की जाँच करना होगा । इस कमेटी 
को भारत सेवक समाज के केन्द्रीय बोर्ड से रिपोर्ट प्राप्त होंगी भौर उक्त 
बोर्ड को वह अपने सुझाव देगी । 


१९, भारत सेवक सस्लाज उन सब लोगों के लिये एक समान संच 
प्रस्तुत करता है जो राष्ट्रीय योजना के सम्बन्ध में समय ओर शक्ति देना 

जे चर कप हक 
चाहते हैं तथा जनता के प्रयत्नों का विकास करना चाद्ते हैं। साथ ही 
डसका उद्दश्य वर्तमान ऐच्छिक संगठनों का विकास करने में सहायक 
बनना भी है | समाज! के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-- 

(१) निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भारत के नागरिकों को' 

ऐच्छिक सेवा के सार्ग बताना ओर उनका विकास करना: 


(क) राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता का विकास और देश की आर्थिक 
शक्ति का निर्माण; 

(ख) समाज की भल्राई का विकास और समाज के अपेक्ता- 
कृत उपेक्षित वर्गों की गरीबी और कठिनाई को 
मिटाना; ओर 


(२) जनता के समय, शक्ति और अन्य ऐसे साधनों का उपयोग 
करना जिनका उपयोग अभी नहीं हो रहा, और उन्हें. 


६ 


सामाजिक और आर्थिक कार्यों के विभिन्‍न क्षेत्रों की ओर 
लगाना । 


समाज का कार्य, जो कि राष्ट्रव्यापी आधार पर किया जा रहा है, असी 
संगठन की आरम्सिक अवस्था में है । 


भाग हे 


(विकास का प्रोथ्राम 


अध्याय & 
कृषि अर्थ-व्यवस्था की स्थिति 


१. भूमि इस देश की सबसे श्रधिक मृल्यवान सम्पत्ति है । अधिकतर 
लोग उससे ही जीविका प्राप्त करते हैं। भूमि राष्ट्रीय आय का झुख्य साधन 
है। इसलिये, आर्थिक विकास को किसो भी योजना में खेती के विकास ' 
और उसके आघुनिकीकरण के उपायों को मुख्य स्थान मिलना चाहिए । 

२. देश का कुल क्षेत्रफल ८३ करोड १० लाख एकड़ दे। इसमें से 
१६ करोड़ ६० लाख एकढ़ जमीन के बारे में कोई आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। 
बाकी ६३ करोड ९० लाख एकड़ भूमि इस श्रकार बैंटी हुईं है :-- 

लाख एकड़ कुल का प्रतिशत 


(१) जंगल 8३० १३ 
(२) कुल भूमि जिस पर खेती होती है २६०६ घझे 
(३) वर्तमान परती ज़मीन श्८० & 
(४) खेती योग्य बेकार भूमि ६८० १६ 
(९) ज्ञमीन जो खेती के लिए उपलब्धनहीं है. &६० 3६ 

कुल ६१५४० १०० 


खेती वाले इलाकों ( नं० २ और नं० ३) का क्षेत्रफल देर करोड़ 
४० लाख एकड़ है। फसल वाले इलाकों का कुल क्षेत्रफल कोई ३१ करोड़ 
७० त्ाख एकड़ है, जिसमें से ७८ प्रतिशत जमीन में अनाज, १७ प्रतिशत 
जमीन में व्यापारिक फसलें होती हैं, ११ प्रतिशत जमीन में बगीचे 
हैं और मसात्रों और गरम मसालों की खेती की जाती है | भारत के 
विदेशी व्यापार में मसात्नों का बढ़ा महत्त्व है । 

३, कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के पिछले चाज्नलीस वर्षों के खेती सम्बन्धी 
आंकडों का अध्ययन करने से खेती को दो मुख्य बातों का पता चलता 
है, जो इस प्रकार हैं :--(३) एक साथ दो फसलें बोने के कारण फसल 
वाल्ले कुल इलाके में वृद्धि हुई है; फिर भी पिछले चालीस वर्षों में 


* इसमे ३५ लाख एकड़ अचर्गीक्ृत क्षेत्र भो सम्मिलित है । 


ध्ण८ 


गाँवों में आश्रादी बढ़ जाने के बावजूद भी, बहुत कम्त नई ज़मीन पर 
खेतो की गई है; और (२) यद्यपि अधिकतर इलाके में छोटे-छोटे खेतों में खेती 
की जाती दै, फिर भी कीमतों में फेर-बदुल होने से फसलों पर अखर 
पडता है । 

बहुत कम बेकार भूमि पर खेती की गई है। इससे ऐसा सालूस 
पढ़ता है कि किसान इस जमीन को खेती योग्य बनाने में अपने को 
असमर्थ पाता है। इससे यह भी पठा चलता है कि इस काम के लिए सर- 
कार द्वारा संगठित रूप से प्रयत्न करने की ज़रूरत है। 

उपज की भ्वृत्तियां 

४, उपज के बारे में सरकारी आंकरों से पता चलता दै कि जहाँ 
तक व्यापारिक फसलों का सम्बन्ध है, जमीन की प्रति एकड उपज मे थोडी 
वृद्धि हुई है । लेकिन अनाज की उपज के बारे में ऐसी कोई वृद्धि नहीं 
हुई, हालांकि सिचाई की सुविधाओं में वृद्धि हुई है और सरकार ने और 
दूसरे उपाय भी किये हैं | इन आंकडों पर अधिक विश्वास नहीं 
करना , चाहिए क्योंकि इनका कोई वेज्ञानिक आधार नहीं है | इन 
आंकड़ों से शासकीय कारवाई में सहायता अवश्य मिल सकती है। 
सन्‌ १६४४ के बाद से, उपज का अनुमान लगाने के बारे मे एक 
वेज्ञानिक तरीका शुरू किया गया है ओर म़मय ञआने पर इस तरीके से 


दीर्धकालीन प्रन्नत्तियों के बारे में महत्त्वपूणं और विश्वसनीय शआंकडे प्राप्त 
किये जा सकेंगे । 


पूर्ति ओर आवश्यकतायें 


९, पिछले चालीख वर्षो में ३६ प्रतिशत आबादी बढ़ गई, जब कि 
उत्पादन में इसी श्रज्ञपात से श्रृद्धि नहीं हुईं। इसका मतलब यह हुआ 
कि प्रति ब्यक्ति के लिए देश में पेदा होने वाले अ्रनाज की मात्रा पहले से 
कम हो गई है। खाद्य स्थिति के खराब होने के और सी कई कारण हैं। 
यर्मा को भारत से शथक्‌ करने के कारण देश की खेती की उपज मे १३ 
लाख टन की कमी हुई ओर सन्‌ १६४७ में देश का बँटवारा होने से 
खेती की उपज ७ लाख ७० हज़ार टन और सी कम हो गईं। इस कमी 
को पूरा करने के लिए बाहर से अनाज सेँगवाना पद्ा । सन्‌ १४४८ में 
कोई २८ लाख टन; सन्‌ १६४६ में ३७ लाख टन; सन्‌ ३६३० में 


६६: 


२३ लाख टन और सत्र १६३४१ में ४७७ लाख टन अनाज विदेशों से 
मैंगाया गया। 

६, खेती सम्बन्धी आंकड़ों के दौीक-ठाक न होने के कारण श्रनाज 
की कुल कमी का निश्चित अनुमान लगाना कठिन है । ऐसा मालूम पढता 
है कि सन्‌ १६३० में देश के भीतर पैदा होने वाला अनाज जरूरत से 
३० लाख टन कम था, और अगर अनाज की खपत की रफ़्तार पहले जेसी 
ही रहे, भ्र्थाव्‌ १३०१ ऑँस प्रति व्यक्ति प्रति दिन, और उत्पादन न बढ़े 
तो सन्‌ १६१४-५६ तक यह अन्तर ६७ लाख टन तक पहुँच जाएगा। 
जहाँ तक दालों का संबन्ध है, इस समय प्रत्येक बालिग के भाग में 
२१ ऑस दाल प्रतिदिन 'पडती है, जबकि 'पौष्टिक तत्वों के बारे में 
सलाह देने वाली कमेटी ने संतुलित भोजन के अंतर्गत ३ ऑंस दाल की 
सिफारिश की है। यदि वर्तमान सात्रा में दाल की खपत होती रही, तो 
अनुमान है कि सन्‌ १३५४-९६ तक कोई £ लाख टन दाल की और 
जरूरत होगी और पौष्टिक भोजन के स्तर तक 'पहुँचने के लिए कोई 
४० लाख टन दाल की और जरूरत होगी | चीनी, तेल और चिकनाईं जैसी 
चीज़ों के बारे में भी इसी तरह का अंतर पाया जाता दै | 

जहाँ तक व्यापारिक फसलों का संबन्ध है, भ्रजुमान है कि भारत 
को सन्‌ १६१५५४-२६ में १३ त्वाख गांठ रूईं की जरूरत होगी। जबकि 
इस समय २६ लाख ७० हज़ार गांठ रूईं पैदा होती है । सन्‌ १६१९-४६ 
में ७२ ज्ञाख गांठ जूट की जरूरत होगी जबकि हस समय रेईे लाख 
गांठ जूट पैदा होता है । इन आऑँकर्डों से यह पता चल जाता है कि 
वर्तमान अंतर को दूर करने के लिए खेती को उपज बढ़ाने को बड़ी 
जरूरत दै । 

चाय, काफी और र्बड़ 


७, चाय, काफी और रबड के बगीचे वाला इलाका, फसल वाले 
इल्लाके के ०”४ प्रतिशत से भी कम है। ये बगीचे मुख्यतः देश के उत्तर 
चूव॑ की घाटियों और दक्षिण-पश्चिमी समुद्व-तट के साथ-साथ हैं। इन 
बगीचों में दस लाख से श्रधिक परिवार काम कर रदे हैं और इनसे देश 
के लिए कोई ८० करोड रुपये की विंदेशी मुद्रा प्रान् होगी । इसमें से ७८ 
करोड़ रुपये की विदेशों मुद्दा सिर्फ चाय से प्राप्त होती है । चाय के बगीचों 
के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चाय वाले इलाकों में 
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पिछले दस वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण कमी-बेशी नहीं हुईं, 
फिर भी इस समय के अन्द्र चाय के उत्पादन में ४३६ प्रतिशत की बढ़ो- 
तरी हुईं है | काफी और रबढ़ जो पहले बाहर सेजी जाया करती थी, 
झब अधिकतर देश को जरूरतों को पूरा करने में ही लग जाती है। 
सन्‌ १६४४ के बाद से रबड़ का उत्पादन कस हो गया है। इसका एक 
कारण यह है कि पुराने बगीचों में रबड़ पदके से कम पैदा हुईं। रबढ़ के 
बगीचों की विकाल समिति ने रबड़ उद्योग के विकास के बारे में एक 
पन्‍द्रह वर्षीय योजना तैयार की दे । आशा है, इससे रबढ़ का उत्पादन 
बहुत बढ जायगा । 
मसाले और गरम मसाले 


८, काझ्ली मिर्च, इलायची और काजू बाहर भेजी जाने वाज्षी चीजें हैं। 
सन्‌ १६१०-६१ में इनसे क्रमशः २० करोड़ रुपये, 4'५ करोड़ रुपये 
झौर & करोड रुपये की विदेशी मुद्दा प्राप्त हुईं, जब कि युद्ध से पहले इनसे 
प्रति वर्ष ३ ्ञाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। इनकी कीमत 
काफी बढ़ जाने के बावजूद भी इन चीजों की खेती वाले इक्ाकों में कोई 
कमी-बेशी नहीं हुईं। दूसरे बगीचा-उद्योगों की तरह इनको संगठित भी 
नहीं किया गया । यहां तक कि निर्यात की जाने वाली चीजों का 
अक्सर चर्गीकरण नहीं किया जात/ जिससे कि अक्सर ऐसा चुकसान 
हुआ है जिसे रोका जा सकता था। भारत सरकार ने इन फसलों की 
जांच करने के लिए हाल में ही एक कमेटी बनाई दै। यह कमेटी विशेष 
रूप से इस बात पर विचार करेगी कि इनके उत्पादन और बिक्री की 
व्यवस्था को एक संगठन के अधीन लाया जा सकता है या नहीं। 


६, भारत में खैठी की स्थिति की मुख्य-मुख्य बातों के इस संत्तिप्त विव- 
रण में खेती की उपज पर विशेष ध्यान देने को जरूरत थी। यह खेती 
की हालत का सिर्फ एक ही पहलू है। खेती के विकास पर विचार करते 
समय किसान के जीवन और उसकी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत 
है। इसका उद्देश्य व्यापक कारंवाई द्वारा किसान के दृष्टिकोण ओर 
उसकी परिस्थिति को बदत्ञ देवा होना चाहिये। भूमि के स्वामित्व को लेकर 
देश में जो सामाजिक ठाचा बनकर तेयार हो गया है, उसमें परिवर्तन 
करने की बढ़ी जरूरत है । साथ दी, यह सी बदा जरूरी हो,गया है कि 
दिन प्रतिदिन के काम मे नये साधनों और टेकनीकल्न ज्ञान से लाभ उठाया 
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जाय । योजना का उद्देश्य यह दै कि सामाजिक व्यवस्था में इस तरह की 
फेर-बदुल की जाय कि श्र्थ व्यचस्था का सन्तुल्वित रूप से विकास हो | 
इस सम्बन्ध में समाज के विकास, उत्पादन-बृद्धि और उचित वितरण 
का मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा | बाद के अध्यायों में इस मुख्य 
बात के भिन्न-भिन्न पहलुओं की चर्चा की गईं है । 


अमान है ९) |ै सण्णमणा 


अध्याय १० 
सहकारिता आन्दोलन का विकास 


अन्य देशों की भांति भारत में भी सहकारिता का विकास अपेक्षाकृत 
साधनहीन नागरिकों को ऐसी सुविधाएं देने के लिए हुआ,जिन्हे अधिक अच्छी 
स्थितिवाले लोग अपने निजी साधनों के बल से प्राप्त कर सकते थे । सहकारिता । 
न केवल जनसाधारण के आर्थिक कष्टों के विरुद्ध एक प्रभावशाली उपाय है, 
बल्कि इस से उन में आत्मनिर्भरता की दृढ़ भावना का भी उदय होता है। 
अपने तजु्बे ओर जानकारी को केन्द्रीभूत करके तथा एक दूसरे की मदद से 
वे न केवल्त अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को हल ही कर सकते हैं, बढिक 
अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं | 


२, सन्‌ १६०४ में प्रथम सहकारी-समिति कानून बन जाने के 
बाद, भारत में न केवल्न सहकारिता के प्रकारों तथा विषयों में विस्तार हुआ, 
यल्कि इसने धीरे-धीरे सामाजिक नियमन की दिशा में भी एक खास 
महत्त्व का स्थान प्राप्त किया । उस काल में जब कि व्यक्तिवादु का बोल- 
बाला था, सहकारी कार्यो का रूप अलग-अलग नागरिकों द्वारा अपने बचाव 
के लिए सगठन-बद्धू होना था। परन्तु सामाजिक नियमन के लिए. सहकारी 
समितियों के सिद्धान्त को अपनाने के साथ-साथ उसके कतृत्व का स्वरूप अधिक 
निश्चित हो गया । अब सहकारी संगठनों को, गेर-सरकारी क्षेन्नों के अन्तर्गत 
संगठनों की केवल एक किस्म नहीं समझा जा सकता । प्रजातंत्रात्मक 
ब्यवस्था के अन्तर्गत यह आर्थिक विकास सम्बन्धी योजना-बद्ध कार्य का एक 
अनिवारय॑ साधन है । पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक प्रोग्राम को अमल में लाने 
के लिये शासन के सभी रुतरों पर सहकारिता को विशेष स्थान देना होगा। 
राज्य सरकारों, भारतीय सहकार कांग्रेस और रिज़वे बेंक के साथ सलाह 
करके योजना कमीशन उन सब ज्षेत्रों में, जिनके लिए सहकारिता ठीक समझी 
गई है, इस आन्दोलन के प्रसार के लिए विशेष प्रोग्राम बचाना चाहता है । 
इसके साथ ही कमीशन उन विभिन्‍न समस्याओं का भी अध्ययन कर रहा है 
जिनका सामना इस आन्दोज्नन को करना पड़ता है, और वह उन कानूनी, 
संगठन सम्बन्धी तथा अन्य ऐसी तब्दीलियों का ब्यौरैचार सुझाव रखेगा 
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जिनकी आवश्यकता इस आन्दोलन की नींव को भज़बत बनाने और उसकी 
निश्चित प्रगति के किये पढ़ेगी । 


३, भारत में १ ७३,००० सहकारी समितियां हैं, जिनके एक करोड २० 
लाख सदस्य हैं और जिनकी चालू पू जी २३३ करोड़ रुपये है | कं, बाजार 
की सुविधाओं, खेती की सुविधाओं, सिंचाई, चकबन्दी आदि की कृषि 
सहकारी समितियों के अतिरिक्त देहाती, तथा शहरी इलाकों में उपभोक्ता 
समितियां ग्ृह-निर्माण समितियां, कारखाना समितियां, शहरी बेंक आदि 

हैं । ऐसी कुल समितियों के अंतर्गत खेती बाड़ी संबंधी समितियों 
का भाग ८० प्रतिशत से अधिक है, और इनमें भी शहरी कजे देनेवात्धो 
समितियों की बहुतायत है । पर उद्योग, व्यापार, परिवहन और फुटकर 
वितरण के क्षेत्रों में सहकारी समितियां अनुभव और हदृठता प्राप्त कर 
रही हैं । 
पंचायत ओर सहकारी समितियों द्वारा विकास 

४. यह यहुत आवश्यक है कि योजना के कृषि सम्बन्धी भाग के 
झन्तर्गत त्च्यों को निश्चित करने और उनकी प्राप्ति के लिए कार्य करने 
में समूचे गांव का क्रियात्मक सहयोग हो । हात्र के सालों में राज्य सरकारों 
ने पंचायतों को आम-समाज के सामहिक हित के लिये आम तौर पर 
जिम्मेवार संस्थाओं के रूप में स्थापित करने में असिननन्‍्द्नीय कार्य कर 
दिखाया है । पंचायतों के कार्य-्षेत्र के अन्तर्गत इस प्रकार के अनेक कार्य 
होंगे, जैसे डपज के लिए कार्यक्रम बनाना; तालाब, सड़के आदि बनाने के 
लिए सरकारी सहायता, कर्ज आदि की प्राप्ति तथा उसका सदुपयोग, खेती के 
तरीकों में सुधारों को लागू करना; सामुदायिक कार्यों के लिए स्वेच्छाभ्रम का 
संगठन; आथिक तथा सामाजिक सुधार संबंधी कानूनों को अमल में लाना 
झादि | 

९, दूसरी ओर, विकास के अत्लग-अल्लग कार्यक्रमों के संचालन के लिए 
जब कि किसी सदस्य की विशेष जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व का निश्चय 
करना जरूरी हो वहां किसी ऐसे संगठन की आवश्यकता है जिसके भ्रन्तर्गत 
लोग अधिक गहरो जिम्मेवारी का अनुभव करें । ज़मीन के उद्धार के 
विशिष्ट और ब्यावहारिक कार्यों, अधिक अच्छी खेती के लिए साधन जुटाने 
ओर गांव की उपज के लिए हाटव्यवस्था करने के काम सहकारी सपम्रितियों 
द्वारा सवसे अच्छी तरह किए जा सकते हैं । यह जरूरी है कि गांव की सहकारी 
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समितियों का पंचायतों के लाथ अधिक से अधिक मेल-जोल द्वो । यद्यपि इन 
दोनों संगठनों के अपने-अपने विशेष कार्यक्षेत्र हैं, पर कई बातों के लिए 
दुतरफा प्रतिनिधित्व के द्वारा तथा समान तद््थ कमेटियां बनाने से दोनों 
प्रकार के संगठनों द्वारा प्रजातन्त्रात्मक प्रबन्ध के ढांचे का निर्माण हो 
सकेगा । 


विविध उद्द श्य वाली ओर कजे देने वाली समितियां 


६, देहाती क्षेत्रों में काम करने वाली सहकारी समितियों के अन्तर्गत 
विविध उद्देश्य वालो समिति को महत्व का स्थान प्राप्त है और देश के कई 
भागों से यह कोशिश की जा रही है कि कर्ज देने वाली समितियों को 
विधिध उद्देश्य वाली समितियों में बदुल्न दिया जाए । ऐसी तब्दीली दीक 
मालूम देती है, पर अभी कर्ज देने वाज्ली समितियों का गांव की अर्थ-ब्यवस्था 
के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भाग रहेगा। द्वात्न के वर्षों में कृषि के क्षेत्र में आय 
को उल्लेखनीय बुद्धि हुई है, और यह बहुत जरूरी है कि देहाती 
आबादी की बचत की पू.जो का प्रवाह कर्ज देने वात्नी संस्थाओं की ओर हो। 
इस के लिए सहकारी कर्ज देने वाली समिति के समान उपयुक्त कोई अन्य 
संस्था नहीं । 


क्रय-विक्रय समितियां 


७, किसान के लिए आवश्यक चीजों की खरीद और उपञ की बिक्री 
के कार्य ही कृषि-कार्यो की कु'जी हैं, और प्रायः इन्हीं दो मामत्नों मे किसान 
के प्रति न्याय नहीं होता। खरीद व बिक्री के सहकारी समितियों के 
संगठन द्वारा उसे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों ही रूपों में बढ़े लाभ प्राप्त होंगे। 
सहकारी समितियों द्वारा बीज, खाद और खेती के ओऔजारों की प्राप्ति छोटे से 
छोटे किसान को भी हो सकेगी। 


सहकारी खेती 


८. देश के अधिकांश भागों में खेतों के आकार को बढ़ाना जरूरी है । 
स्वामित्व की भावना और तजन्य उत्पादन बढ़ाने के उत्साह को ठेस न 
पहुँचाते हुए, सहकारी खेती से वे सब लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं, जो खेती 
की एक बड़ी इकाई से प्राप्त हो सकते हैं | इसी लिये योजना में यह सुकाव 
रखा गया है कि यदि गांव के वे लोग, जिनके अधिकार में गांव की खेती 
की कुल जमीन का कम् से कम आधा रकबा हो, सहकारी फार्स स्थापित 
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करने के इच्छुक हों तो कानून द्वारा यह संभव होना चाहिए कि वे सारे गांव 
के लिए एक कृषि सहकारी समिति की स्थापना कर सकें । राज्य को भी 
चाहिए कि वह ऐसे फार्मसों को बनाने के ल्लिए उत्साह प्रदान करे । 


ओऔद्योगिक सहकारी समितियां 


६, देहाती इलाकों में कृषि द्वारा ही सब के लिए पूरी रोजी झुद्दैया नहीं 
हो सकती । कई किसानों के पास काम कस होता है और उन्हें अन्य धन्धों 
की और देखना पड़ता है, खासकर बैकारी के दिनों में । खेतिहरों के अलावा 
गांवों के कारीगरों के ऐसे अन्य अनेक वर्ग भी हैं, जिनके लिये संगठित 
उद्योगों के मुकाबले के दुबाव के कारण अपने परंपरागत घन्धों को चलाते 
रहना कठिघ हो रहा है। उनकी समस्याओं पर अन्य अध्यायों में विचार 
किया गया.है और यह बताया गया है कि औद्योगिक सहकारी समितियां स्था- 
पित करने पर इन कारीगरों को क्या लाभ होंगे। पर कृषि सहकारी समितियों 
के मुकाबले में औद्योगिक सहकारी समितियां अब भी आरंभिक अवस्था 
में हैं, भौर बाज़ारों की होड़ा-होड़ी के बीच उनके कार्यो का चलना बहुत हृद्‌ 
तक शंकायुक्त है। अन्यन्न यह सिफारिश की गई है कि घरेलू तथा छोटे 
पैमाने के उद्योगों के सुनिश्चित ज्षैत्र होने चाहिए, और उन चेत्रों में बड़े 
पैमाने के उद्योगों का प्रवेश न होना चाहिए. । इस सिद्धान्त को असल में 
लाने से औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्यों की सफलता और भी निश्चित 
हो जायगी। साथ ही इस प्रकार की सहकारी समितियों को मज़बूती से 
कदम जमाने में सहायता दी जाए। उनको सहकारी तौर पर बिजंली, जार, 
कच्चा साल, विशेषज्ञों की सलाह, और खरीद-फरोख्त की 'सहूलियतें प्राष्य 
होने में सहायता दी जानी चाहिए । योजना में १९ करोड़ रुपये की रकम घरेलू 
तथा छोड पैमाने के उद्योग-धन्धों की मदद के लिए अलग रखी गई दै । 
हस रकम में से, खास तौर पर उन उद्योगों को जो सहकारिता द्वारा चक्षाये 
जाते हों, आर्थिक सहायता देने में तरजीह दी जाएगी । 


१०. न केवल देहाती इलाके में, बल्कि शहरी इलाके में भी कुछ ऐसे 
साधारण दैसियत के दस्तकार हैं जिन्हें आजकल की जरूरतों के अनुकूल 
अपने कासों को संगठित करने में कठिनाई होती है। उनमें भी सहकारिता 
को बढ़ाने की बहुत गुज्ञाइश है । शहरी इलाकों में श्रौद्योगिक सहकारी 
समितियों को विशेष महत्व देना चाहिए। अभी तक ऐसी समितियों ने केवल 
मद्गास को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी खास उन्‍नति नहीं की । ग्ृह-निर्माण- 
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सहकारी समितियों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । 
अधिक अच्छे कार्यकर्ता 


49. अन्तिम रूप में सहकारी समितियों की कामयाबी उनके अपने कार्यो 
के, चादे वे उत्पादन वित्त खरीद-फरोख्त भौर वितरण के या निर्माण के बारे में 
हों, संचालन की योग्यता तथा सदस्यों और समाज की तसहली पर निर्भर है। 
प्रायः श्रहकारी समितियों का संगठन तथा प्रबन्ध उन ज्ोगों के द्वारा दोता द्द 
जिनमें तजुबं तथा योग्यता की कमी होती है | कई एक सहकारी समितियों 
और देश में इस आन्दोज्नन की असफलता का केवक्ष यही एक कारण है । 
अत, सहकारी समितियों को चाहिये कि वे योग्य लोगों की मर्ती करें और 
मौजूदा धमले को अच्छी ट्रेनिंग दिलाये। उच्च वर्ग के कर्मचारियों की ट्रं निग 
की मौजूदा सुविधाएं काफी नहीं हैं । लेकिन इसकमी को पूरा करने के लिए, 
देश के विभिन्‍न भागों में तीन या चार कालेज स्थापित करने के लिए ३० 
लाख रुपये की व्यवस्था की गई है | 


भविष्य की नीति 


4२, झतीतकाल्न में समय-समय पर यह शिकायत रही है कि यद्यपि आम 
तौर पर प्रकार ने सहकारी संस्थाओं की शुरूआत की है, और उनको 
तरजीह देने की इच्छा प्रकट की दै, पर कार्य रूप में सहकारी समितियों के 
चजाय अन्य संस्थाओं के साथ कई सरकारी विभागों का बर्ताव अधिक अच्छा 
होता ६ । दृसकी चर्चा पहले ही की जा झुकी है। कई प्रकार के सहकारी कार्यक्रम 
आपस में टकराते हैं। इसलिए,जब तक हर एक विभाग और हर एुक मंत्रालय, 
सहकारी संस्थाओं द्वारा काम करने के उसूल को स्वीकार न करे तथा अपनाए 
नहीं, तब तक तेज़ी के साथ स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते । 
उदाहरण के लिए, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सिंचाई तथा निर्माण 
विभाग प्रतिवर्ष निर्माण के कार्यों पर काफी भारी रकमें व्यय करते हें । 
एक दो राज्यों को छोड बाकी सब में यद्द काम ठेकेदारों को सॉप दिया जाता 
है। यह सुझाव दिया जा रहा है कि हर एक विभाग सहकारी संस्थाओं के 
निर्माण की नीति अपनाएं ताकि वे अंत में ठेकेदारों या अन्य विचवेयों का 
स्थान ले सके । ह॒ 


अध्याय ११ 
योजना के लिये खाद्य नीति 


१. योजना को सफल बनाने के लिये निश्चित खाद्य नीति निर्धारित 
करना बहुत ज़रूरी है। देश के अधिकतर लोग जीवन-निर्वाह के न्यूनतम 
स्तर पर स्थित हैं । उनके लिये यह बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें उचित भाव 
पर अनाज मित्रता रहे | इसलिये, अनाज के ऐसे भाव निश्चित किये जाने 
चाहियें जो किसान की सामर्थ्य के अन्दर हों। कीमतों को समूची सूची मे 
अनाज का सुझ्य स्थान हैं, क्योंकि अनाज की कीमत में वृद्धि होने से 
जीवन-निर्वाह के खर्च ओर सभो चीज़ों के उत्पादन-खर्च में बढ़ोतरी हो 
जाती है । 


२, यह सच है कि खाद्य-नियन्त्रण युद्ध-कात् में चीज़ों की भारी कमो 
के कारण लागू किया गया था। लेकिन सुयोजित अर्थ-ब्यवस्था में भी खाद्य- 
नियन्त्रण का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विकास की योजना पर बडी रकम लगाई 
जाती है और इससे प्रारम्भिक काल में लोगों की आय बढ़ जाती है। लेकिन 
आम ज़रूरत की चीज्ञों का उत्पादन उसी अलज्पात से नहीं बढ़ता | इस आय- 
वृद्धि से सबसे पहले अनाज की मांग में वृद्धि हो जाती है, श्रोर यदि उत्पादन 
काफी नहीं बढा तो अनाज की कीमतें, नियन्त्रण व्यवस्था के अभाव में बढ़ 
जायेगी जिससे गरीब भोर निश्चित आय वाले लोगों को नुकसान पहुँचेगा। 
इसलिये सुयोजित भर्थ-ब्यवस्था मे खाद्य-नियन्त्रण के कई काम हैं जो इस 
प्रकार हैं :--(३) इस बात की व्यवस्था करना कि गरीब लोगों को उनकी 
कम से कम आवश्यकता के अनुसार अनाज मिलता रहे; (२) इस बात को 
रोकना कि अमीर लोग दिखावे के लिये ओर अधिक अनाज इस्तेमाल न कर 
सकें; और (३) समूची अ्थ-व्यवस्था को खतरे में डाले बिना बेकार लोगों को 
सीधे कास पर लगाना । 

३. यद्यपि इस देश में कन्द्रोल कई वर्षों से चालू हैं, फिर 
भी समय समय पर इस बारे में सन्देह प्रकट किया जाता रहा है कि कुल 
मिला कर यह व्यवस्था देश के लिये लाभदायक है | लेकिन अनुभव से जो 
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शिक्षा मित्री है वह गलत नहीं हो सकती। जब किसी देश की झथे- 
ब्यवस्था पर कस उत्पादन या विदेशों की प्रतिकूल परिस्थितियों का दुबाव 
पढ़ता है तो उस ससय साल की बेरोकणोक खरीद और बिक्ती की इजाज्ञत 
देना उचित नहीं सालूस पड़ता । दूसरे यह बात भी सहत्त्वपूर्ण है कि नियंत्रण 
उठाने और बेरोकटोक खरीद-बिक्की की व्यवस्था ्ञागू करने से सम्बन्ध रखने 
वाले झधिकतर सुरूवों सें कई प्रकार की सुविधायें देने को सांग की जाती 
है, जेले सस्ते अनाज की दुकानें खोलना व्यापारियों को लाइसेंस देना, स्टाक 
पर अधिकार कर लेना आदि । प्रारम्सिक काल सें ये नियन्त्रण लागू किये गये 
थे। इनके सनन्‍्तोषप्रद 5 होने के कारण, दूसरे कठोर नियन्त्रणों की शरण 
ली गईं जो वसूली, चीज़ों के एक स्थाव से दूसरे स्थान को लावे-लेजाने 
पर रोक, मूल्य-नियन्त्रण और राशनिंग के रूप में सासने आये। 


कमी 


४. यह ठीक ठीक बताना स़रस्सव नहीं है कि इस समय देश से कितने 
अनाज की कप्ती है। सरकारी आंकडों से पता चलता है कि देश के भिन्न 
भिन्न भागों सें स्रवाज की खपत हर साल बदुलती रहती है। वास्तव से झंतर 
इतना अधिक होता है कि उससे पता चलता है कि आंकड़े झविश्वसनीय 
हैं। इसी तरह से उत्पादन के आंकडों के बारे में सनन्‍्देद्द है। सिचाई की 
छोटी छोटी योजनाओं और भूसि-सुधार के कार्य-क्रमों से देश की उत्पादन- 
शक्ति बढ़ गई है, फिर भी सन्‌ १६४६-६० के बाद की खेती योग्य जसीन 
झौर उत्पादन सम्बन्धी सरकारी आंकड़ों से उत्पादन की द्ृद्धि का कोई पता 
नहीं चल्नता । काफ़ी लोगों का खयात्र है कि वास्तव में अनाज का उत्पादन 
सरकारी शआंकडों द्वारा बतठायी गयो दृद्धि से कहीं अधिक है। यदि ऐसा है 
भी तो व्यावहारिक दृष्टि से उसका कोई खास सहत््व नहीं है, क्योंकि यदि 
उत्पादन बढ़ रहा है तो अधिक खपत सो हो रही है। सच बात तो यह है 
कि पिछुले छुः स्रात वर्षो से देश में प्रति वर्ष औसतन्‌ कोई ३० लाख 
टन अनाज बाहर से संगाया गया। इससे अनाज की कसी का सही सही 
अजुमान क्षगाया जा सकता है। लेकिन यह बात याद रखने की है कि यह 
कमी स्थिर नहीं है। और बातों के अलावा जन-संख्या सें प्रति व १२२ 
प्रतिशत के हिसाब से बढोतरी हो रही है और इससे प्रति वर्ष ४९ ज्ञाख 
टन अधिक झनाज को जरूरत हो गईं है। 


९. योजना-काल में खाद्य नोति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि देश से 
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अनाज का उत्पादन बढ़ जाय, खरीद-बिक्री के लिये अनाज की मात्रा में 
बढ़ोतरी हो जाय, जहाँ तक सम्भव हो उसके उचित वितरण की ब्यवस्था 
की जाय, और धीरे धीरे बाहर स्रे अनाज मेंगाने की आवश्यकता खत्म हो 
जाय। यह बात स्पष्ट है कि अनाज उत्पादन की कोशिशों के फल का कुछ 
समय यादु ही पता चल्लेगा। इसलिये यदि खतरे को ठालना है तो खाद्य 
नीति का आधार यह होना चाहिये कि दूसरी चीज्ञों के मुकाबले अनाज की 
कमी बनी रहेगी । योजना काल के अन्दर देश में श्रवाज की कीसतों का स्तर 
स्थायी बनाये रखने के लिये राशनिंग, अनाज वसूली ओर बाहर से कम 
से कम अनाज मेंगाना ज़रूरी होगा। 


अनाज की कीमतें 


६. पिछुले पाँच वर्ष की कीमतों से पता चल्षता दे कि सन्‌ १६४७ में 
कन्द्रोल उठाने के फद्वस्वरूप जो हानि हुई थी, उसे कमी पूरा नहीं किया जा 
सका । कन्ट्रोल उठाने के समय कीसतें ३० प्रतिशत तक बढ़ गईं थीं। सन्‌ 
१६४४ मे फिर से कन्द्रोल लागू. किये जाने के बाद कीमतों में कुछ स्थायित्व 
आ गया । लेकिन सन्‌ ३६४४ में रुपये के अवमृल्यन और कोरिया के युद्ध 
से चीज़ों की कीमतें बढ़ जाने से यह स्थायित्व कम हो गया। पिछले १२ 
महीनों में मुद्रा-प्रसार कम दो गया दे, फिर भी आम ज़रूरत के अनाज 
की कीमतें बढ़ी हुई हैं । अप्रैल सन्‌ १६५१ के बाद से थोक कीमतों में १९ 
प्रतिशत की कमी हुईं है। गेहूँ ओर चावल के भाव ऋमश: एक प्रतिशत और 
४ प्रतिशत ही घटे हैं| इस कारण ही जीवन-निर्वाह के खचच में कसी नहीं हो 
रही है। इस समय जीवन-निर्वाह का ख़र्चे ऊँचा होने के कारण मध्य वर्ग के 
लोगों को सजूदूर वर्ग के समान ही भारी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ 
रहा है | इसलिये यह ज़रूरी है कि अ्रनाज की कीमतों को उचित स्तर से 
आगे बढने से रोकने की मूल नीति पर बराबर असक्ष किया जाय । 

७, कौमतों को स्थायी बनाने की नीति में कम से कम और अधिक से 
अधिक कीमतें निश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये । जब अर्थ- 
ब्यवस्था पर सुद्गा-प्रैंसार का दवाव पड़ रहा हो तब इस बात पर जोर देना 
चाहिये कि कीमतें निश्चित की गई अधिकतम हद से आँगे न बढ़ने पार्य । 
लेकिन, यदि कीसतें बराबर गिरती रहें तो ऐसा कन्द्रौल लागू किया जा 
सकता है और क्विया जाना चाहिये जिसमें अनाज वसूली के भाव निश्चित 
कर दिये गये हों। इस तरह भावों को बहुत ज्यादा गिरने से रोक कर 
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उत्पादकों के हितों की रचा की जा सकती है। 


८, खाद्य-नीति का रुपया लगाने के कार्य-क्रम पर सीधा असर पढता है 
क्योंकि जितना श्रधिक अनाज प्राप्त होगा, समाज रुपया लगाने के लिए उतना 
ही अधिक प्रयत्न कर सकता है | इसका कारण यह है कि अनाज से ही मज़दूरों 
को शक्ति मिलती है। बहुत हृद्‌ तक उचित खाद्य नीति पर यह निभेर होगा 
'कि किस हद तक घाटे के बजट को तैयार करने से मुद्गा-प्रसार बढ़ जायगा | 
थही एक कारण है जिससे घाटे का बजट बनाया जा सकता है | घाटे का बजट 
सीमित रखना होगा | जिस हद्‌ तक सुद्रा-प्रसार की भ्रवृत्तियों को रोका जा 
सकेगा और उचित दामों पर अनाज और दूसरी चीज़ों की सप्लाई ओर वितरण 
की व्यवस्था की जा सकेगी, उसी हद तक घाटे का बन्द तैयार करना ठीक 
होगा । 

खाद्य-नियन्त्रण 


£, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये ऐसा खय्ाज़ किया गया कि 
थोजना-काल में खाद्य नियन्त्रण का बुनियादी ढाँचा कायम रखा जाय । जब 
तक देश में अनाज की पेदावार ७४ लाख टन न बढ जाय तब तक यह नहीं 
समझता जा सकता कि देश में आवश्यकतानुसार अनाज पैदा होने लगा है। 
इस लच्य की प्राप्ति के बाद और परिवहन सम्बन्धी काफी सुविधायें प्राप्त 
होने पर, जिससे कि माल जढदी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके, 
“नियत्रणों को ढीला किया जा सकता हैया उनके स्वरूप को बदला जा 
सकता है । यह सब उस समय के पूँली-विनियोग के ज्ञच्यों पर निर्भर होगा | 

१०. एक निश्चित आबादी से अधिक आबादी बल्ले शहरों और 
कस्षों में कानूनी तोर पर राशन व्यवस्था कायम करनी पदढ़ेगी और 
आावणकोर-कोचीन जेसे भारी कमी वाले इलाकों का विशेष ध्यान रखना 
होगा । दूसरे इलाकों के ल्षिये नियंत्रित वितरण की गेर कानूनी राशन व्यवस्था 
'पर्याध्ष होनी चाहिये । अनाज-वसूली एकाधिकार पद्धति या अनिवार्य 
रूप से उपज का एक हिस्सा प्राप्त करने के तरीके से हो सकती है। किस 
तरीकै को लागू किया जाय, यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होगा। 
इस बात का भ्रवन्ध करना चाहिये कि अनाज के बचत वाले इलाकों से 
्रधिकाधिक मात्रा, में अनाज दूसरी जगहों को भेजा जा सके | 


११. घंतोषजनक नियंत्रण-व्यवस्था बनाये रखना निम्नलिखित बातों 
पर निभेर है: (३) एक ही नीति पर चलते रहना; (२) प्रशासन की 
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कार्यत्षमता; और (३) जनता का सहयोग । ये बातें नियंत्रण की सफलता 
के लिये बहुत जरूरी हैं।भारत जेसे बडे देश में प्रशाप्तन सम्बन्धी छोटी- 
छोटी बातों में फक होना ज्ञरूरी है, लेकिन मूल सिद्धान्त देश भर में 
एक ही होना चाहिये | सकार की नीति यह होनी चाहिये कि अधिक पेदावार 
चाले राज्यों से सम्मिलित भण्डार में अधिक से अविक भ्रनाज मिलता रहे 
ओर हर कमी वाले राज्य में वसूली और बंटवारे की ऐसी व्यवस्था हो 
कि वे सम्मिलित भण्डार से कम से कम अनाज लें । 
खाने-पीने की आदतें 

१२. अन्त में संसार में चावल की कमी ओर चावल के आयाठ की ऊँची 
कीमतों को ध्यान में रखते हुए लोगों की खाने-पीने को आदतों में परिवर्तन 
होना जरूरी है । अनुमान लगाया गया है कि < लाख टन चावल मँगाने 
पर कोई ४० करोड़ रुपये के खरे को जरूरत होती है । दूसरी ओर गेहूँ. की 
स्थिति ठीक है और इन परिस्थितियों में कुछ हद॒ तक चावल की जगह 
गेहूँ खाने से खाद्य समस्या काफ़ी हद तक हल हो जायगी | देश मे चावल 
की कमी आवश्यकता के दो या तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है और चावत् 
की जगह गेहूँ खाकर इस कमी को दूर किया जा सकता है। पूरक खाद्य 
पदार्थों के लिये भी कांफी गुजाइश है। यह सच है कि खाने-पीने की 
आदुर्त आसानी से बदली नहीं जा सकतीं । लेकिन, यदि क्ोगों को यह 
यताया जाय कि चावल के आयात पर कितना ख्च करना पड़ता है, और 


संतुलित भोजन से कितना लाभ होगा, तो लोग आवश्यकता के अनुसार 
सहयोग देने को तेयार हो जायेंगे । 


अध्याय १२ 
भूमि सम्बन्धी नीति 


भूमि-समस्या 
१, राष्ट्रीय विकास में इस समय भू-स्वामित्व का प्रश्न सबसे अधिक 


महत्त्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि इस समस्या को जिस तरोके से निपटाया 
जायगा, उससे आर्थिक और समाजिक संगठन पर भारी प्रभाव पड़ेगा । 


२, भूमि सम्बन्धी नीति के क्या उद्देश्य होने चाहिये ? राष्ट्रीय अ्थ-ब्यवस्था 
' के लिये यह जरूरी है कि खेती की उपज बढ जाय और आम अथ॑-व्यवस्था 
बहुमुखी हो जाय और उस में सुधार हो जाय । समाजिक दृष्टि से अर्थ- 
व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये जिससे गरीबी-अमीरी और आय का अन्तर 
कम हो जाय, एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण बन्द हो जाय, किसान और 
मजदूर सुरक्षा की भावना का श्रजुभव करने लगें ओर देहात में रहने वाले 
भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों को समान दर्ज और अवसर प्राप्त होने लगे। पहली 
जरूरत भू-व्यवस्था कानून की है और दूसरी भूमि सुधार कानून की। भूमि 
सम्बन्धी नीति में इन दोनों का समावेश होना चाहिये । लेकिन, इन दोनों 
में संतुलन रखना जरूरी है | नीति की मुख्य-मुख्य बातें तय करने मे उन सभी 
हितों का ध्यान रखना होगा जिनका भूमि से सम्बन्ध है और साथ ही यह 
देखता होगा कि उपज पर क्या प्रभाव पढ़ेगा और फिर देसा ही कदम उठाना 
होगा। भूमि सम्बन्धी मामलों मे निम्नलिखित लोगों के हित निहित हैं ४- 
(१) बिचवेये, (२) बढ़े बडे मालिक, (३) छोटे और बिचले “दर्जे के 
मालिक, (४) गेर-मुस्तकिल काश्वकार और (९) भूमिद्दीन मजदूर । 
जो भी कारंवाई की जायगी उससे अवश्य ही एक वर्ग को फायदा 
होगा और दूसरे को सुकसान । जैसे जैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तत किये 
जायेंगे वेसे-बेसे नयो सामाजिक व्यवस्था पुरानी ध्यवस्था का स्थान लेने लगेगी । 
े बिचवैयों के अधिकार 

३, पिछले कुछ वर्षों में जो भूमि सुधार हुए हैं, उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण 

बात बिचवेयों के अधिकारों का खत्म किया जाना है। इसका परिणाम यह 
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हुआ है कि सब कहीं सरकार ओर किसानों के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित 
हो गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास में जमींदारी प्रथा खत्म 
की जा चुकी है श्रोर बिहार में इस सम्बन्ध में कारंबाई की जा रही है। श्रासाम' 
ओर उड़ीसा में कानून पास किये जा चुके हैं और उन्हें जल्दी ही लागू किया 
जायगा । पश्चिम बंगाल मे इस सम्बन्ध में कानून बनाया जा रहा दै ॥' 
राजस्थान, मध्यभारत, देदराबाद, सौराष्टर और देश के बीच के भाग के 
छोटे छोटे राज्यों में जागीरदारी प्रथा खत्म करने के कानून पास्र किये जा चुके 
हैं। बम्बई, पंजाब और पेप्सू में ऊँचे अधिकार प्राप्त लोगों के अधिकार छीन 
लिये गये हैं या छीने जा रद्दे है । 


४. बिचवैयों के अधिकार खत्म करने के बारे में दो मुख्य समस्याओं का' 
अभी तक पूरी तौर से निपटारा नहीं हुआ दे, जो इस प्रकार हैं - 
(१) जमींदारों को मुश्वजा; (२) श्रावश्यक राजस्व-ब्यवस्था की स्थापना ९ 
खयाल दे कि अ्रधिकतर राज्यों में मुश्नावजा ऐसे बांडों के रूप में दिया जायगा 
जिन्हें हरतान्तरित नहीं किया जा सकृता और जिनका भझ्लुगतान चालीस साल्न' 
के अन्दर किया जाथगा । इन बांडों पर सूद भी मिलेगा । इस में एक खतरा 
है, वह यद्द कि सरकार को काश्तकारों द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने' 
के सम्बन्ध में जो रक्रम प्राप्त होगी, वह शायद वर्तमान आय के रूप में काम में 
लाई जाय | अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि राज्य सरकार अ्रपने साधनों 
से अधिक खर्च करने लगे ओर बाद में उसे मुझ्ावजे की रकम का भुगतान 
करने में कठिनाइयों का सामना करना पढ़े | यह सुझाव दिया गया दे कि 
अतिरिक्त श्राय अलग कोष में जमा की जाय और यद्द रकम विकास कार्यों पर 
खर्च की जाय | कमीशन का विचार है क्ति राजस्व और वित्तीय मामलों के 
विशेषज्ञों की एक कमेटी इस सुझाव पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 
विचार करे | 

४. ज़मींदारों और जागीरदारी वाले इल्ाकों में राजस्व सम्बन्धी कागजात 
(ल्लेख) ओर राजस्व प्रबन्ध व्यवस्था के सवात्न पर तुरन्त ही ध्यान देने की 
जरूरत है। अस्थायी बन्दोबस्त वाल्ले इलाकों में बहुत पहले से ही राजस्व 
प्रबन्ध की व्यवस्था वनी हुईं है | यदि उसे और मज़बूत यना दिया गया तो 
चह ज्ञमींदारी उन्मूलन से पेदा होने वाली नयी जिम्मेदारियों को निभा सकेगी।' 
लेकिन, स्थायी बन्दोबस्त और जागीरदारी वाले अधिकतर इलाकों में राजस्व 
प्रथन्ध की व्यवस्था प्रायः है ही नहीं। ज़र्मीदारी उन्मूलन के बाद राज्यः 
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व्सरकारों पर जो दायित्व आ पडढेगा, वह सिर्फ लगान इकट्ठा करने ओर भूमि 
सम्बन्धी कागजात रखने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे बेकार ज़मीन, 
जगल, मछली उद्योग, और छोटी-छोटी खिचाई योजनाओं का दायित्व भी 
अपने ऊपर लेना दोंगा । इसलिये, सम्बन्धित राज्यों को उन शासकीय 
समस्याश्रों के हल करने के काम को ऊँची प्राथमिकता देनी होगी, जो जमींदारी 
उन्मूलन के बाद उन पर आरा पढंगी | साथ ही राज्य सरकारों को उचित राजस्व 
अबन्ध व्यवस्था स्थापित करने के काम को भी प्राथमिक्रवा देनी होगी । 


बड़े-बड़े भू-स्वामी 


६, खेता की लम्बाई-चौडाई और उनके वितरण के वारे में जो सूचना 
प्राप्त है, चह बहुत कम है | सन्‌ १६५३ में खेतों और खेती की नियमित रूप 
से गणना कराने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना कई प्रकार के भूमि सुधार 
करने में कठिनाई होगी । इस समग्र असंख्य छोटे-होंटे खेत हैं जिनमें से 
अधिकतर आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं हैं। ऐसे किसानों की संख्या कम है 
जिनके पास न चहुत छोटे और न बहुत बडे खेत हैं और बढे-बडे भू स्वामी बहुत 
ही कम हैं । इसलिये यदि नीति का उद्देश्य यह है कि भूमिहीन किसानों के 
लिये भूमि की व्यवस्था करने या आर्थिक इष्टि से अलाभकारी खेतों की लम्बाई 
चौढाई में वृद्धि करने के लिये बढ़े-बडे खेतों की कटौती की जाय तो प्राप्त 
धंकड़ो से पता चलता दे कि यह उद्देश्य शायद अभी पूरा नहीं होगा | लेकिन, 
लोक-फल्याण और सामाजिक न्याय के आधार पर कमीशन इस सिद्धान्त के 
पक्ष में ह कि यह निश्चित कर दिया जाय कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 
कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। 

७, भूमि की भ्रधिकतम सीमा निश्चित करने के सिद्धान्त को दो भिन्न २ 
तरीकों से मान्यता दी गई है: (१) भविष्य में श्रधिक से श्रधिक क्रितनी 
जमीन प्राप्त की जा सकती है (२) तथा निजी काश्त के छिये अधिक से अधिक 
क्रितनी जमीन प्राप्त की जा सकती दै | उदाहरण के तौर पर उत्तर श्रदेश में 
भविष्य में कोई व्यक्ति अधिक से अधिक तीस एकड जमीन प्रात कर सकता 
है । इसी तरह जहां कहीं पद्द दार खेती करते हों. वहाँ भूमि का मालिक निजी 
खेती के वास्ते एक निश्चित हद तऊ ही भूत्ति प्राप्त कर सकेगा। बम्बई में 
ज्लोग ९० एकड तक और पशञ्चाव में ४० स्टेण्डड एकड तक जमीन अपने 
अधिकार में रख सकते हैँ । हैदराबाद में लोग न्यूनतम लाभकारी खेत की 
यांच गुनी जमीन अपने अधिकार में रख सकते हैं । अभी तक चहुत से राज्यों 
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ले यह निश्चित नहीं क्रिया कि उनके यहाँ ल्लोग श्रधिक से अ्रधिक कितनी 
जमीन रख सकते हैं। कुछ इलाको सें विशेष समस्याओं का सामना करना 
'होगा | उदाहरण के लिये वे इलाके, जहाँ बहुत अधिक जमीन खेती योग्य 
“बनाई जानी है। लेकिन, भूमि सुधार के लिये ऐसी सीमायें निश्चित करना 
“बहुत ही जरूरी है। 


८. इस तरह की सीमा निश्चित करने की कई कसौटियाँ हो सकती हैं। 
इसका व्यावहारिक तर का यह होगा कि पहले एक 'पारिवारिक इकाई का 
क्षेत्र निश्चित किया जाय और फिर यह तय किया जाय कि कहाँ कहाँ इस 
“पारिवारिक इकाई” का कितना-कितना गुना क्षेत्र लोगों को दिया जाय । 
“पारिवारिक इकाई” छी परिभाषा थोडे शब्दों मे इस प्रकार की जा सकती है 
कि एक औसत परिवार खेती के पुराने औजारों की सहायता से जितनी जमीन 
मे साधारण तौर से खेती कर सकता है, उतनी जमीन को “पारिवारिक इकाई” 
समझा जाय | इसका ठीऋ-ठीक क्षेत्र प्रग्येक राज्य को अपनी विशेष परिस्थितियों 
को ध्यान से रखकर निश्चित करना होगा । लेकिन, मोटे तौर पर “पारिवारिक 
इकाई” की कोई तीन गुनी जमीन तक सीमा निश्चित करना ठीक होगा । 

8, खेतों की सीमाय॑ निश्चित करने का सिद्धान्त गत काल से लागू किया 
जाय था नहीं और वर्तमान खेतों पर ल्ञागू किया जाय या नहीं इस सवाल से 
कई समसस्‍्यायें पेदा हो जाती हैं । मुख्य प्रश्त यह है- क्या सीमा निश्चित 
करने पर, अतिरिक्त भूमि उस समय की बाजारू कीमत पर प्राप्त की जा सकती 
है ? कमीशन को यह सलाह दी गईं है कि ऐसा करना संविधान की व्यवस्था 
के अनुकूल नहीं होगा, हृसलिये इस समस्या को दूसरे तरीकों से सुलझाने 
वी जरूरत है । 

१०, बढ़े-बढे भू-स्थामियों की जमीन दो तरह की हैं :--(१) ऐसी 
जमीने जिन पर पटटेदार खेती करते हैं और (२) वे जमीन जिनका मालिक 
सीधा प्रबन्ध करते हैं | पहली श्रेणी में आ्राने वाली जसीनों के बारे में 
कमीशन का सुझाव 'यह है कि निजी खेती के लिये निश्चित की गईं 
जमीन को छोड बाकी जमीन के बारे में श्राम नीति यह होनी चाहिये 
कि ऐसी जमीन का मालिक पह्ध दारों को बनने दिया जाग्। इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिये एक साथ ही कई कारवाइयां करने की जरूरत है :- 
(१) पटटेदार को पटटे की अवधि के बारे में सुरक्षा की भावना--इसके 
लिये पट॒टेदारों को मौरूसी श्रधिकार भी दिये जा सकते हैं। (२) भूमि 
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की कीमत निश्चित करने ओर पद्टेदारों से ली जाने वाली रक्रम के बाएं 
में सिद्वान्त निश्चित करना । सबसे सुविधाजनक तरीका यह होगा कि 
भूमि का मूल्य उसके लगान का कई गुना निश्चित किया जाय और इसका' 
भुगतान कई किश्तों में किया जाय | सरकार उन किसानों ( पह दारों )% 
के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकती है जिन्हें ये अधिकार दिये जाय॑ 
ओर साथ ही वह इन छिसानों से लगान के साथ-साथ भूमि की कीमत 
भी वसूल करती रद्दे । मा्तिक्रों को बांडों द्वारा उसो तरह से मुश्ावजेः 
की रकम का भुगतान किया जा सकता है, जिस तरीके से ब्रिचवैयों को 
भुगतान करना विश्चित किया गया है। 


११. जहां कहीं मालिक सीधे भूमि का प्रबन्व करते हैं, वहां मुख्यः 
रूप से इस बात पर विचार करने को जरूरत है कि ऐसा प्रबन्ध लोक हितः 
में हैं या नहीं । दूसरे शब्दों में क्‍या ऐसी व्यवस्था काये-कुशलता के 
प्रमाणित स्वर तक पहुँच चुकी है, जिससे योजना के अनुकूल खेती की उपज' 
बढ़ाई जा सके? यह सुझाव दिया गया है कवि प्रत्येक राज्य भू-ब्यवस्था' 
के बारे में उचित कानून बनाये, जिसमें खेती और प्रबन्ध के स्तर निर्धारितः 
किये गये हों भौर साथ ही एक ऐसी संस्था की स्थापना को व्यवस्था की 
गई हो, जो इसको अमल में ल्ञाये । यह कानून पहले उन जमीनो पर लागू, 
किया जायगा, जो निश्चित की जाने वाली जमीन के ज्षेत्र से अधिक होंगी। 
ये जमीन निजी काश्त के लिये निश्चित की गईं जमीन के बराबर या- 
उससे अधिक हो सकती दें | इस प्रकार बड़े-बढे फास, जिनका मालिक- 
सीधा प्रबन्ध करते हैं, दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं :- (१) 
थे फाम जो इतनो योग्यता के साथ चत्नाये जा रहे हें कि उनको तोड़ने 
से उपज में कमी होगी और (२) वे फाम॑ जो इस कसौटी पर ठीक नहीं 
उतरते। दूसरी भ्रेशी मे आने वाक्ी जमोनों या फार्मो के बारे सें भूमि- 
प्रबन्ध कानून में यह व्यवस्था द्वोनी चहिये कि उचित अधिकारी निश्चित 
मात्रा से अधिक जमीन अपने हाथ में ले सकें और उस पर खेती की ब्यवस्थः 
कर सके। 


१२. इन सुझावों के अजुसार बढे-बढ़े भू-स्वामियों को जमीनों का 
फिर से बंटवारा करना होगा। भूमि-प्रबन्ध कानून को ठाक तरह ल्लागू करने' 
से पहले इस काम के लिये दफ्तर आदि खोलने और पड़ताल करने कीः 
जरूरत होगी । इस काम में दो-तीन वर्ष लगेंगे। 


११७ 
छोटे और मध्यवर्ती भू-स्वामी 


१३. छोटे और मध्यवर्ती भू-स्वामियों को ठीक-ठीक परिभाषा नहीं 
व्की जा सकती। लेकिन उन लोगों को छोटे भू-स्वामी कहा जा सकता 
जिनके पास पारिवारिक इकाई को हद से अधिक जमीन नहीं है। जो 
ज्लोग इस इकाई से अधिक और निजो काश्त के लिये निश्चित की गईं 
ज्ञमीन से कम भूमि रखते हें, उन्हें मध्यवर्ती भू-स्वामी कहा जा सकता 
'है। नीति यह होनी चाहिये कि मालिकों को उपज बढाने और सहकारिता 
के आधार पर अपनी कारंवाइयों को संगठित करने के लिये प्रोत्साहित 
“किया जाय | 
१४. छोटे भू-स्वामियों में वे ज्ञोग मी शामिल हैं जिनके अपने खेत 
युक दूसरे से दृर-दूर और ऐसे है जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं 
हैं। पंजाब, मध्यप्रदेश, और बम्बई में चकबन्‍दी से जो अनुभव प्राप्त हुए हें, 
-डनसे इस कार॑वबाई की साथंकता सिद्ध हो जाती है। किसान अब चकबन्दी 
के लाभ को अच्छी तरह समझ गया है। चक्रवन्दी का काम जोरशोर के 
साथ किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश और बम्बई जेसे कुछ राज्यों में 
जमीन की कम से कम माज्ना निश्चित कर दी गई है, जिसके लीचे भूमि- 
'विभाजन नहीं हो सकता । यह कार॑वाईं उचित है और उसे दूसरे राज्यों 
-में लागू क्रिया जा सकता है। 


१९. अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि बड़े-बड़े भू-स्वामियों की 
“जमीन का बंटवारा कर दिया जाय, जिससे अ्रल्लाभकारी-खंत लाभकारी 
खेतों में बदले जा सके | इस बात की कम आशा है कि इस काम के लिये 
काफी जमीन मिल सकेगी । बड़े-बड़े जमीदारों को अतिरिक्त जमोन साधारण 
“रूप से उन पटदेदारों को देवी होगी जो उस पर खेती करते हैं और जो अन्त 
-में उसके मालिक हो जायेंगे। अल्लाभकारी खेतों की समस्या का हल दूसरे 
न्‍्तरीके सें किया जा सकता है। यह है ;:--क्रिसी गांव की ज़मीन का 

न्सहका रिता के ढंग पर प्रबन्ध करना। 

१६. छोटे भर मध्यवर्ती भू:स्वामियों की जमीनों को दो श्रेणियों 
स्में बांदा जा सकता है :-(१) वे जमीन जिन पर किसान सीधे खेती 
करते हैं और (२) वे ज्ञमीनं जो गेर मुस्तकिल काश्तकारों को पटटे पर 
दी जाती हैं। पहली श्रेणी के भू-स्वामियों की समस्याय इस प्रकार हैं :--- 
ध्यार्थिक, टेकनिकल सहायता ओर सम्मिलित कारंवाई का संगठन । दूसरी 
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। 


श्रेणी के भ-स्वामियों के बार में दो बातों पर विचार करना जरूरी है :--(१) 
पद्टेदारों या किसानों के अधिकारों की रक्षा के उपाय ऐसे हों जो आसानी 
से लागू किये जा सके और उनसे जो समस्याय॑ पेंदा हों, उन्हे गांवों में 
ही लोग खुद हल कर लें। (२) इस बात से सावधानी बरतनी चाहिये 
कि जो सी कार्रवाई की जाय वह इस प्रकार लागू न की जाय कि उससे 
गांव के लोग दूसरे काम करना बन्द कर दूँ। भूसि पर दबाव बहुत ज्यादा 
है और घह उत्तरोत्तर बढ़ ही रहा दे । इसलिये गांव के लोगो का स्वेच्छा 
से दूसरे काम शुरू करना आम अर्थ-व्यवस्था के लिय लाभकारी होगा। 
इससे कोई फायदा नहीं होगा कि छोटे और मध्यवर्ती जमींदारों कौ जो 
अपनी जमीन पट्टे पर दे देते हैं, अनपस्थित जमींदार मान लिया जाय 
ओर उनकी समस्या वडे-बड जमीदारों की समस्या की तरह हल की 
जाय | 


गेर-मुस्तकिल॒काश्तकार 


१७, छोटे और मध्यवर्ती भू-स्वामियों के किसानों या पटटेदारों को 
पर्याप्त संरक्षण देने के उपाय किये जाने चाहिये । मुख्य प्रश्न यह है कि क्िच- 
शर्तों पर भू-स्वामी निजी काश्त के लिये भूमि वापस ले सकते हैं । मालिक 
सभी जमीन वापस ले सकता है, जब कि वह खुद या उसका परिवार उस पर 
काश्त करे; लेकिन वह तीन पारिवारिक इकाई से श्रधिक जमीन वापस नहीं 
ले सफता | वापसी के लिये कुछ अ्रवधि निश्चित करना होगा (उदाहरण के 
तौर पर पांच वर्ष) जिस के श्रन्द्र ही मात्निक जमीन वापस ले सकता है । 
यदि वह इस समय के अन्दर जमीन वापस नहीं ले सका तो उसके पट्ड दारों 
था किसानों को उस जमीन के खरीदने का अधिकार होगा जिसे वे जोतते हैं। 
जमीन खरीदने की शर्त वही होगी जो बडे-बड़े ज़मींदारों के किसानो के 
हिये रखी गई है | 


$८, पह्द दारों के अधिकारों की व्याख्या करने की जरूरत है।इस 
संवन्ध से दो मुख्य प्रश्नों पर विचार करना होगा, जो इस प्रकार हैंः-- (१) 
पदटे की श्रववि और (२) लगाने | कमीशन की राय में पटटा साधारण तौर 
पर पाँच व के लिये होना चाहिए और साथ ही उसकी अवधि बढ़ाने की. 
व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन, यदि जमीन का मालिक खद काश्त करनाः 
चाहे तो उसे जमीच वापस लेने का अधिकार होगा। लगान इस तरीके से. 
निश्चित क्षिया जाना चाहिये कि किसान को उसके खेती के खर्चे और दूसरेर 


११६ 


खतरों को ध्यान में रखते हुये काफी लाभ हो सके | देश के अधिकतर भाण 
में उपज का वीस प्रतिशत या पद्चीस प्रतिशत से अधिक साग ल्गान के रूप 
में लेने के जरिये उसका औचित्य बताने की जरूरत होगी । 

भूमिहीन मजदूर 

१६, भूमि-वितरण कार्यक्रमों से खेतिहर मज़दूरों को सीमित लाभ ही 
होगा, क्योकि भूमि-वितरण के प्रत्येक कार्यक्रम में बड़े-बडे ज़मींदारों से प्राप्त 
की गई जमीनों के बंटवारे में उन किसानों को प्राथमिकता दी जायगी जो' 
प्राप्त की गई जमीन पर खेती कर रहे होंगे। हस सबसे आचाये विनोबा भावे 
द्वारा शुरू किया गया भूदान यज्ञ विशेष महत्त्व रखता है। इससे भूमिहीन 
मज़दूर को जमीन मिल सकेगी । 

२०, ऐसी व्यवस्था जीवित नहीं रह सकती जिसमे लोगों को जन्म 
और दूसरी परिस्थितियों के कारण समाज में ऊँचा उठने के श्रवसर न मिल 
सके| इस लिये सामाजिक व्यवस्था में ऐसे परिचन करने की ज़रूरत है जिस 
से गांवों में रहने वाले सभी लोग समानता का अनुभव कर सके । यह परिवर्तन 
सहकारिता के आधार पर गांव का प्रबन्ध चत्वाने से हो जायगा। ऐसी 
ब्यचस्था से गांव की जमीन ओर सभी साधनों का इस तरह से प्रयोग किया' 
जा सकेगा कि उत्पादन में वृद्धि हो जाय और खेती के अलावा दूसरी चीजें 
भी तैयार की जा सकें जिससे ऐसे सभी लोगों को जो काम करने लायक हैं 
और काम करना चाहते हैं, काम-घधंधा मिल जाय | 

सहकारी ग्राम व्यवस्था 

२१, आम श्रर्थ व्यवस्था को सहकारिता के सिद्धांतों पर पुनः संगठित 
करना सिर्फ खेतिहर मज़दूर के हित के लिये ही उचित नहीं होगा । जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है--बड़े-बडे ज्ञमींदारों से सम्धन्ध रखने वाली समस्याओं 
के सन्‍्तोषजनक ढंग से हल किये जाने पर भी एक ओर छोटे और मध्यवर्ती 
भू-स्वासियों और दूसरी ओर पट्टेदारों और भूमिहीन मज़दूरों के हितों मे 
भारी अन्तर रहेगा। एक वर्ग को हानि पहुँचा कर, दूसरे वर्ग को लाभ 
पहुँचाने से कुछ लोगों का भला तो हो जायगा, लेकिन उससे न तो खेती की 
उपज मे बढ़ोतरी होगी, न ग्राम अर्थ-व्यवस्था बहुसुखी होगी और न 
स्थानीय रोजगार की स्थिति मे सुधार होगा। अर्थ-ब्यचस्था को और अधिक 
नियमित करने के सुझावों का अर्थ वास्तव में गरीबी को कम करना होगा। 
खेती की उपज बढ़ाने की मूल शर्त यह है कि भूमि की प्रवन्ध व्यवस्था में 
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खुधार किया जाय। यह तभी संभव दै जब गांवों में सहकारिता के सिद्धांतों 
'पर प्रयन्ध क्रिया जाय ! 


२२, सहकारी खेती और सहकारिता के सिह/ाँत पर ओर दूसरी कारं- 
चाईयां करने की द्विशा में देश भर में कई प्रयोग किये जा रद्दे हैं। इनके 
अध्ययन से वहुत कुछ सीखा जा सकता हैं। सहकारी खेती और सहकारी 
संगठन के बारे में प्रशिक्षण और प्रयोगों के क्रार्यक्रमों को और अधिक फेलाने 
की जरूरत है| पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये ४० लाख रुपग्रे की 
ऋक्म की व्यवस्था की गई है | मोटे तौर पर कमीशन का विचार दे कि आम 
पंचायतों द्वारा यांवों में भमि सुधार और भूमि प्रबन्ध की व्यवस्था की जानी 

चाहिये | सर्वप्रथम पंचायतों को घड़े २ ज़मींदारों से प्राप्त की गईं जमीन 
ओर बेकार जमीन का प्रबन्ध सलॉपा जाय । छोटे ओर मध्यवर्ती ज़मींदार भी 
पंचायतों की साफंत ही क्षमीन पट्‌टे पर दे । इस प्रकार पंचायतें किसी भी दर 
पर भूमिहीन किसानों को पुसी जमीन खेती के लिय्रे दे सकंगी जो आर्थिक 
डष्टि सं लाभदायक हा । इन कार्या से स्वामाविक तौर पर सहकारी व्यवस्था 
को भोत्साहन मिलेगा और खेती के अ्रल्षावा पुल रोजगार शुरू हो जायँंगे 
जिससे गांव के लोगों को काम-काज मिल सकेगा | 
३. सरकार को भूमि प्रथन्ध कानून बनाना होगा, जिससे गाँव के लोग 
हमारी कढपना क्री सामाजिक ओर आर्थिक व्यवस्था स्थापित कर सके | इस 
कानून में इस वात की व्यवस्था करनी होगी कि आराम पंचायतों को गाँव की 
अनजुती भूमि का या ऐसी जमीन का जिस पर मालिक सीधे खेती नहीं करते 
अवन्ध करने का अधिकार मिल जाय । दूसरे, यदि गांव के अधिकत्तर भू- 
स्वामी ओर मौरूसी काश्वकार सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार गांव की 
जमीन का प्रवन्ध करना चाहें तो उनका फेंसला सारे गांव पर लागू होना 
चाहिए | यह जरूरी है कवि यह प्रवन्ध ऐेसा हो जिसमें सुविधा के अजुसार 
'फेरवदुल किया जा सके और जिसका स्थानीय अनसद ओर परिस्थितियों के 
अवरूप विकास हो सके । 
भूमि सुधार सम्बन्धी सुचता ओर अनुसंधान 


२४, देश के स्वतन्त्र होने के तुरन्त ही याद के वर्षो में अनेक राज्यों में 
चहां के भूमि सुधार कानून के बारे में ब्योरिवार जाँच पड़ताल की गई । यह 
लांच पड़तात्ञ भारंसिक कार्रवाई यानी अन्तःस्थायी लोगों के अधिकार खत्म 
ऋरने के लिए पर्याप्त थी । झब ऐसी स्थिति आ गईं द॑ जब कि पिछले 
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कानूनों के भ्रच्छे छुरे परिणामों को ध्यान में रखते हुए भूमि-सुधार के लिये 
नई कार॑वाइयां की जानी चाहिए'। इसके लिए पूरी-पूरी सूचना ओर 
जानकारी की जरूरत है, जो दुर्भाग्यवश अभी तक प्राप्त नहीं है। इस लिए 
अत्यक राज्य में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो आंकड़े और सूचना प्राप्त 
करने का काम करे। केन्द्र में भी एक ऐसी दही संस्था बनाईं जाय, जो राज्यों 
में ध्राप्त किए गए अनुभव और ज्ञान को संचित करे और आगे की जांच 
'पढताल की योजना तैयार करे । जब किसी भी कारंवाई से लाखों व्यक्तियों के 
जीवन पर प्रभाव पड़ता हो तो यह जरूरी हो जाता है कि उसकी पुष्टि वेज्ञानिक 
'्तरीके से इकट्टों किये गए आंकड़ों और जानकारी की सहायता से की जाय | 
कमीशन ने सुझाव दिया है कि इस काम में सहायता देने के लिए केन्द्र में 
बुक भुमति सुधार संस्था की स्थापना की जाय | 


अध्याय १३ 


खेतिहर मज़दूर 
समस्या की भीषण॒ता 


खेतिहर मज़दूर का श्र्थ गाँव के उस मज़दूर से है जिससे मज़दूरी देकरः 
खेती का काम कराया जाता है। जब तक खेतिहर-मज़दूरों के बारे में" 
की गईं जांच के आंकड़ों वगेरद्द का पता नहीं चन्न जाता तब तक सन्‌ १६९१ 
की जनगणना के आधार पर ही ऐसे मज़दूरों की संख्या आदि के बारे में 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। खेती का काम करने याल्ले २४७ करोड ६० 
ल्लाख लोगो में से 4८ अ्रतिशत लोग खेतिहर-मज़दूर या उनके अ्राश्रित' 
बताये गये. थे । भिन्न-भिन्न राज्यों सें चह अनुपात अल्वग-अलग है--सबसे 
अधिक यानी ३७ प्रतिशत त्रावन्कोर-कोचीन में और ८ प्रतिशत उत्तर-प्रदेश 
में। सबसे अधिक खेतिहर-मज़दूर उन इलाकों में हैं जहां भूमि पर लोगों 
का दुवाव अधिक है और जहां खेती को छोड दूसरे आर्थिक साधनों का' 
विकास रुक गया है। 


२, खेतिहर मज़दूरो की संख्या में वृद्धि होने के कई कारण हैं। इनमें से 
कुछ इस प्रकार हैं--(३) आम उद्योगों मे गिरावट आ जाना, जिससे बहुत 
से कारी गर कुछ समय के लिये मज़दूर का काम करने लगे भरोर (२) खेतों का 
विभाजन जिससे किसानो को मज़दूरी करनी पडी । काश्तकारी संबंधी कानूनों के 
लागू किये जाने के बाद बडे-बडे फामों के क्षेत्रों में कमी करने से यह समस्या 
ओऔर अधिक बढ़ गई दै। बडी संख्या में खेतिदर-मजदूरों के विद्यमान होने 
से भूमि संबंधी वर्तमान प्रणात्ञी में अनिश्चितता और कमजोरी आए 
जायगी । 


उन्नति के आम उपाय 
३, पंचवर्षीय योजना में मूलतः उन कारणों को दूर करने की कोशिश की 
गईं है जिनके सवब से खेतिहर-मज़दूर वर्तमान स्थिति में पहुँचे हैं । चकि 
ये लोग ग्राम-समुदाय के अंग हैं, इसलिये उनक्की आर्थिक स्थिति खेती के 
विकास पर निर्भर है। योजना में सिंचाई और भरपूर खेती को विस्तृत बनानेः 
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के जो कार्यक्रम शामिल किये गये हैं, उनसे गांवों में रोजगार की स्थिति 
सुधर जायेगी और इस प्रकार खेतिहर मजदूरों को अधिक अवसर मिल सकेंगे। 

भूमि-सुधार और भूमि को खेती-योग्य बनाने के उपायों से कुछ ज़मीन 
खेतिहर मजदूरों के लिये प्राप्त हो जायगी । इसके अलावा भारत सरकार 
की योजना मे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनर्वाप्त के दिये २ करोड़ 

रुपये की व्यवस्था की गई है । ज्यों-ज्यों समूची अ्र्थ-ब्यवस्था का विकास 
होगा त्यॉ-त्यों अधिकाधिक लोग गा६वों से शहरी इलाको में नौकरी के लिये 
जायेंगे और इस प्रकार जो लोग गांवों ले बाहर जायेंगे और जो लोग गांवों 
में रह जायेंगे--दोनों के लिय नोकरी भ्राप्त करने की स्थिति पहले से अ्रच्छी 
हो जायेगी | इसके अल्लावा योजना में प्राम-उद्योगों के और खादी के विकास 
के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिनसे खेतिहर-मज़दूरों को सीधा फायदा 
पहुँचेगा । पिछुडे हुए धर्गों की भल्राई के लिये योजना में जो व्यवस्था की गईं 
है उससे भी खेतिहर-मजदूरों को लाभ पहुँचेगा, क्योंकि अधिकतर पिछड़े 
हुए लोग खेतिहर-मजदूरों में ही पाये जाते है। कम मजदूरी वाले इलाकों, 
बड़े-बड़े फार्मो और भरपूर खेती के लिये चुने गय इल्नाकों मे मजदूरी की कमः 
से कम दर से सम्बन्ध रखने वाल कानून को लागू करने से भी इन ल्लोगोंः 
को फायदा होगा । 


विशेष कारंवाइयां 


४, खेतिहर मज्ञदूरों की सत्ाई के लिये निम्नलिखित उपायों की भी 
सिफारिश की गई है :-- 


(३) खेतिहर मज़दूर प्रायः उन जमीनों के मालिक नहीं होते जहाँ 
उनके मकान बने होते हैं| इस कारण उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो 
जाती है । ऐसे भूमिहीन किसानों को जिन्हे अपने सकान वाली भूमि पर 
अस्थायी अधिकार प्राप्त हों, मौरूसो अधिकार दिये जाय । जहां कहीं 
भी मकानवाली जमीन समस्त गांव के अ्रधिकार में हो वहा ग्राम-पंचायतों 
से यह बात मनवाने की कोशिश करनी चाहिये छि ये जमीने मुफ्त दे दी 
जायें । जो जमीनें दूसरे लोगो के अधिकार मे हो वहा संभव हो तो उन लोगों 
को समम्का-बुझा कर और यदि जरूरी हो तो कानून बना कर यह काम क्रिया 
जाना चाहिये । यदि कोई सुआवजा देना पडे, तो इसकी व्यवस्था ग्राम 
पंचायतों को करनी चाहिये । कई गांवों में तो मकान इतने पास-पास बने 
होते हैं कि मकानों के लिये नई जगहों की व्यवस्था करनी होगी। भूमिहीर 
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(किसान और हरिजनों का इन नई जगहों में पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये 
और जहां कहीं भी संभव हो बगीचे के लिये भी व्यवस्था करने की कोशिश 
की जानी चाहिये । 


(२) आचार्य विनोवा भावे ने भूमिहीन किसानों के लिये भूमि प्राप्त 
ऋरने के वास्ते जो आन्दोलन शुरू किया है, उस्तका नेतिक दृष्टि से काफी 
“महत्व है | ऐसे भूमिहीन भजदूरों को जिन्हें दान में दी गई जमीन पर खेती 
“करने के लिय चुना गया हो, खेती के ओजार और दूसरी सहायता देकर, 
वलूद्वान-यज्ञ में योग दिया जाना चाहिये । 


(३) सहकारी कर्मचारियों की सहायता से राज्य सरकारों के खेती, 
जंगल ओर सार्वजनिक निर्माण विभागों को गांव के मज़दूरों की सहकारी 
“समितियां बनाने की कोशिश करनी चाहियें | इस प्रक्नार की समितियां 
बनाने को बढ़ावा देना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चहिये कि वे 
रचनात्मक कार्य कर सकें । बम्बई में जंगलों में काम करने वाले मज़दूरों की 
सहकारी समितियां भ्रौर दूसरे इत्लाकों में पेस्री ही दूसरी समितियों की 
-सफलता से पता चलता दे कि यदि इन समितियों को बढ़ावा दिय्रा गया तो 
गांवों में रोजगार की स्थिति में सुधार हो सकता है । 


(४) खेती के योग्य बनाई गई जमीनें और खेती योग्य बेकार भूमि 
का प्रवन्ध भूमिहीन किसानों की सहकारी समितियों के लिये अलग कर देना 
चाहिये । यधपि इस तरह स॑ प्राप्त की गई ज़मीन थोंडी होगी फिर भी 
ऐसी योजनाओं से खेतिहर भज़दूरों के परिवारों को आशा बंधेगी और 
ओोत्साहन मिलेगा । 


(४) चूंक्ति खेतिहर मज़दूरों के पास न तो जमीन होती है और न ही 
कोई दूसरी चीज जो गिरची के तौर रखी जा सके, इसलिये थे सरकार से 
“आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर सकते । लोगों को कज देने भें शायद कछ 
शासकीय कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है । लेकिन, राज्य सरकारों 
के लिये भूमिहीन मज़दूरों की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देना 
असंभव होना चाहिय्रें जिससे कि वे मकान वना सके, यैल और ओजार खरीद 
सकें और सद्दायक उद्योग शुरू कर सके । शिक्षा संबंधी चजीफे विशेषकर 
ब्यावसायिक और टेक्नीकल शिक्षा के लिये देने चाहिये । अधिकतर 
आज्यों में ऐसे वजीफे दिये जा रदे दें । 
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जिला-विस्तार-संस्थाओं में खेतिहर मज़दूरों की भल्ताई और उनकी 
रोजगार की समस्या का उतना हो ध्यान रखा जाना चाहिये जितना कि 
किसानों की समस्याओं का। विस्तार संस्थाओं की स्थापना को चर्चा इस 
पुस्तक में दूसरी जगद्द की जा चक्की है। इस बात की कोशिश की जानी 
चाहिये कि आम-पंचायतें खेतिहर-मज़दूरों की भलाई के बारे भें उतनी ही 
जिम्मेदारी का अ्रजुभव कर जितनी कि वे गांव में रहनेचाल दूसर वर्गों केः 
प्रति अनुभव करती हैं। 


आर] 
ह४०_०0फिछ 


अध्याय १४ 
कृषि के लिए कार्यक्रम 


खाद्यान्नों और व्यापारिक फसलों में आज जो कमी मौजूद है, 
उसकी चर्चा पहले एक अध्याय में की जा चुकी दे । पंचवर्षीय योजना 
इसको पूरा कर देना चाहती है, विशेषतः मुख्य फसलों के सम्बन्ध में, 
यथा अनाज, रुई, पटसन, तिलहन और गनन्‍ना। 


उत्पादन के लक्ष्य 
२, योजना में अतिरिक्त उत्पादन के ये लच्य रखे गये हैं: -- 
वस्तु मात्रा ( लाख में ) प्रतिशत वृद्धि 
वाद्यानन ७६ (टन) १४ 
रुई १२०६ (गॉठ ४२ 
पटसन २००६ (गाँठ) / इे 
गन्ना ७. (टन) १२ 
तिलहन ४ (टन) पर 


खाद्याननों में ०६ लाख टन को मोटे रूप में इस तरह विभाजित 
"किया जा सकता है :-- 


चावल ४० लाख टन 
गेहूँ २० लाख टन 
घना ओर दाल १० लाख टन 
ज्वार-बाजरा ४ लाख टन 


३. उत्पादन वृद्धि के थे लक्ष्य राज्यों की सरकारों से सलाह मशविरा 
करके तेयार किए गए हैं। जिन कार्यक्रमों पर ये संख्यायें आधारित हैं, वे 
सबसे पहले १६११ की गर्मियों में तेयार किये गये थे। उसके बाद इस 
सम्बन्ध में राज्यों की सरकारों के साथ कितनी द्वी बार बात-चीत की 
गईं। इन विचार-विनिमयों के परिणाम-स्वरूप व्यापारिक फसलों के उ्त 
लच्य तेयार किये गये, परन्तु खाद्याननों के सम्बन्ध में यह पाया गया कि 
डनकी बढी हुईं उपज ७२ लाख टन न होकर ६९ लाख टन ही हो पाएगी । 


५२७ 


“साथ ही अन्त उपजाने वाली कुछ भूमि में यदि व्यापारिक फसलें पैदा की 
गईं,तो खाद्यान्नों की उपज में ६० लाख टन से अधिक की वृद्धि न हो 
“सकेगी | इस कारण कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम पर अधिक ज्ञोर देना अत्यन्त 
आवश्यक हो गया । 
४. अब जो कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम पेश किया गया है, उसके दो 
व्भाग हैं । 

(१) राज्यों की सरकारों से सलाह-मशविरा करके जो स्कीमें तेयार 
की गईं हैं, उनसे खाद्याननो की उपज में ६० लाख टन की 
बृद्धि होगी और उन पर १२४ कशोड रु० खर्च होगा । 

(२) योजना कमीशन ने जो पूरक स्कीमें तेयार की हैं, उन से 
खाद्याननों की उत्पत्ति में कम से कम १६ लाख टन की वृद्धि 
होगी | इन अतिरिक्त स्क्रीमों का परिचय निम्नलिखित 
विवरण से मिलेगा ४--- 


(को सिचाई के छोटे साधनों के लिये 


अतिरिक्त व्यवस्था ३० करोड रुपये 
(ख) नक्न-कृप था व्यूब वेल लगाने के 

अतिरिक्त कार्य ६ करोड रुपये 
(ग) राष्ट्रीय कृषि विस्तार संगठन ३ करोड़ रुपये 
(घ) अधिक अन्न उपजाओ' के ल्लिए 

पूरक व्यय (३६५२-१३) १० करोड़ रुपये 


(च) सामूहिक विकास-योजनाय जिनमें से 
६६ योजनाएं जारी की जा चुकी हैं. ४० करोड़ रुपये 


४, दो अन्य साधनों का भी जिक्र किया जा सकता है। एक तो योजना 
-की पूर्ति के अन्तिम दिनों में खाद का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ज़ोर दिया जा 
- सकता है। दूसरे,कृषि सम्बन्धी धन की मात्रा श्रब तक की अपेक्षा बहुत अधिक 
बढ़ा दी गई है। यद्द आशा की जाती दै कि १६९९-४६ तक छोटे क्सानों 
के लिए सरकारी तौर पर तथा सहकारी समितियों द्वारा १०० क्रौड रुपया 
की व्यवस्था कर ज्ली जायगी । इसके अतिरिक्त मध्यम कालीन क्जों के 
लिए २७ करोड रुपयों का तथा दीघ-कालीन कर्ज के ल्लिए £ करोड रुपयों 
का और भी प्रबन्ध हो सकेगा । 


६. जब अतिरिक्त उपज के उक्त लच्य प्राप्त कर लिए जायगे तो 


श्श्प 


खाद्याननों की कमी वहुत अंशों तक मिट जाएगी । व्यापारिक फसलों में 
तब भी कुछु कमी रदेगी, परन्तु वह काफी साधारण होगी । इसी कारण 
थोजना में रुई की १२ लाख ग़रादें तथा पटसन की ८ लाख गांठ बाहर से 
मंगाने की व्यवस्था हैं । 
कार्यक्रम 

७, राज्यों की सरकारों की सलाह से खाद्यान्नों के उत्पादन में ६९४ लाख 
टन की वृद्धि करने का जो कार्यक्रम बनाया गया है, वह इस तरह पूरा किया! 
जायगाः-+- 


सिंचाई के बढ़े साधन २००१ 
सिंचाई के छोटे साधन १७-८ 
भूमि का सुधार तथा विकास, १३९०१ 
खाद और उवरक ६-९ 
अच्छे बीज 3 


६००१ 


सिचाई के बडे और छोटे साधनों से १६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
हो सकेगी | इसमें से राज्यों की योजनाओं में सिंचाई के छोटे साधनों द्वार 
८२ लाख एकड़ भूमि को सिंचित करने का ब्यौरा इस भ्रकार हैः -- 


(लाख एकड़) 

4. बांध और जलमार्ग ४४ 
२. कुँय॑ (नये तथा मरस्मती) १६ 
३. व्यूच वेल (सिंचाई के बढ़े साधनों में 

सम्मिल्वित से मिन्‍न) छ 
४. तालाब (नव-निर्मित तथा सुधारे गये) घद 
९. पम्प के साधन ७ 

योग कि आाछ 


लिंचाईं की छोटी योजनाओं के लिये जो ३० करोड़ अ्रतिरिक्त रुपयों की 
व्यवस्था है, उससे ३० लाख एकड्ट और भी भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 


खाद्यान्नों की 
तब भी कुछ 

योजना में रुई 
मंगाने की व्य 


७, राउय 
टन की वृद्धि 
जाय गा; 


श 42 अर मे! मर 


सिंचाई के 
हो सकेगी । हः 
पर लाख एकः' 


चर ह् 


सिंचाई की 
ब्यवस्था है, उस 


श्२६ 


८, उक्त ३० करोड़ रुपयों को मिल्ला कर सिंचाई के छोटे साधनों पर ७७ 
करोड रुपया ब्यय किया जायगा। इसके अतिरिक्त सामूहिक विकास- 
योजनाशों के लिये सुरक्षित धन में से लगभग एक तिहाई सिंचाई के साधनों पर 
ही ब्यय किया जायेगा । अतः हन योजनाओं की उन्नति के साथ-साथ सिचाई 
के छोटे साधनों हारा पू्वोक्त क्षेत्रफल से भी अधिक भूमि का सिंचन हो 
सकेगा। 


8, भूमि-सुधार के कार्यक्रम के लिये राज्यों की योजना में २९ करोड़ 
रुपये की रकम रक्‍्खो गईं है और केन्द्रीय योजना में १० करोड़ रुपये की 
(केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन की मद में)। इससे ७४ लाख एकड नई भूमि का 
विकास हो सकेगा । इसमें से केन्द्रीय द्रोक्टर संगठन १४ लाख एकड्‌ भूमि का 
“उद्धार करेगा और राज्यों के ट्रक्टर संगठन १२ लाख एकड भूमि का। शेष 
४८ लाख एकड भूमि को स्थानीय किसान राज्यों की सहायता से तथा अन्य 
साधनों से कृषि योग्य बनायेंगे। 

व्यापारिक फसलें 

१०, जिन छुनियादी हाज्तों में एक तरह का उत्पादन बढ़ सकता है, उन्हीं 
में दूसरी तरह का उत्पादून भी बढ़ सकता हैं। व्यापारिक फसलो को बढ़ाने 
के कार्यक्रम के लिये घन का प्रबन्ध चस्तु-कमेटियां इस प्रकार विशेष उपरिशुल्क 
६ सेस ) लगा कर करंगी। 


रुई ३ करोड़ *० लाख रुपये 
गन्ना १ करोड ३० ल्लाख रुपये 
तिलहन *० लाख रुपये 


पटसन के लिये उपरिशरक नहीं है, इससे योजना में पटसन के लिये ९० 
आाख रुपया रक्खा गया है । 
- व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर कीमतों के उतार चढ़ाव का प्रभाव । 
खाद्ाननों के उत्पादन की अपेक्षा वहुत अधिक पड़ता है। व्यापारिक फसलों के 
जो लद्॒य निश्चित किये गये हैं, वे इसी आधार पर हैं कि उनकी तथा खाद्य 
अन्नों की चर्तमान कीमतों का अनुपात इसी दरद्द बना रद्देगा। 
योजना के प्रभाव 


१३. अभी यह कहना कठिन है कि इस कृषिटप्तम्धन्वी कार्यक्रम का 


१३० 


फसल्षों के वर्तमाव रूप पर क्या प्रभाव पडेगा। क्रिखसान अपने खेत में क्‍्यए 
'ीज़ बोये, इसका निश्चय वह कई बातें सोच कर करता है--डपज की 
कीमत, मौसम की परिस्थितियाँ, आवश्यक साधनों की उपलब्धि, भोर ये सब 
बातें बदुलती रहती हैं । सिंचाई की व्यवस्था, यातायात की सुविधा, शहरी 
क्षेत्रों की वृद्धि और लोगों के खान-पान की आदतों में परिवर्तत--इन सब का 
भी विभिन्‍न फसलों के क्षेत्रफल पर प्रभाव पढ़ता दे । तथापि उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर तथा यह ध्यान में रख कर कि खेती-बाडी के लिये ३ करोड़ 
एकड नई भूमि प्राप्त हो जायगी तथा १ करोड़ ६० लाख एकद नये क्षेत्र की 
सिंचाई की जा सकेगी, यह कहा जा सकता दै कि पाँच वर्षों को समाप्ति पर 
फसलों का रूप हस प्रकार होगा।--- 





( क्षेत्रफल एकडों मे ) 

१६२९०-९१ १६०२-९६ 
चावल्न ७ करोड ६० लाख ८ करोड़ 
गेहूं २ करोड़ ४० लाख. २ करोड़ ७० लाख 
अन्य अन्न & करोड़ ३० ज्ञाख & करोड 
चना तथा दालें. ४ करोड़ ७२ लाख ४ करोड़ $० ज्ञाख 
कपास $ करोड़ ४३ लाख $ करोड़ ८० लाख 
पटसन १४ लाख २० लाख 
गन्ना ४२ लाख ४५९ लाख 
तिलदन २ करोड ६७ लाख २ करोड़ ७० लाख 
फल भर सञज्ञी ४० लाख ६० लाख 
अन्य फसलें २ करोड ९० लाख २ करोड ४० लाख 


कृषि-सम्बन्धी आयोजन 


३२. पंच-वर्षीय योजना में कृषि उत्पादन के जो ल्च्य रक्ख्े गये हैं, वे 
इस सम्बन्ध सें विशाल प्रयत्न के भोतक हैं | हन लचषयों को परीक्ता करते 
हुये यह ध्यान में रखना चाहिये कि मौसम-सम्बन्धी प्रभावों के सम्बन्ध में 
कोई भी भविष्य वाणी कर सकना सम्भव नहीं है। कृषि के साथ इन प्रभावों 


१३१ 


का जन्मजात सम्बन्ध है और १० प्रतिशत उत्पादन तक उसका प्रभाव 
पढ जाता है, इस तरह उससे सारे अनुमान विचत्रित हो जाते हैं। परन्तु 
उत्पादन में वृद्धि का अनुमान बढ़ी सतकंता से लगाया गया हैं, विशेषतः 
अच्छे वीजों, अच्छी खादों और उवरकों से प्राप्त होने वाली बृद्धि के 
सम्बन्ध में । 


९ 
“2 कक 


अध्याय १५ 


सामूहिक विकास और देहात विस्तार-योजनायें 


4, सामूहिक विकास एक प्रणाली है और देहात विस्तार एक 
प्साधन, जिसके द्वारा पंच-वर्षीय योजना आमों के सामाजिक और आर्थिक 
जीवन भें रूपान्तर उत्पन्न करना चाहती है। योजना में सामूहिक विकास 
पोजनाओं के लिये ० करोड रुपये को रकम रक्खी गई दे और यह प्रस्ताव 
पकैया गया है कि आगामी ३० वर्षों में देश भर में ऐसे केन्द्रों का जाल बिदा 
दिया जाय । इस श्रध्याय में राष्ट्रीय पुन्निर्माण के काय॑ में इस कार्यक्रम की 
महत्ता पर कुछ प्रकाश डाला जायगा। 


२. पिछले ३० वर्षो में राज्यों के विभिन्‍न विभागों मे ग्राम-विकास के 
(कितने ही प्रयत्न किये गये हैं । परन्तु दहन प्रयस्नों में परस्पर ताल-मेल लाने 
की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका और न आम-जीवन को पूरी 
सरह ससझने की कोशिश की गईं । आझराम-विकास के थे बिखरे हुये प्रयत्न 
कुछ व्यापक परिणामों की ओर ले जाते हैं । सबसे पहले तो जब सरकार के 
कितने ही विभागों के लोग अपने-अपने काम के लिये गाव में पहुंचते हैं, तो 
“इसका मानसिक प्रभाव गांव मे गडबड उत्पन्न कर देता है। ग्राम जीवन 
'सरकारी कार्यो को तरह विभिन्‍न भागों में विभाजित नहीं है। इस द्षिये कम 
से कम विभिन्‍न मुझुय सरकारी विभागों को ग्राम-वासियों तक स्वर भ्रपने 
कारय-कर्ताओं द्वारा न पहुँच कर ऐसे बिचवेयों द्वारा पहुँचना चाहिये, जिसे 
'आजकल आम कार्य-कर्त्ता कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि ग्रामों के सुधार 
की खाल ज़िम्मेवारी स्वयं उन्हीं को सॉपनी चाहिये | जब तक प्राम-वासी यह 
न सम्रमेंगे कि ये कार्यक्रम उनके अपने भज्ले के लिये हैं और उनके श्रपने हैं, 
'ठब तक स्थायी परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। कोई सुधार 
जबरदरती उनके गले मढ़ने से कोई लाभ न होगा । इसी तरह जिन कार्यक्रमों 
में गांव का धन न क्ञग कर पूरी तरह सरकारी रुपया ब्गेगा, वे कार्यक्रम भी 
कमर समय तक चल सकने वाले सिद्ध होंगे। उद्देश्य यह है कि हम आम- 
चार्तियों में श्रेष्ठर जीवन की इच्छा उत्पन्न कर दें | 
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सामूहिक विकास कार्यक्रम 

३. पिछले तजुर्बो से जो शिक्षा मिली है, उसके आधार पर एकः 
सामूहिक विकाप्त कार्यक्रम तैयार किया गया, जो १६९२ से जारी किया गया ! 
इस कार्यक्रम का विचार पूरी तरह से नया नहीं है, परन्तु अब से पहले धन 
की कमी से उसकी पूर्ति सें बाधा पहुँचती रही दै। देश भर में आज जो १९ 
सामूहिक पिकास-योजनाय जारी हैं, उन में से प्रत्येक लगभग, हैे०० 
गाँवों में फ़ेली है, जिनका क्षेत्रफल लगभग ४६० से ६०० वर्गमील तक, खेती 
वाली जमीन लगभग १,६५०,००० एकड़ और आबादी लगभग २ ००,००० है।' 
प्रत्येक योजना क्षेत्र ३ विकास मंडल्ों में बांदा गया है, प्रत्येक विकास-संदल में 
ल्गभग १०० गाँव हैं और ६० हज़ार से ७० हज़ार तक आबादी है। प्रत्येक 
विकास-समंडल को पुनः ५-४ गाँवों के समूहों में बांदा गया है और हनमें 
से भत्येक एक-एक ग्राम कार्यकर्ता को देखरेख में रद्देगा। 


४. सामूहिक विकास-योजनाओं के अन्तर्गत मुख्य विषय ये होंगे-- 
खेती बाडी सम्बन्धी के मामले, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोज़गारी, 
मकान बनाने के काम तथा समाज सेवा | खेती-बाडी के कार्यक्रम में ये बातें 
सम्मिलित हैं-परती तथा बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना, छोटे 
साधनों ले सिचाई की व्यवस्था, यह उद्दश्य रख कर कि खेती-बाड़ी के त्निये 
उपलब्ध कुल भूमि के कम से कम आधे भाग की सिंचाई की व्यवस्था हो! 
जाय, कृषि के लिये अच्छे साधनों का उपयोग, अ्रच्छे बीजों, खादों, राप्तायनिक 
खादों का प्रयोग ओर कुछ गाँवों में नस्ल की सुधार के केन्द्र बना कर पश्ु- 
जगत में उन्नति | इस कार्यक्रम की देखभाल के लिये प्रति ९ गाँवों के पीछे 
एक कायकर्ता रक्‍्खा जायेगा । अन्य कार्यों के अतिरिक्त वह इस बात का भी 
प्रयत्न करेगा कि गाँवों में स्वस्थ सहकारिता आन्दोलन को वल मिले। यह्द 
उद्देश्य होगा कि प्रत्येक गाँव अथवा ग्राम समूह में कम से कम एक बहुमुखी 
कार्य करने चाली सहकारी समिति अवश्य स्थापित हो जाये । 

सड्कों का कार्यक्रम इस तरह बनाया जायेगा कि योजना ज्चेन्न का प्रत्येकः 
गांव उस चेत्र से गुज़्रने वाली राज्य को बढ़ी सडक से अवश्य संयुक्त द्ो' 
जाय | इन छोटी सइकों को गाँव के स्वयंसेवक वनायेगे । 

शिक्षा के केन्र में प्रारम्भिक ओर साध्यमिक शिक्षा का न केवल विस्तार 
किया जायगा, अपितु उसमें सुधार भी किये जायेंगे । धंधों की तथा टेक्निकल 
शिक्षा पर यल्न दिया जायगा और शहरी तथा देहाती दोनों क्षेत्रों में दुस्तकारी 
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ओर धन्धो की पद्धति में उन्नति करने की सुविधाएँ दी जायेगी । 


स्वास्थ्य संगठन के लिये प्रत्येक विकास-मंडल में ३ प्रारम्भिक स्वास्थ्य 
केन्द्र होंगे और योजना के मुख्य कायलिय पर एक साध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र 
होगा, जिसके अन्तर्गत एक अस्पतात्न तथा एक चल्नता फिरता चिकित्सालय 
होगा । इसका मुख्य उद्दश्य यह होगा कि सम्पूर्ण क्षेत्र में स्वास्थ्य-वर्धक . 
थानी मिलने, मनुष्यों तथा पशुओं के मत्न मूत्र का उचित डप्योंग हो 
ओऔर संक्रामक बीमारियां न फेलने पायें। प्राम्न-बासियों को अच्छे मकान 
बनाने की शिक्षा भी दी जायगी। घनी आबादी वाले गाँवों में निवास- 
स्थानों के लिये नई भूमि विकसित की जायगी, खेल-कूद के मेदान 
बनाए जायंगे ओर भवन-निर्माण की सामग्री दी जायगी। जहाँ तक 
सम्भव होगा, इन क्षेत्रों मे ग्रृह-उद्योग तथा छोटे उद्योगों का संगठन कर 
बैेकारी तथा अधै-बेकारी कौ समस्या को हत् किया जायगा। 


९. प्रत्येक सामूहिक विकास-य्रोजना क्षेत्र के लिये एक प्रोजेक्ट एग्जि- 
क्यूटिव आफिसर नियुक्त किया जायेगा, जिसके नीचे लगभग १९९ ग्राम- 
कार्यकर्ता रक्खे जायेंगे। इस स्टाफ को तथा सामहिक विकास के अ्रन्य 
कार्यकर्ताओं को अमेरिका के फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से ३० केन्द्रों में 
शिक्षा दी जायेगी । भ्रत्येक केन्द्र में लगभग ७० व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया 
जा सकेगा। इनके अतिरिक्त कृषि विस्तार के कार्यकर्ता गाँवों के किसानों, 
पंचों औ्रौर मुख्य व्यक्तियों को भी दुत्ष बनाने का प्रयत्न करेंगे । जनता का 
सहयोग न केवल योजना की पूर्ति के लिये आवश्यक है, अपितु योजना 
बनाने में भी उनका सहयोग अपेत्तित है। अत प्रत्येक प्रोजेक्ट अफसर के 
अधीन एक गेर-सरकारी प्रोजेक्ट सलाहकार-समिति बनाई जायगी। भारत 
सेवक-सम्राज नाम के स्वेच्छा संघ द्वारा भी गांव वालों का सहयोग प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया जायगा | 

६. इस प्रोग्राम में कितने ही बडे काये भी सम्मिलित हैं, जो प्राय: 
साकारी ढंग पर बडे खचे से किसे जायेंगे, इस लिये यह आवश्यक समझा 
गया दै कि किसी क्षेत्र में कोई नई सामूहिक विकास-योजना शुरू करते हुये 
यह नियम बना लिया जाय कि उस ज्षेत्र से उस योजना के लिये कम से कम 
अम्ुक राशि अवश्य प्राप्त हो जायेगी | 

७. आधारभूत आभीण सामृहिक-योजनाओं पर आगासी तीन वर्षों सें 
१४ लाख रुपया व्यय करने का अन्दाज्ञ है। इनमें सै ६८ त्ञाख ४७ हज़ार 
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रुपये का व्यय रुपयों में होगा और शेष डालरों में । सम्मिलित योजनाओं पर 
अर्थात्‌ उन योजनाओं पर जिनका क्षेत्र देहात और शहर दोनों हैं, १११ लाख 
'झुपया व्यय किया जायगा। केन्द्रीय सरकार अ्रनावरतक या गेर चालू व्यय का 
७७ प्रतिशत ओर झ्ावतंक या चाल व्यय का ४० प्रतिशत देगी तथा आत्म 
निर्भर-योजनाओं के लिये कर्ज भी देगी | शेष व्यय राज्यों की सरकार करंगी 
और आशा है क्वि तींन वर्षों के बाद वे व्यय का पूरा उत्तरदायित्त्व ले सकेंगी। 
हमारा सामहिक विकास कार्यक्रम अमेरिकन ८क्निकृल सहयोग करार 

ने बंधा हआ है ओर कुछ सामहिक विक्लास-योजनाश्रों में उसे उक्त कार्यक्रम 
से समर्थन प्राप्त होगा । उसके अधीन भारत को नत्न-कृप लगाने, खाद पेदा 
करने, कृषि के औज़ारों के त्षिये लोहा प्राप्त करने और कार्यकर्चाओ्ों को ट्रेनिंग 
देने की सुविधाय प्राप्त होंगी । इस से भी प्रोजेैक्टों की आवश्यकताये पूरी 
की जा सक्गी | 

४. सामूहिक विकास-योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यों का वेज्ञानिक 
मूल्यांकन वहुत उपयोगी सिद्ध होगा | वह हमे बठायेगा कि कौन से उपाय 
प्रभावशाल्री प्िद्ध हो रहे हैं और कौन से व्यथं। उससे यह सी छ्वात हो 
सकेगा कि सामहिक् विकास-योजनायें भारत की आर्थिक स्थिति और संस्कृति 
पर क्या प्रभाव डाज़ रही हैं । योजना कमीशन ने इस काय के लिये एक 
घथक्‌ स्व॒तन्त्र इकाईं बनाने का निश्चय किया है। 

राष्ट्रीय विस्तार सेवायें 

१०, अधिक अन्न उपजाओ पइडइताल कमेटी ने प्रस्ताव किया था कि 
आक ऐसे राष्ट्रीय विस्तार संगठन का निर्माण होना चाहिये, जो कि प्रत्येक 
किसान के पास पहुँच सके और देहाती जीवन के सम्पूर्ण विकास में सहायक हो 
सके । उस कमेटी ने जो कार्यक्रम सुफाथा था उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार 
राज्यों की सरकारों को सहायता देगो और आगामी १० वर्षो में देश भर में 
इस तरह की विस्तार सेवाय व्याप्त हो जाईंगी । हमारी योजना में इसे जगह 
दी गई है। योजना के कार्यकाल के £ वर्षो में १,९०,५०० गांवों को ये सेवायें 
प्राप्त हो सकेंगी, अर्थात्‌ देश के लगभग एक चोथाई गांव इस से ज्ञाम उठा 
सकेंगे । केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारें वर्तमान सेवाओं का पुनः संगठन तथा 
सुधार करने ओर उन्हें समुचित रिक्षा देने के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम 
अनायेंगी । इस तरह के विह्ठार संगठन से ग्ञामों में होने वाले कार्य को 
पविशेषतः कृषि उन्पादन बढ़ाने के कार्य को बहुत बडी प्रेरणा मिलेगी। 
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११. विस्तार कार्यकर्ताओं की शिक्षा-दीक्ञा पर बहुत अधिक ध्यान 
देने की आवश्यकता है। उन्हें न केवल देहात की समस्याओं को समस्तता' 
है, बल्कि देहातियों के मनोविज्ञान को भी समझ कर उन्हें उनकी दिक्कतों 
मे ठीक सलाह देनी दै। उन्हें देहात में स्थानीय नेतृत्व शक्ति की खोज 
करनी है और उससे काम जकेना है। उनकी सफलता इसी बात पर निरभरः 
है किये देहातियों का कितना विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्य 
को भज्ली प्रकार संगठित करने के लिये यह डचित होगा कि सभी कार्यकर्ता 
चाहे वे ग्रेजुएट हों, चाद्दे अत्पशित्ञा प्राप्त, देहात में सबसे साधारण दर्जे का' 
काम शुरू करें और उस कार्य में जो श्रेष्ठ सिद्ध हों, उन्हें ऊँचा स्थान दिया 
जाये। 

१२, एक ग्रामवासी का विश्वास कठिनता से प्राप्त किया जा सकता है, 
परन्तु उस विश्वास को खोया बहुत आसानी से जा सकता दै। इस लिये यह 
बहुत आवश्यक दे कि प्रारम्भ में वही बातें की जायें, जिनसे उपज बढ़ने के 
डद्देश्य में सफलता मिलनी निश्चित हो। कुछ विश्वास प्राप्त करने के बाद 
ऐसे उपाय भी ब्यवहार में लाये जा सकते हैं, जिनकी सफलता डतनी' 
निर्विवाद नहीं है। परन्तु जब तक उन बातों में पूर्ण सफलता प्राप्त न हो 
ज्ञाये, वे बातें परीक्षा के रूप में ही की जानी चाहियें। 


१३, अन्त में यह भी आवश्यक दै कि विस्तार-कार्यकर्ताओं को' 
अनुसन्धान कार्यकर्त्ताओं का सहयोग प्राप्त रहे, ताकि वे अपनी दिक्कतों का 
हज् उनसे जान सके । अतः विस्तार कार्य तथा अनुसन्धान कार्य में अधिकतम 
सहयोग का प्रबन्ध करना आवश्यक है। 


अध्याय १६ 
कृषि के लिये धन 


भारत में कृषि-उत्पादन करोडों छोटे किसानों पर निर्भर है 
इन्हीं किसानों की निषुणता तथा कार्यशक्ति में वृद्धि होने से भारत का 
उत्पादन बढ़ेगा। धन की कमी से तथा उधार मिलने का प्रथन्ध न होने से 
उन में से भ्रधिकांश न अच्छे बीज ले सकते हैं और न भ्रच्छी खाद तथा 
चैज्ञानिक साधन प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ तो कुँओं और तात्ाबों 
तक की मरम्मत नहीं करवा पाते | अतः किसानों के लिएु समय पर और 
उचित दरों पर कज का प्रबन्ध हमारी योजना का एक अविच्छिन्न अंग हैं। 
इस कार्य के लिये जितनी भी एजेन्सियां हैं, उन सब का समन्वय करके 
उन्हें इस कार्य में जुटाया जाएगा | 

२. किसान को ३ तरद्द के कर्जा की आवश्यकता होती है :-- 

(क) छोटी अ्रवधि वाले, (ख) मध्यय अवधि वाले तथा (ग) त्षम्बी 
अवधि वाले । छोटी अवधि वाले कर्ज बीज, खाद, और उवरक खरीदने तथा 
मजदूरों की मजदूरी देने के लिय लिये जाते हैं और फसल कटने के बाद 
चुकाये जाते हैं. । मध्यम अवधि वाले कर्ज, कुँआं खोदने, बेल खरीदने, 
नत्न क्षगाने तथा नए ओऔज़ार लेने के ल्षिए दिये जाते हैं और किस्तों में ३ 
से £ चर्ष तक चुकाए जाते हें।जो कर्ज १० से २० वर्षों में चुकाए जाते 
हैं वे लम्बी अवधि के हैं। कर्ज छुकाने, बड़ी मशीनें खरीदने अथवा नई 
जमीन लेने के लिए ये कर्ज लिए जाते हैं। 

३, किस तरह के कर्ज के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है, इसका 
अन्दाज लगा सकना कठिन है। फिर भी यह स्पष्ट हैं कि इस विशाल 
कार्य के लिए जितने घन की आवश्यकता है उसका प्रबन्ध हो सकना बहुत 


कठिन है| हि 5 
घन के प्रवन्ध के साधन 


४. किसानों को इनसे धन प्राप्त होता है :--- 
[१] निजी एजेन्सियां :--(क) साहूकार और ज़र्मीदार (ख)' 
ब्यापारिक बेक | 
[२] सरकारी या अर्थ-सरकारी एजेन्प्तियां (क) सरकार (ख) सहकारी 
समितियां | 
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कुछ समय पहले तक साहुकार और ज़र्मींदार सबसे बडे साधन रहे हैं। 
नऋर्ज हल्के करने वाले कानूनों ने उनकी संख्या में बहुत कमी कर 
दी है और अ्रव संस्थाओं द्वारा कर्ज देने की पछति जारी करने की 
आवश्यकता है। व्यक्तिगत ज्षेत्रों के क्षीण हो जाने पर सरकार,जो पहले केवल 
कष्टों के समय सद्दायता ठेने का काम करती थी, अब कृपि-विकास के लिए 
सी घन का प्रचन्ध ऋछरने लगी दे। डदाहरण के लिए १६४६-४७ में 
कावी ऋण की मद में लगसग १४ करोड़ रुपया बांदा गया, जबकि 
१६३८-३६ में केवल पुक्त करोड़ रुपया छांठा गया था| 
£, देहात को सहकारी समितियों से सी काफी परिमाण में धन प्राप्त 
होता ह। देश सर में आज १,४२,००० कृपि सहकारी समितियां हैं, 
निन्होंने १६४४-२० में २८ करोड़ रुपया किसानों को डथार दिया, 
लबकि १६३८-३६ में यह राशि केवल्ल ७ करोड़ थी। इस राशि का दो तिद्दाई 
भाग बम्बई और सद्गबास में काम आया और पांचवें भाग से छुछ कम डचर 
अदेश, सध्य प्रदेश और पंजाब में | अन्य क्षेत्रों में इस आन्दोलन को ज़ोरदार 
बनाने क्वी आवश्यकता हैं । 
सहकारी समितियों द्वारा ऋण 
5. बम्बई, सद्गास ठथा छुछ अन्य राज्यों के अचुमच से यह सिद्ध हो 
गया है कि कृषि के लिए. धन जुटाने का सबसे अच्छा साधन सहकारी 
अमितियां हँ। समितियों छो अपने सदस्यों के स्वभाव और आचार रा 
डीक ज्ञान रहता है, और वे रूपया उथार देते हुए उन सब बातों तथा 
सानत का ध्यान कर लेती 6 । थे इस वात पर भी निगरानी रख सकती 
हैँ कि उधार दिया हुआ र्पया ठीक काम पर खर्च हो रहा है या नहीं। कर्ज 
चसूल करने के सम्बन्ध में भी उनकी स्थिति इस कारण अधिक अच्छी होती है 
जान-बृम्त कर रुपया न चुकाने वाल व्यक्ति पर जन-मत का दबाव डाल 
सकती दे | स्थानीय बचत संग्रह का कार्य भी वे अधिक अच्छी तरह कर 
| 
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सकता 


»॥₹ ०॥४ 


७. सहकारी समितियों के घन का वढ़ा साथ शेयरों, कर्जो या रक्षित 


धन से आता है, अतः उन पर भी वेंकों के नियम लागू होते हैं । चुकसान 
से बचने के लिए प्रायः वे उन्हीं को उघार देती हैं, जो जमानत दे सदझ्तते हैं। 


व्यह अभीष्ट है कि वे डन किसानों को भी उधार देने का प्रचत्न करें, भिनमें 
ऋर्न चुका सकने की क्षमता है। इस में कुछ न कु खतरा वो अवश्य 
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" होगा | इस लिए यह आवश्यक है कि इस खतरे से होने वाले नुक्सान को 
“चूरा करने कां उत्तरदायित्व सरकार अपने ऊपर ले ले । बम्बई सरकार ने 
इस सिंद्धान्त को ,स्वीकार कर लिया है और अन्य राज्यों को उसका 
“अनुसरण करना चाहिये । अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों को भी इस 
यद्धति का उपयोग, करना चाहिय्रे। 
४, इस तरह यदि सहकारी समितियों को अपना कार्य-क्षेत्र बढ़ाना होगा 
'तो उनकी सदस्य संख्या भी बढानी पडेगी और उनकी कार्य-पद्धति में सुधार 
करना होगा | सन्‌ १६४६ में सहकारिता आयोजन कमेटी ने यह सिफारिश 
की थी कि आगामी १० वर्षों मे हमें पचास प्रतिशत गाँवों और ३० प्रतिशत 
देहाती आबादी को सहकारिता के क्षेत्र में ले आना चाहिये । प्रयत्न करना 
“चाहिए कि १६१९-९६ तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। 
कारी समितियों की सफलता बहुत अंशों तक उनके कार्य 
कर्त्ताश्रों पर निर्भर होगो। हाल ही में रिजय॑ बैंक ने पूना में इन समितियों 
'के उच्च कार्यकर्ताओं की द्रनिंग का कोर्स जारी किया था। अन्य स्थानों पर 
भी यह प्रयत्न क्रिया जाना चाहिए | इस काय के लिए कमीशन ने १३० 
'लाख रुपया रक्खा है और उसे ऊँची प्राथमिकता दी गई है। 


4०, इन सहकारी समितियों को जब तक जनता की बचत यथेष्ट मात्रा 
सें भाप्त नहीं होने लगती, तब तक उन्हें रिजव देंक से झार्थिक और 
टेकनिकल सडायता की शआ्रावश्यकता रहेगी । रिश्रायती कर्जों की स्कीम के 
अधीन आजकल भी रिजव वेंक इन समितियों को स्टेट कोश्रोपरेटिव 
बेंकों के द्वारा कृषि कार्यों के लिये तथा पैदाचार की विक्की के लिए बंक की 
प्रचलित दूर से २ प्रतिशत कम द्र पर उधार देता है | इनके लिए 
कर्ज घुकाने की अवधि भी ६ महीने के बजाय १४ महीने रकक्‍्खी 
जाती है। इन रियायतों का परिणाम यह हुश्रा है कि सन्‌ ३६११-४२ में 
सहकारी वंकों ने रिजव॑ वक से १२३ करोड रुपये का कज लिया, जयक्ि 
१६४६-४७ में यह के केवल १९ लाख था। भ्रभी तक वस्ब्हई और 
मद्रास ही इस रिश्रायत से विशेष लाभ उठा रहे हैं| तथापि रिजर्य बैंक भय 
अन्य राज्यों के सुस्थिर सहकारिता आन्द्रोलनों को भी स्वीकार करने लगा है 


३१. ज्यॉ-ज्यों राज्यों में इन संस्थाओं की संख्या बढ़ती जाये, त्याँ-त्यों 


ररिजवे बंक और सरकार को चाहिये कि वे सहकारी समित्तियों कौ अधिक से 
अधिक सहायता दें। भ्रागामी घार वर्षों में इन संस्थाओं को दिये गये कर्ज 
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की राशि १०० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष तक पहुँच जानो चाहिये। इस लच्य 
को प्राप्त करने के लिये अत्येक राज्य में कृषि सम्बन्धी अर्थ-ब्यवस्था और 
सहकारिता के विकास की एक विस्तृत योजना आन्दोलन के नेताओं, रिजर्य 
बैक तथा केन्द्रीय सरकार की राय से तैयार की जानी चाहिये। 


मध्यम और लम्बी अवधि के कर्जे 

१२, जहां छोटी अवधि के कर्ज से किसान की तात्कालिक आवश्यकतायें 
पूरी होती है, वहां मध्यम अवधि के कर्ज से वह अपनी खेती-बाड़ी का क्षेत्र 
और उपज बढ़ा सकता है । इस लिये मध्यम अवधि के कज को विशेष रूप- 
से बढ़ाने की आवश्यकता है । 

१३, अभी तक रिजरव॑ बैंक सहकारी समितियों को मध्यम अवधि के कर्जो 
के लिये कोई सहायता नहीं देता । हाल ही में बैंक ने यह स्वीकार किया है 
कि वह £ करोड़ रुपये तक की राशि मध्यम अवधि के कर्जों के लिय्रे देगा और 
श्रव इसे सम्भव बनाने के लिये रिजव॑ बैंक कानून में संशोधन किया जा रहा 
है। यह देखते हुये कि उत्पादन की बृद्धि तथा सहयोग समितियों के कार्य में 
फैल्लाव की बहुत गु जायश है, यह रकम पर्याप्ष सिद्ध न होगी। अतः कमीशन 
ने इस कार्य के लिये € करोड़ की रकम रकक्‍्खी है, जो अगले ३ वर्षो में 
क्रमश: दी जायगी | इसके अतिरिक्त प्रबन्ध तथा सहकारी समित्तियों के प्रयत्न 
से यह आशा की जा सकती है कि योजना की समाप्ति तक प्रतिवर्ष २५ करोड़ 
रुपया मध्यम अवधि के कर्जों के त्िये उपलब्ध हो सकेगा । 

१४. सन्‌ १६४६-४० में २८३ भूमि-गिरवी बेंकों ने लगभग एक करोकृ 
रुपया २० वर्ष तक की लम्बी अवधि के कर्जो के रूप में दिया था। ये बैंक 
मद्रास, बम्बई, मेसूर और मध्य प्रदेश में हैं | अन्य राज्यों में भी इनकी 
स्थापना की जा रही है । अभी तक ये बेंक प्रायः पुराने कर्ज चुकाने के कियेः 
ही लम्बी अवधि का नया कर्ज देते रद्दे हैं । भविष्य में ये कज उपज बढ़ाने के: 
लिये देने चाहियं, ताकि उस बढ़ी हुईं आय से पुराने कर्ज भी चुकाये जा 
सकें । समि-गिरवी बैंकों को अब उत्पादन बढ़ाने के इच्छुक किसानों को? 
सहायता देनी चाहिये । 

१९. हाल ही में कुछ केन्द्रीय बंकों को लम्बी अवधि के लिये कम दर 
पर कर्ज देने में असुविधा प्रतीत हुईं, यद्यपि उनके ऋणपत्र ([) ्ध्गापाठ८8) 
का उत्तरदायित्व सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था | परिणाम यह प्रतीत 
होता है क्वि लम्बी अवधि के कर्जो के लिये भूमि-गिरवी बेंक पर्याप्त सिछछ 
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न होंगे । यह बात योजना के उद्देश्यों के अनुकूक न होगी। भ्रतः कमीशन ने 
“सहकारी-समितियों के साधनों के अतिरिक्त < करोड़ रुपया लम्बी श्रवधि के 
'कर्जो के लिये रक्खा है। 


4६, इस राशि तथा मध्यम अवधि के क्र्जो के लिये रक्षित अन्य 

शशियों के बैंटवारे के लिये कमीशन ने ये सिफारिशें की हैंः-- 

(१) इन कर्ज़ों को कृषि-उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध 
किया जाय । 

(२) उन ज्षेत्रों तथा वर्गों को तरजीह दी जाय, जिनको सहकारी 
समितियों से ऋण नहीं मित्न रहा । 

८३) कर्जो का बेंटवारा सहकारी संगठनों द्वारा होना चाहिये। जहा 
सहकारी संगठन न हों, वहाँ उनका बैंटवारा ऐसे संगठनों द्वारा 
होना चाहिये, जो क्रशः सहकारी संगठनों के रूप में विकसित 
हो सकें या उनमें मित्न सके । 

(४) अन्य चीजों के साथ, दीध कालीन कृषि ऋण भूमि-गिरवी बंकों 
द्वारा जारी किए गये ऋणपतन्र ([0८0८707८७) खरीद कर 
भी लिया जा सकता है। 

4४) इन सिफारिशों की पूर्ति के लिये भारत सरकार रिजव बंक तथा 


अन्य सम्बद्ध संस्थाश्रों की सत्नाह से एक विस्तृत योजना तयार 
करे। 


आध्याय २७ 
कृषि हाट व्यवस्था 


किसान को अपनी डपज की जो कीमत मिलती है, उसका उत्पादन 
पर तथा उसको भलाई पर महत्त्वपर्ण प्रभाव पडता है। बहुत वार वह अच्छीः 
कीमत नहीं प्राप्त कर सकता । जहां रुई और मूँ गफली आदि को रखने के 
लिये वहुत जगह की जरूरत होंती है, जिमका प्रबन्ध किसान नहीं कर पाता, 
चहां फल. सठज़ी, गन्ना आ्रादि जल्दी खराब हो जाते हैं। अपने पास अधिक 
माल रखने की शक्ति न होते के कारण प्रायः छोटे किप्तान होडा-होड़ी में 
भ्रपनी उपज के दाम बहुत गिरा दे ह्वं। 


२, कृषि की उपज का वाज़ार कितनी ही बातों पर निर्मर दे।' 
उपज को इकट्ठा करना द्वोता है, डसे कहीं रखना पड़ता है, उसका वर्गीकरण 
कर उसे एक स्टेंडड का बनाना होता है श्रीर उसे कहीं ले जाकर उसकी 
विक्की की बातचीत करनी होती है। किसान इनमें से कुछ काम तो कर सकता 
है, पर उपज को भंडार में रखने श्रोर बेचने के लिये जिश्ल विशेष ज्ञान 
तथा साधनों की आवश्यकता होती है, वे प्रायः क्लिसान के पास नहीं होते | 
अत; जो यह कार्य करते हें, उन्हें उसका युक्तियुक्त पुरस्कार मिलना 
चाहिए | 

नियन्त्रित वाज़ार 


३ गांव का साहूकार किसान को इस शर्त पर रुपया उधार देता है कि 
वह अपनी उपज उसे अथवा उसके द्वारा निद्धि्ट ब्यक्ति को वेचेगा । उपज के 
बेचने के समय साहूकार इस स्थिति का लाभ उठाता हँ ओर उचित अनुचित 
डपायों से कम से कम कीमत देने का प्रयत्न करता है। मंडी का दलाल भी 
प्राय: इसी मनोद्रत्ति से काम करता है। 


४. क्लिसान को उपञ्र की उचित कीमत मिले, इस उद्देश्य से वस्बई 
मद्रास, हैदराबाद और मध्य-परदेश में नियन्त्रित संडिया बनाई गई हैं। 
उपन् से मिले दामों में अछुचित कटौती नहीं की जा सकती ओर दुलाजों 
तथा तोलने वाल्लों की भो दर निश्चित की गई है। इन सुधारों से किसानों 
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को लाभ हुआ है। १६१९-१६ तक अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण मंढियों मे भी 
हस तरह का प्रबन्ध हो जाना चाहिये । 


सहकारी मंडियों की उन्नति 


&. छेन्न की दृष्टि से इन नियन्त्रित मंडियो के लाभ सीमित हैं। वास्तक 
मे जब तक समंडियों के रूप में परिवर्तव न किया जाय, मध्यस्थों की संख्या 
तथा खर्च मे बहुत कमी नहीं की जा सकती । त: ३ छ राध्यों से सहकारी' 
संडियां बनाने का प्रयत्न किया गया है। उदाहरण लिये के उत्तर प्रदेश में 
पिछले १० वर्षों मे १,६०० गन्ना सहकारी यूनियने तथा प्रारम्भिक समितियां 
बनाई गई हं। राज्य भर में चीनी के कारखानों को जितना गन्ना बेचा जाता 
है, उसका ८९ से ६० प्रतिशत इन्हीं सस्थाओ्रों द्वारा बेचा जाता है। इस 
गन्ने की कीसत वर्ष भर में २५ करोड़ रुपये तक पहुँचती है। बिक्री के 
अतिरिक्त ये सहकारी समितियां ऋण व्यवस्था और हाट व्यवस्था में सम्बन्ध 
स्थापित करने का भी प्रयत्न करती हैं। वे किसानों के लिये श्रच्छे बीज खाद 
तथा अन्य सामग्री का भी प्रबन्ध करती हैं। 


बम्बई में रई के लिये सहकारी मंडियां स्थापित की जा रही दें । कर्नाटक 
में ये समितियां एथक्‌-एथक समूहों में काम करती हैं और गुजरात में कपास 
के सभी उत्पादक अपनी उपज का एक साथ संग्रह कर लेते हैं । 


६. सहकारी मंडियों की उन्‍नति की रफ्तार श्रभी तक धीमी रही दे। 
पहल्ले तो व्यापारी इन्हें पसन्द नहीं करते । दूसरे, खरीदार कीमत चकाने में" 
विलस्ब करते हैं। उदाहरण के लिये १६१० के अन्त तक उत्तर प्रदेश में चीनी 
के कारखाने सहकारी समितियों से जितना गन्ना खरीद चके थे, उसके दिसाव 
में २ करोड़ रुपये का भुगतान बाको था। परिणाम यह हुआ कि कुछ सहकारी 
समितियों को भुगतान करने के लिये धन एकन्न करने के निमित्त ठेकेदार नियुक्त 
करने पढ़े | इन ठेकेदारों का कार्य आपत्तिजनक और बहुत महँगा था। इसः 
दिक्कत से बचने के लिये गुजरात की रुई बेचने वाली संस्थाओं ने अपनी रुईं 
झोटने तथा गांठ बांधने वाली फेक्टरियां खड़ी कर लीं । 


७, इससे यह अतीत होता है कि ऋण और हाट व्यवस्था को संयुक्त कर 
देनेपर भी जो सहकारी समितियां केवल बिक्री के लिये कमीशन एजेण्ट का 
काम करती हैं, वे प्रभावशाली नहीं होतीं श्र उत्पादकों के हितों की रक्षा 
और समृद्धि के लिये यह आवश्यक हैं कि सहकारी समितियों को भ्रक्रियात्मक 
(?/००८४अं78) सुविधायें प्राप्त रहें । 
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८. छुछु उपज बिना विशेष प्रक्रिया के भी बैची जा सकती है। ऐसी 
अस्तुओं की बिक्री करने वाली सहकारी समितियों का उपभोक्ता सहकारी 
समितियों से सोधा सम्बन्ध होना चाहिए! अब भी गेहूँ, दालों, मिरचों, फल, 
सब्ज़ी आदि का बहुत काफी अ्रन्तरराज्यीय व्यापार है।यह कार्य बिक्री- 
सहकारी समितियों द्वारा और भी अधिक अ्रच्छी तरह किया जा सकता द्दै। 

“इसी तरह की व्यवस्था राज्य के आन्तरिक ब्यापार के लिये भी की जा 
सकती हैं । 

- 8, मालूम होता है कि बिक्री की कुछ सहकारी समितियां बिना यथेष्ट 
साके की पूँजी के बनाई गईं हैं । इन समितियों को रिजव् बैंक जो सहायता 
देता है, वह उनकी आधारभत पूँली पर निर्भर है। इस लिये यह 
आवश्यक है कि इन समितियों के सदस्य इनमें यथेष्ट पूँजी एकत्र करे । 

१०. बिक्री के लिए विशेष क्ञान और टेकनिकल योग्यता की आवश्यकता 
होती है। जो सहयोगी सघ किसी ग्राम-समूह में अथवा एक ही वस्तु की बिक्री 
का कार्य करते रहे हैं, उनके लिये किसी दृत्त व्यक्ति को रखना कठिन हो जाता 
है । इसलिये इन संघों का क्षेत्र काफी बडा, कम से कम एक तहसील, 
अवश्य होना चाहिये | इसी तरह एक ही वस्तु की बिक्री करने वाले सहयोगी 
संघों को थोक बिक्री का काम अपने पेमाने पर संगठित करना चाहिए । 

गोदाम और भण्डार 


१९, उपज को रखना विक्री सहकारी समितियों के लिए एक अन्‍य 
कठिनाई बन जाता है। अधिकांश उपज जमा कर बिक्की के लिये मण्डी में 
भेज दी जाती है, जहां रेल, सडक और बेंकिंग आदि को सुविधाएं प्राप्त होती 
हैं। वस्तु को गिरवी रख कर बैंक रुपया उधार दे देते हैं । मरणिडयों में 
-उपञ्र को आगे सेजने में सुविधा रहती है, इस से उसे रखने के गोदाम 
-मरिडियों में ही बनने चाहिए । अभी तक वहां गोदाम प्राप्त करने में बहुत 
खर्च आता है और उनका प्रबन्ध असनन्‍्तोषजनक है। इसलिए सहकारी समि- 

-तियों को अपने गोदाम बनाने चाहिए। मद्गास, बम्बई, उडीसा आदि 
कुछ राज्य इस समस्या से अ्रवगत हैं और मण्डियों में गोदाम बनाने के 
“लिए सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दे रद्दे हें। अन्य राज्यों को 
“उनका अनुसरण करना चाहिए | 
१२, कुछ कमेटियों तथा कमीशनों ने देश में गोदासों की सुविधाएं प्रदान 
'करने पर बल दिया है। असी तक गोदाम की रसीद को हुंडी का महत्त्व 
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लहीं दिया गया, इससे उसके आधार पर रिजर्व बेंक सहकारी समितियों 
तथा अलुसूचित यैंकों को रुपया उधार नहीं दे सकता | इसके लिए रिजर्व 
बैड ०. 

शैंक ने लाइसेंस प्राप्त गौदाम बनाने की सलाह दी दै। 


विकास का भावी स्वरूप 


१३, यद्पि कुछ राज्य बिक्री सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन 
दे रहे हैं, फिर भी देश भर में उनके विकास के लिए कोई सुदढ नीति न तो 
थनाईं गई है भौर न बरती जा रही है। सहकारी विक्की कौ उत्पादन के लिए 
धन प्राप्ति के साथ मिल्ला कर तथा सहकारी समितियों को उपज के वाद की 
प्रक्रियाश्रों (2//00८४अं78) का स्वामित्व देकर उपज खूब बढाई जा सकती 
है, खर्च घटाया जा सकता है शोर उपज को आयोजित किया जा सकता है । 

. अतः बिक्री के सहकार-संघों के निर्माण की परिस्थितियाँ हमें बहुत शीघ्र 
उत्पन्न कर लेनी चाहिये। कमीशन की राय है कि भविष्य में सहकारी 
सम्रितियों को ही अपने प्रक्रिया के कारखाने (7:00689 78 ए 775) बनाने 
तथा नियन्त्रित करने धाहिए। जहां ऐसी सम्रितियां नहीं हैं, वहां उनका 
निर्माण कर उन्हें साधन सम्पन्न वचनाना चाहिए । 

१४, सहकारी बिक्री भ्रौर सहकारी प्रक्रिया कीं टेकनिकल, आशिक भ्रौर 
प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याओं का गहरा अध्ययन करने की आवश्यकता है । 
इसलिए केन्द्र में इस विषय के ४ विशेषज्ञों की स्थायी समिति बनाई जाय । 
यह कमेटी राज्यों की सरकारों को तथा सहकारी समितियों को इस विपय की 
विस्तृत स्करीमें बनाने में सहायता देगी और इस वात पर निगरानी रखेगी 
'कि किस राज्य में कितनी उन्नति हुईं है । हे 


१६. ज्यों-ज्यों सहकारी समितियां अपनी स्थिति मजबूत बनाती जाएं, 
स्पॉ-त्यों नियन्त्रित मण्डियों के प्रबन्व उनके अबीन होते जाने चाहिए | 
चतंमान समय से भी नियन्न्रित मरिडियों की प्रबन्ध समितियों में सहकारी 
समितियों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । जब किसानों के ल्षिए 
उनकी उपयोगिता सिद्ध हो जाए तथ सहकारिता के सिद्धान्तों पर चलने वाले 
संघों को यह अ्रधिकार दिया जाय, कवि वे मरिडियों में विकनेवाली उपज पर 
थोडा सा शुक्र लगा सके । इस से ये समितियां अपना कार्य बढ़ा सकंगी । 
इस तरह प्रत्येक मण्डी के लिये कुछ ध | संप्रह कर सकना भी सम्भव हो 
जायगा। इस घन के आधार पर वेंक उन्हें कर्ज की और अ्रधिक सुविधाएँ 
दे सकेंगे । 


१४६ 


डपज का वर्गीकरण 


१६, काजू, काली मिर्च, मसाला, ऊन आदि उपजों का उचित वर्गीकरण 
न होने से विदेशी बाजार में डनक्नो कम कीमत मिलती है । तम्बाहू और 
सन का वर्गीकरण करने से सन्तोषजनक लाभ प्राप्त हुआ दै। निर्यात कोः 
प्रोत्लाहन देने की दृष्टि से इन चोज़ों का वर्गीकरण करने का प्रस्ताव है-- ऊन, 
सुअर के वाल, लाख, भेड़ और बकरी को खालें, काजू, तेलों के वीज, तेल और 
सेसल की रुई। इस पर ८६,४७,००० रुपया खर्च आयेगा जो १६३७ के 
कृषि उत्पादन (वर्गीकरण और क्रय-विक्रय) कानून के अनुसार एक छोटा शुल्क 
लगा कर जमा क्विया जायगा | यह कार्यक्रम इस प्रकार है :-- 


चर्ष कझ्वा 7 अ्दनाहा क्षेत्र विकास-ब्यय (रुपयों में (रुपयों में) 
१8४३-५२ तम्बाकू ओर सन का वर्गीकरण ४,०६,००० 
१६४२-४३ भेड़ों ओर वकरियों की खालों का 

वर्गीकरण १४,४१,००० 
१६४४-४४ काजू, मिर्च, मसाज्षे और लेमनआस ठेल 

का वर्गीकरण २२,६२,००० 
१६४४-५६ सेमल की कपास, रीठे, रोजिन, 

टरपेन्डाइन, तेल के वीज तथा तेलों 








का वर्गीकरण ३३,००,७०० 
जोड़ ८:६,४७,००० 





इन वस्तुओं का निर्यात-सूल्य १३० करोड रुपया है। वर्गीकरण से इस 
में १० से १६ प्रतिशत की दृद्धि हो जाएगी । 


4७, राष्ट्रीय स्वास्थ्य की दृष्टि से खाद्य डपजों, विशेषतः दघ-धी और 
ठेल के वर्गीकरण की भी सिफारिश की गई है | देश भर में समानता लाने 
के लिए वर्गीकरण के माप राज्यों को सरकारों तथा भारतीय स्हैणड्डे 
इन्स्टीद्यूट की राय से नियत करने चाहिए । 


वजन तथा माप 


4८. देश में वजन और मापों की विभिन्‍वता परेशानी उत्पन्न करती है| 
समानता लाने के लिए सन्‌ १६३६ में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों सें स्टैण्डर्ड 
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वेट्स एक्ट ( अ्रमाणिक दजन कानून ) जारी किया था | कम्रीशन की राय 
है कि इस कानूव से उत्पादक भर उपभोक्ता दोनों को ज्ञाभ होगा, इस फे 
यह सत्र राज्यों में लागू होना चाहिए | 


न्‍माव०, ; «| ५ _अव्सकर, 


अध्याय श८ 


कृषि विकास की कुछ समस्याएं 


इस अध्याय में कृषपि-विकास की कुछ ऐसी समत्याश्रों का जिक्र किया 
लायगा जिन का हल नए अनुसन्धान पर निर्भर करता है । 

सिंचाई तथा वर्षा 

२. भारत में कुझ्न कृषि योग्य भूमि का है भाग मुख्यतः वर्षा पर निभर 
ऋरता दहै। श्रतः भारत में किसी न किसी फसल का फेल हो जाना एक 
बहुत प्रचलित बात है। स्पष्ट है कि कृपि की उपज को यढ़ाने के लिए हमें 
सिंचाई का प्रथन्ध बढ़ाना चाहिए । 

३, सिंचाई की योजनाओं को बडी ओर छोटी इन दो भागों में बांटा 
जाता है। इन दोनों से आजकल क्रमशः २ करोड ६ लाख और २ करोड़ 
३४ क्षाख एक भूमि सींची जाती है । सिंचाई का दूसरा घर्गीक्रण उपाय 
के आधार पर भी क्िय्रा जाता है। जब कि अधिकांश नहरें राष्ट्र की सम्पत्ति 
दें, कुएं, ताज्ञाव श्रादि व्यक्तियों के पास हैं। भारत के मुख्य-मुख्य राज्यों 
में इस दृष्टि से पिछले वर्षों में निम्नलिखित स्थिति रही है :-- 

अल मपपिकीए अड अंक 4: कि जे: हद पदक क कक कवि: 


आओसत (लाख एकडों में) 
नहरों द्वारा सिचित व्यक्तिगत प्रयत्नों से 





्तेत्र सिचित ज्षेत्र 
अवधि उत्तर प्रदेश भद्गास् उत्तर प्रदेश. सद्गास 
4१६२९-३० २६०१ ३६-०० श्ध्च्प ४६०६ 
4६३०-३३ ३१७. इदनय का ३७ 
१8३९-४० ३६०३ ३६०१ *४३०० ४४०१ 
१६४०-४४ ३६५६ ४२०४ ३२०३ ४७-०६ 


उपयु क्व विवरण से स्पष्ट है कि इन २२ बर्षों में जब ब्यक्तिगत 
साधनों से सिंचित भूमि में वृद्धि नहीं हुईं, नदरों से सिंचित भूमि में उत्तर 
अदेश ठया सद्रास में ऋमशः ८३-७१ प्रतिशत और ३१-६ प्रतिशत वृद्धि 
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हुईं | इस से यद्द प्रतीत होता है कि इस सम्बंध में भविष्य में ब्यक्तिगत पू'जी 
लगने की सम्भावना कम थी, और नये भूमि झुधारों के कारण जोतः 
कम हो जाने से तो सम्भावना और भी कम हो जायगी। भविष्य में 
सिंचाई का प्रबंध सामूहिक ढंग से करना होगा, चाहदे उसके लिये राज्य की 
सहायता प्राप्त ही या न हो । 

४. सिंचाई के छोटे और माध्यमिक साधनों से बहुत से स्पष्ट ज्ञाम हैं ॥ 
उनसे व्यापक क्षेत्र में लोगों को कारोब!र मिलता है, उन पर अ्रपेक्षाकृत कर 
खर्च आता दै और उन्हें शीघ्र ही पूरा किया जा सकता है! उनके निर्माण के 
लिये लोकमत को भी अधिक आसानी से अनुकूल बनाया जा सकता है। हल 
कारणों से तथा उत्पादून की अधिकता में उनका बढ़ा भाग होने से उनके 
लिये योजना सें ३० करोड़ रुपया रक्खा गया है। 


*, यह बहुत ज़रूरी दे कि सिंचाई के इन साधनों की नियमित रूप झे 
मरम्मत और देखभाल होती रद्दे | कितनी ही बार लोग सिंचाई के पानी का 
टेक्स तब तक नहीं देते जब तक नाले नातियों की मरम्मत नहीं की जाती, 
क्योंकि उसका उत्तरदायित्व निश्चित करने में विज्म्ब हो जाता है । कमीशन 
की सिफारिश है कि नहरों की रक्षा, मरम्मत, प्रबन्ध आदि के लिये राज्य के 
सिचाईं विभाग को उत्तरदायी बनाना चाहिये ओर वह अपना काये आम 
पंचायतों तथा सहकारी समितियों की सद्यायता से करे । जो व्यक्ति इस पानी: 
से जितना लाभ उठाये, उनसे उसी अनुपात में टेक्‍्स लेना चाहिये । 


६. फिर भी बहुत सा क्षेत्र वर्षा पर ही विर्भर करेगा, अतः सूखी कृषि 
की समस्याओं की ओर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्षा के 
पानी को खेतों में ही रोक कर, तथा ज्ञमीन की सतह के वर्षाजल को भूप 
द्वारा उड जाने से बचा कर जमीन की तरी की रक्षा की जा सकृती दे भर 
बिना सिचाई के ही सफलतापूर्वक फसलें उगाई जा सकतो हैं। इस मद्दत्त्वपूर्ण 
विषय पर वम्बई राज्य के शोलापुर और बीजापुर में तथा पंजाब के- 
रोहतक में अ्ुसन्‍्धान किया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि बांध और मेड 
चनाकर और दौक ढंग से निरा-खोदू कर तथा सूखी जमीन में भी डग 
थाने वाले बीजों के प्रयोग से खराब वर्षों में सामान्य उपज तथा साधारण 
चर्षा में अधिक उपज प्राप्त की जा सकेगी । 

अच्छे बीज 
७, वर्तमान ढंग की कृषि की एक वढ़ी सफलता अच्छे किस्स के बीज 
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हैं। आमतौर से किसानों को इस की उपयोगिता का ज्ञान है तथा उत्पत्ति 
चढ़ाने के कार्य मे अच्छी क्रिस्म के बीजों से बहुत बढ़ी सहायता ली जा लकती 
है। परन्तु इन बीजों की यथेष्ड उपत्लब्धि तथा वितरण का सन्तोष-जवक 
अबन्ध नहीं है और बहुत बार जब तक ये बीज किसान के पास उपयोग के 
लिये पहुँचते हैं, उनकी शक्ति दीण हो चुकी होती है । 


८. कसीशन की सिफारिश है कि जहां तक हो सके उस बीजों की इंड्धि 
तथा व्रितरण के कार्य को विकेन्द्रित करते की आवश्यकता है, ताकि शक्ति- 
शाल्ली बीज विशुद्द रूप में प्रत्येक गांव में पहुँच सके । इस उद्दे श्य के लिये 
कृषि विभाग की ओर से बहुत बड़ी संख्या में बीज फारम खोलने को 
आवश्यकता होगी । सामूहिक विकास के प्रत्येक ज्षैत्र में, जिसमें लगरूग १९० 
शांव होंगे, इस तरह का एक फार्म अवश्य होना चाहिये । इन से आस-पास 
के गांवो को ठीक तरह से अच्छे बीज मिलन सऊेंगे । इन फ़ारमो को बढाने 
और चलाने का उत्तरदायित्व बडे फारसों के मालिकों पर डालना चाहिये। 

६, कृषि विभाग को इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चाहिये कि 
जब तक हन बीजों की श्रेष्ठता का एशे विश्चम्म न हो जाय, तब तक उनका 
वितरण न किया जाय । बीजों में बार-बार परित्र्तंत करने से किसान का 
विश्वास जाता रहता है । साथ ही उससे विक्नास क्षेत्र के कार्यकर्ताञ्रो की 

दिक्कत भी बढती हैं। 


१०, सुधरे हुये बीजों की टेक्‍्नीकल तथा व्यवस्था सम्बन्धी बातों पर 
प्रतिवर्ष विचार करते तथा इन बीजों को लोकप्रिय बनाने के लिये भारतीय 


कृषि अनुसंधान परिषद्‌ को उत्पादको तथा विस्तार कार्यकर्ताओं की एक 
स्थायी समिति बनानी चाहिये | 


साधारण ओर रासायनिक खाद 


११, भारत जेसे बडे देश में भूमि की उपजाऊ शक्ति में बहुत सिन्‍नता 
है। श्रसी तक सूमि का विधिवत्‌ प्रसापीकरण नहीं किया गया । परन्तु यह 
सर्वविद्धित है कि भूसि की उपज्ञाऊ शक्ति के लिये आवश्यक ऐन्द्रियक 
भाग, नन्नजन, फास्फेड तथा पोटाश इन चारों वस्पुओ्रों में से भारत की भूमि 
में पहली तीन चीजों की कमी तथा पोदाश की अधिकता है। यह कम्ती खादों 
द्वारा पूरी की जा सकती है और इन खादों को (क) ऐन्द्रियक और (ख) 
अनेन्द्रियक इन दो भागों मे बाँध जा सकता है | ऐन्द्रियक खाद दो तरह के 
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हैं :--स्थूल तथा सारभत। स्थूल खादों में गोबर, ऋूदा, खाद मल- 
मूत्र तथा हरी खाद सम्मिलित है तथा सारभूत खादों में खली, हड्डी का 
“चूरा, सूखा खून, सीम और खुर भादि सम्मिलित हैं। 

१२, अन्दाज है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग ८० करोड टन गोबर 
"होता है। दुर्भाग्य से इस का एक बहुत बडा भाग जलाने के काम में 
“लाया जाता है। इले कृषि के क्तिये बचाने के उद्देश्य से श्रन्यत्र यह सिफ़ा- 
रिश की गई है कि गांवों के श्रास पास ई'धन की ग्राप्ति के लिये बाग लगाये 
जांय और पत्थर के कोयले को लोऋ-प्रिय बनाया जाय । 

१३, मनुष्य के मल में ननश्जन, फासफोरस तथा ऐन्द्रियक तत्त्व काफी 
ऊश में रहता है| शहरी इलाकों में प्रायः उसे कूडे के साथ मिल्लाकर खाद 
“के रूप में गांवों तक पहुँचा दिया जाता है। अधिकांश राज्यों की सरकारों ने 
कानून बनाकर स्थानीय संस्थाओं के क्षिये यह कारये अनिवार्य बना दिया 
है । भारत के ३००० शहरों में से १६८७ शहरों मे यह कार्य हो रहा है, 
और प्रति वर्ष १७ लाख टन खाद बनाई जा रही है । योजना के 

अनुसार अन्य नयरों में भी यह कार्य प्रारम्भ किया जायगा | इस तरह योजना 
के अन्तिम वर्ष तक भारत के शहरों ले ३० लाख टन उपयोगी खाद प्राप्त 
होने लगेगी ! 

खेती के लिये मानवीय तथा पशुओं का मूत्र और भी अधिक उपय्रोगी 
है। परन्तु उसे एकन्न करने का तथा काम में लाने का कोई कारगर उपाय 
अभी नहीं निकल पाया | 

१४. भूमि में नत्रजन की कमी को पूरा करने के लिये दालों आदि की फसलें 
'यो कर उन्हें कच्ची अ्रवस्था में हल चलाकर ज़मीन में गांड देने का उपाय 
अचलित है। इसे हरी खाद को भा कहते दैं। बडे खेतों के मालिक ही प्रायः 
इस उपाय को बरतते हैं। छोटे खेतों में भी इस प्रथा की प्रोत्साहन मिलना 
“चाहिये, विशेषत:ः दाल्लों को श्रन्य फसलों के बाद बारी से वोने के लिये । 
सरकार को चाहिये क्लि वह हरी खाद के लिये सिंचाई-कर तथा मुमि-कर मेँ 
कमी करके प्रणा प्रदान करे । 

१४, खल्ली में बहुत नन्ननव होती दे और छुछ उसकी खाद 
विशेष उपजों के वहुत लिग्रे उपयोगी सिद्ध हुई दे। परन्तु खाद्य खलत्तियां 
"पशुओ्रों के भोजन के लिये अधिक डपयोगी हैं। देश में पश्चुश्नों के 
भोजन की कप्ती है। अतः खलो का प्रयोग खेतों में न कर पशुओं के भोजन 
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के रुप में ही करना चाहिये | केवल अखाद्य खज्तियों को ही खाद के रूप में 
बरतना चाहिये । उनके साथ यदि रासायनिक खादें मिलाईं जा सके तो' 
परियाम और भी अधिक अच्छा होता दै । 

१६, भूमि की डपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिये कसाइंघरों का पूरा अवशिष्ट 
खून, सींग, खुर, मास आदि बहुत उपयोगी सिद्ध होते हेँ। यह अन्दाज 
लगाया गया दे कि देश के कंसाईघरों से साल भर में १० हजार वन सूख॥- 
खून एकन्न किया जा सकता है। उन्हीं से खाल के हुकढ़े तथा अखाध्य मांस 
के टकडे भी एकन्न किये जा सकते हैं। उन्हें मिलाकर टेंकेज (.'877:228०) 
के नाम से बेचा जाता है ओर उनमें ३ से लेकर १० प्रतिशत तक नन्नजन तथा 
७ से लेकर २० प्रतिशत फास्फोरिक एप्िढ होती है। यदि म्युविसपेलिदियाँ 
इस (खून, टेंकेज आदि) सब को उचित ढंग से एकन्न कर सके तो इस से 
उन्हे अच्छी आय हो सकती है। फल और सब्जी की उपज के लिये यह 
विशेष उपयोगी दे । 


१७. फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिये हड्डियों का चूरा विशेष 
उपयोगी है--विशेषतः अम्ल प्रधान भमि के लिये | हमारे देश में प्रति 
वर्ष १३ लाख टन हद्डियां एकन्र होती हें । परन्तु हमारे देश में प्रतिवर्ष 
जितने पशु मरते हैँ, उन से ६ लाख टन हछ्कियाँ एकत्र की जा सकती हैं ! 
उक्त १३ लाख टन-में से भी हड्डियों का चूरा केवल एक चौथाई भाग का 
ही बनाया जाता है। शेष हड्डियां विदेश वाले हम से खरीद लेते हैं और 
डनसे सरेस आदि बनाते हैं । इस तरह भारत की भूमि एक- 
महत्वपूर्ण खाद से वंचित रह जाती है । भारत ही में सरेस बना 
कर हृष्टियों के इस निर्यात को रोका जा सकता है। हड्डियों का चूरा करने केः 
लिये साधन बढ़ाना भी आवश्यक है, विशेषतः उन इलाकों में जहां रेल नहीं 
जाती | इसी तरह हड्डियों को जमा करने के लिये भी अच्छा प्रवन्ध 
होना चाहिये । जापानी वबोन डाइजेस्टर' इस सम्बन्ध में उपयोगी: 
सिद्ध हो सकता है । इस सशीन द्वारा हड्डी में से सरेस और चर्बी 


खींच ली जाती दे और तब हड्डी का चूरा बनाना बहुत आसान हो! 
जाता है । 


६८. इस देश में निरिन्द्रिय अर्थाद्‌ संश्लिष्ट (५77007८४०) खाढ़ों में 
अमोनियस सल्फेट तथा सुपर फास्फेद सबसे अधिक प्रचकत्षित हैं | 
इनमें से पहली नन्नजन प्रधान और दूसरी फास्फोरस प्रधान है। ये दोनों 
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हमारे देश में बन रद्दी हैं। यद्द ्रभीष्ट है कि हमारे देश में अमोनियमः 
फास्फेट भी बनाया जाय, जिप्त में उपयु'क्त दोनों तत्व हैं और जो इस देश में” 
हुये विभिन्‍न ज्षैन्नों के परीक्षणों में सभी जगह सफल सिद्ध हुआ है। 


१९. यह आलोचना की जाती है कि देश सें प्राप्त सभी सेन्द्रिय खादों" 
का उपयोग किये बिना रास्तायनिक खाद़ों का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया? 
है। जहाँ तक इस आलोचना का सम्बन्ध सेन्द्रिय खादों के पूर्ण प्रयोग से है,. 
यह ठीक है; परन्तु रासायनिक खादों का निर्माण तब तक न किया जाय,. 
यह कहना अ्रयुक्तियुक्त होगा। दोनों पद्धतियाँ एक साथ चल सकती 
हैं, और उन्हें एक साथ चलाना चाहिये। भूमि की उपज शक्ति बढ़ाने के 
लिये दोनो आवश्यक हैं। अक्रेले रासायनिक खादों का लगातार प्रयोग भूमि 
को हानि पहुँचाता है | सेन्द्रिय खादों का प्रयोग भी अत्यन्त आवश्यक 
है और एक ही भूमि में दोनों का अ्रयोग होना चाहिये। 


२०. खादों और रासायनिक खादों के उत्पादन, सुरक्षा बितरण और 
उपयोग पर निरन्तर निरीक्षण रखने की आवश्यकता है। इसके लिये कमीशन ने 
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ हारा एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना कीः 
सिफारिश को दै। 

कृषि के ओजार तथा मशीनें 


२१. कृषि के सुधरे हुये ओजारों से समय और घन की बचत होती हैं; 
ओर उपज भी भ्रधिक द्वोतो है। इस तरह इस जेन्र से अनर्सधान को प्रोत्साहन' 
देने की झावश्यकता स्पष्ट है। राज्यों के चततमान कृषि इंजीनियरिंग विभाग 
केवल बिजली से चलने वाले ओऔजारों के सम्बन्ध मे अनुसंधान करते हैं। 
देशी कृषि औजारों के सुधार के लिये एक विशेष श्रफसर की नियुक्ति. 
आवश्यक दै । सारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌के इंजीनियरिंग विभाग में 
भी हस सुधार की आवश्यकता है। केन्द्रीय संस्था का यह अफसर देशी 
ओऔजारों के गुण-दोष की परीक्षा के साथ-साथ बाहर से मंगाये गए ओजारों के 
सम्बंध में भी प्रयोग करेगा। विभिन्न राज्यों में हो रद्दे इस विपय के परीक्षणों 
से परस्पर तालमेल रखना तथा विकास-योजना के कार्यकर्ताओं को सब 
बातों से परिचित रखना भी इसी अफसर का काम होगा | ब्यापारिक छेन्नो 
तथा उत्पादकों को अपने परीक्षणों के परिणामों से सूचित करना भो उसी का 
काम दोगा। 
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२२. कृषि के औजारों का सम्बन्ध फसल, भूमि तथा जलवायु से 
है, अतः तत्सम्बन्धी अनुसंधान प्रादेशिक आधार पर होना चाहिये; 
उसके लिये विभिन्न राज्य मिल कर काम कर सकते हैं। तदनुसार भारतीय कृषि 
अलुसंधान परिषद्‌ (], 0. 2. ९.) विशेषज्ञों, प्रगतिशील क्िल्लानों, राज्यों 
की सरकारों के प्रतिनिधियों तथा निर्माताओं व व्यापारियों की प्रादेशिक 
कम्रेटियाँ बना सकती है। थे कमेटियाँ उन समस्याओं का निर्देश करंगी, 
“जिन्हें हल करने की आवश्यकता है| राज्यों द्वारा बनाई गई स्कीमों की 


विवेचना करना तथा समय-समय पर प्रगति की जाँच करना इन्हीं कमेटियों 
का काय होगा। 


२३, अनसंधान के अतिरिक्त यह भी आवश्यक दै कि सुधरे हुये औजारों 
'को लोकप्रिय बनाया जाय तथा उनकी प्राप्ति का यथेष्ट प्रबन्ध किया जाय । 
प्रत्येक राज्य से जो एक-एक विशेष अफसर नियुक्त किया जायगा, डसका भी 
यही कार्य होगा। इस कार्य में वह विस्तार कार्यकर्त्ताश्रों का सहयोग प्राप्त करेगा । 
किसानों से नये श्रौजारों की सिफारिश तभी करनी चाहिये, जबकि उनकी 
अधिक उपयोगिता निस्संदेह प्रमाणित हो जाय | 


२४. जब अनुसंधान काये संगठित हो जायगा और कृषि ओऔजारों 
के नये ढांचे तयार हो जायंगे तब इस बात की आवश्यकता होगी कि 
उनका निर्माण छोटी-छोटी निर्माता सहकारी समितियों के सुपुर्द किया 
'जाय । इस से ग्रामीण कारीगरो को काम मिल जायगा। इसी के परिणाम 


स्वरूप यह भी सम्भव है कि थे लोहे के ट्रंक, बाल्टियां आदि उपयोगी 
चीजें बनाने लग॑। 


२४, खेती के शक्ति-चाल्ित उपकरण इस देश मे दूसरे विश्व युद्ध के 
दिनों में तथा उसके बाद प्र वलित हुए। ट्रेक्टरो, तेल के इंजनों तथा बिजली 
"की मोटरो के लिये प्राप्त होने वाली सरकारी सहायता के कारण ये उपकरण 


और भी अधिक व्यापक बने । नीचे दी हुई संख्याओ से इनकी बढती हुई 
लोकप्रियता का आभास मिलता हैः-- 


वर्ष. - बाहर से आये ट्रेक्‍्टरों की लंख्या 
१६४६-२० ३8,३१४: 
१६६०-३१ ४,६३० 


१६९१-०२ ७,४०० 
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ट्रैक्टर विशेषतः इन काया के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं -- 
(क) वीरान तथा माड-ऊंखाड वाली भूमि को कृषि योग्य बनाने के 
लिये । 
(ख) कम आबादी वाले उन इलाकों के लिये, जहां श्रमिक्रों की 
कमी है । 
(ग) पानी के विकास के लिये तथा मिद्दी के कटाव को रोकने के लिये 
नालियाँ और बन्द आदि बनाने के लिये । 
केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने उत्तर प्रदेश में तराई के छ्षेत्र में तथा मध्य- 
अदेश, सध्य भारत और भोपाल में कांस भरी भूमि को सुधार कर ट्रेक्टर 
न्‍की उपयोगिता सिद्ध कर दी है। 
२६. जबकि उपयुक्त उद्देश्यों के लिये ट्रैक्टर सचमुच बहुत उपयोगी 
सिद्ध होते हैं, इस बात की ओर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अन्य 
क्षेत्रों में उनके प्रयोग द्वारा बेकारी न बढने पाये | हस बात का अभी तक कोई 
श्रद्टट प्रमाण नही मिला कि उनसे उत्पादन बढ़ता है, प्लिवाय उन ज्षेत्रों के 
जिनमें कृषि कार्य से तीव्र गति विशेषतः आवश्यक है। ट्रेक्टरों द्वारा जो नई 
भूमि सुधारी गई है, उसपर होने वाले ब्यय के सम्बन्ध में कुछ तथ्य अवश्य उप- 
जलम्ध हैं, परन्तु द्रकेटरों द्वारा तथा बेलों की सहायता से जोती गई भूमियों पर 
होने वाले व्ययादि का तुलनात्मक अध्ययन श्रभी तक नहीं क्रिया गया। भारतीय 
अनुसंधान परिषद्‌ को विभिन्‍न क्षेत्रों और विभिन्‍त फसलों की दृष्टि से यह 
अध्ययन करना चाहिये । परन्तु अभी बहुत समय तक भारतीय कृषि मुख्यतः 
“पशुओं की शक्ति पर ही निर्भर रहेगी । 


पोधो की रक्षा, क्वारंटीन तथा गोदाम 


२७. अ्रभी तक इस वात का वेश्ञानिक्त ढंग पर अ्रध्ययन नहीं दिया जा 
व्सका कि कीडों और बीमारियों से कितनी खेती खराब हो जातो है, फिर भी 
यह अन्‍्दाज लगाया गया है कि केवल गोदाम में ही १० प्रतिशत उपज नष्ट 
हो जाती है। फसल की बीमारियां तथा उनके इलाज सर्वविद्त हैं। बीमारी 
रोकने के उपाय वीज बोने के लमय ही वरतने चाहिय॑ ।ग्राममों से इस काये 
पलिये कोई नया संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इन 
चीमारियों की रोकथाम के लिये विशेष उपाय यता सकने वाले विशेषज्ञ कर्म- 
चारी अवश्य ही अपेक्षित दें | 
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२८, फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिये किये जाने 
वाल्ले उपायों को चार भागों में बांदा जा सकता है!-- 


(१) क्वारंदीन या एथक्वरण, 

(२) जीव-विज्ञानीय नियन्त्रण, 

(३) बोने की पद्धति सें परिवर्तन, तथा 
(४) रासायनिक चिकित्सा । 


पिछले दिनों में कारंटीन का सम्लुचित प्रबन्ध न होने से देश में 
पौधों की कितनी ही बीमारियों के कोटाणु आ गये। इस कारण हुछ हीः 
महीने पहले बम्बई में बीजों के निरोगीकरण के क्षिये एक आधुनिक साधनः 
छम्पत्व शोघनयन्त्र (िप्राएं8४:०४ंधा)) ल्लगाया गया है। योजना के 
अनुसार क्वारंटीन तथा शोधनयन्त्र का प्रबन्ध मद्राल और कलकत्ता में भीः 


होगा | 


२६, जीवविज्ञावीय वियन्त्रण के लिये बीमारियों की रोकथाम के उद्देश्य: 
से कीढ़े रखने की श्रावश्यकता होती है | उदाहरण के लिये प्रिकली पीअरु 
नामक बीमारी को रोकने के लिये कोकिनील ((/0०४7८०)) झृमि की 
झावश्यकता होती है । इस दृष्टि से सारत से यथेष्ट उन्नति हुईं दै । 


३०, बोने को पद्धति में कुछ परिवर्तन करके सी कुछ बीमारियां रोकी 
जा सकती हैं। इससे बिना ब्यय के लाभ होता है। उदाहरण के लिये गेहूँ 
के बोने के सत्य से कुछ परिवर्तत कर देने से द्देसियत नामक गेहूँ वाशक- 
मकक्‍्खी से छुटकारा पा द्षिया गया तथा इसी उपाय से कपास की तीरक वारू: 
की बोमारों से छुटकारा पाया गया । इस पद्धति से बीमारी से छुटकारा तो पआरछ« 
हो जाता है, परन्तु उपज को मात्रा पर इस पद्धति का अजुकूल प्रभाव नहीं” 
पड़ता | इस कारण किसान प्राय अधिक उपज के त्ञालच में खतरा मोल देने, 
से नहीं घबराता । 


३१. कंमि बाशक दृवाइयां, विशेषत्ः डी. डी, टी. तथा बी. एच, सी... 
बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं हैं और योजवा मे उनके भारत में निर्माण पर 
विशेष ध्यान दिया गया है। इन कृमि नाशकों के निर्माण के लिये सारत हीः 
में आवश्यक सामझी प्राप्त हो जाय, इस सम्बन्ध में अधिकतस अजुसंघानड 
करने को आवश्यकता है। 


१५७ 


कृषि-शिक्षा तथा ट्रेनिंग 

३२, कृषि कार्यक्रम की सफलता बहुत अंशों तक इसी यात पर निर्भर 
स्फरेगी कि विस्तार कार्यकर्ता किस योग्यता से किसानों की सहायता कर 
'खकते हैं । अभी तक इस विस्तार कार्य की यह कमजोरी रही दै कि कार्य न 
'दिखा कर केवल प्रचार पर बत्ध दिया गया है। इस कमी को दूर करने के 
'लिय कार्यकर्ताओं को कृषि सम्बन्धी कार्यों की अधिकतस शिक्षा देनी 
चाहिये। बम्बई के मंजरी ढंग के स्कूल, जहां शिक्षाकाल दो वर्ष है, कृषि सम्बन्धी 
“स्कूलों के लिये नमूने के रूप में रक्‍्खे जा सकते हैं । इन स्कूलों में कृषि का 
“सारा काम विद्यार्थी अपने हाथ से करते हैं। देश के वर्तमान कृषि सम्बन्धी 
“स्कूल हमारी बढती हुईं मांग के लिये पर्याप्त नहीं हैं, अतः फोर्ड प्रतिष्ठान की 
'सहायता से ३० नए विशेष ट्रेनिंग केन्द्र खौले गये हैं। योजना काल में १० 
'नए नियमित कृषि स्कूल भी खोले जायेंगे। 

४३४, आजकल देश में २२ कृषि कालेज हैं और उनसे प्रतिवर्ष १००० 
-जये स्नातक निकलते हैं । इन कालेजों में व्यावहारिक अनभव की कमी रहती 
है । अ्रतः भारतीय कृषि शिक्षा परिषद्‌ ने सिफारिश की है कि इन काकेजों 
"के विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाय क्ि वे प्रतिवर्ष दो महीने 
ाँव में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करें । 


कृषि अनुसंधान 


३४. अनुसंधान से न केवल बहुत सा नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, 
्यल्कि उससे कितने ही उपयोगी परिणाम भी निकले हैं। उनमें से बहुत से 
परिणामों का प्रयोग भी होने लगा है। परन्तु विस्तार कार्यकर्ताओं के 
'अशिक्षित न होने के कारण इस प्रक्रिया में बाधा पहुँच रही है। योजना के. 
“अनुसार आगामी १० वर्षों सें देश भर से विस्तार सवा को संगठित कर 
देने का कार्यक्रम है। अब इस कार्य का प्रारम्भ किया जा रहा है, इस से यह 
“अत्यन्त आवश्यक है कि विभिन्‍न ढंग की मिद्दी, जलवायु और विभिन्‍न 
प्रदेशों के सम्बन्ध में अनसंघान कर उसके परिणाम विस्तार कार्यकर्त्ताश्रों को 
बताये जायें और भारतीय कृषि अनसंधान परिषद्‌ उपयोगी सूचनाश्रों के सार 
प्रकाशित करने में क्रियात्मक सहायता दे । 

३३. अलनुसंघान एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। नह समस्याश्रों 
नो हल करने के नए उपाय खौजने होते हैं । इस तथ्य को दृष्टि में रख कर 


श्श्प 


डा० स्टुअर्ट ने सिम्रारिश को दे कि अत्येक 'डपञज-सूमि-कषेत्र मे एक एको 
अनसंधान और परीक्षण शाला बनाई जाय | जब तक यह नहीं होगा अथवा 
अनसंधान केन्द्रों में नवजीवन संचार नहीं किया जायगा, विस्तार कार्य को: 
बढ़ाना सम्भव नहीं रददेगा। इसी ठरह की संस्थाओं से जापान के कृंषि-- 
विकास को बहुत सहायता मिल्ली है और कमीशन अनुभव करता है कि 
राज्यों की सरकारों तथा कृषि अनुसंधान परिषद्‌ को इस ओर अधिक से 
अधिक ध्यान देना चाहिएु। 


३६, कृषि अनसंधान परिषद की स्थापना १६३० सें इस उद्देश्य 
से हुईं थी क्लि देश में कृषि सम्बन्धी अनुसंधान को संगठित 
ओऔर समन्वित क्रिया जाय । कोसोडिटी कमेटी ओर सेंदूल रिसर्च 
इन्स्टीट्यूड आदि संस्थाओं पर इसका यथेष्ट नियन्त्रण न होने के कारण 
यह संस्था अपना सूल उच्श्य अच्छी तरह पूरा न कर पाईं। यदि इस 
को अपने कत्तंब्य का पालन करना है तो इस्तका नियन्त्रण कृषि 
अनसंधान सम्बन्धी सभी केन्द्रीय तथा राज्यों की संस्थाओं पर रहना चाहिये 
और इसी को अनसंधान की भादी दिशा का निर्देश करना चाहिए | यह भी 
चांछुनीय है कि प्रगतिशील उत्पादकों, व्यापारियों तथा अन्य सम्बद्ध लोगों का 
सम्पर्क इस अनुसंधान-कार्य से रहे । - 

३७, भारत अब कृषि-विकास के विशाल्न कार्य का प्रारम्भ कर रहा 
है। इस कार्य की गति इसो बात पर निर्भर करती है कि अनुसंधान कार्यकर्ता 
किसानों की व्यावहारिक कठिनाइयों का हल क्या और किस शीघ्रता से 
बताते दैं। इस कार्य के लिये कृषि अनुसंधान के सारे संगठन को बहुत श्रेष्ठ 
दुशा में लाने की आवश्यकता है। कमीशन अनभव करता है कि अब वह 
स्थिति आ गई है कि भारत में होने वाल्ले सम्पूर्ण कृषि सम्बन्धी अनुसंघान 
को परीक्षा करने के लिये एक ऊँचे दु्जे की कमेटी बनाई जाय, जो इस बात 
को भी सिफारिश करे कि वर्तमान कोमोडिटी छमेटियों और केन्द्रीय अन- 
संधान संस्थाओं में क्या परिवर्तव किये जायें, जिस से वे देश की बढ़ती हुईं 
अन संधान की सांग को सलो प्रकार पूरा कर सके। 


अध्याय १६ 


पशु-पालन 


भारत के देहाती आर्थिक जीवन में पशुओं का बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान है । देश की वार्षिक आय में उनको सहायता से १० अरब रुपया प्राप्त 
होता है । इस में वह रकम सम्सित्षित नहीं, जो पशुओं को कृषि के अतिरिक्त 
अन्य कार्यों से लगाने से होती है । भारत में लोगों की एक बडी संख्या शाका- 
हारी है और उसे पशुओं से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व प्रोटीन, दूध और 
दूध से बनी वस्तुश्रों से ही भ्राप्त होता दै । 


२, सन्‌ १६१३ की जनगणना के अनुसार भारत में १९ करोड गाय बेल 
शोर ४ करोड ३० लाख मेंस-मेसें हैं । दुर्भाग्य से हमारे देश में इतने पशुश्रों 
को पालने के लिये पर्याप्त खाद्य सामग्री नहीं है । जितने चारे की आवश्यकता 
है, उसका केवल ७८ प्रतिशत और सानी का सामान केवल र८ प्रतिशत 
ही हमारे देश में है । साथ ही हमारे देश में दूध देनेवाली गायों भर काम 
करने वाल्ले अच्छे बेलों की दो बहुत ही कमी दे और निकम्मे गाय-बैल तथा 
अन्य पशु बड़ो संख्या में हैं।ये निकम्मे पशु भारत के पशुओं की भोजन- 
समस्या को और भी विकट बना रहे हैं। अठः समस्या के दो रूप हें-एक 
तो भ्रच्छे पशुओं की नस्ल बढ़ाना ओर दूसरा काम न रा सकने वाले पशक्रों 
से छुटकारा पाना । दर 


३. पशुओं की नस्ल को सुधारने का काम सरकार, पशुपालक तथा 
दान से चलने वाली संस्थायें करती हैँ। भारत में प्राप्त होने वाली नसों 
के तीन भाग किये जा सकते हैंः--दूध देने वाले, वोक ढोने या खींचने वाले 
तथा दोनों कामों में आने. वाले पशु | भारत सरकार की नस्त्न-रज्षा नीति का 
उद्देश्य यह दे कि दोनों कामों में आने वाले पशुओं का वंश बढ़ाया जाय । 
झाज कल सरकार प्रतिवर्ष लगभग ७९० सांड विभिन्‍न राज्यों में वांटती है । 
ये सांड चशक्रम से पाले जा रहे हैं । लोगों के पास भी ऊँची कोटि के स्वीकृत 
सांड हैँ | परन्तु ये सब देश की पूरी श्रावश्यकता का केवल ०-४ प्रतिशत हैं 
और अभी तक इस कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक प्रयत्न नहीं क्विया 


१६० 


जाया। परिणाम यह होता है कि वंशक्रम से सुधरे सांडों से उत्पन्न 
हुई गायें पुनः साधारण सॉड़ों से गर्भवती हो जाती हैं और घंश सुधार का 
बक्ेया कराया काम व्यर्थ हो जाता है। अतः इस बात का प्रवन्ध करने 
की आवश्यकता है कि अच्छे सांड काफी संख्या में प्राप्त हों और रही 
"साँड़ों से वंशोत्पत्ति का क्रम रोक दिया जाय । 
केन्द्र ग्राम योजना 
9, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्र ग्राम योजना का उद्देश्य 
यह है कि भारत भर में इस काम के लिये छुछ केन्द्र ग्राम चुन लिये जाये। 
अत्येक केन्द्र में, जो तीन या चार आमों का होगा, ३ वर्ष से बडी आयु की 
०० गाय रक्‍्खी जायेंगी । प्रजनन के उद्देश्य से प्रत्येक केन्द्र में बहुत श्रेष्ठ 
>क्रौटि के ३ या ४ सांड रकखे जायेंगे और रदी साँढों को यातों हटा दिया 
जायगा यथा वधिया बना दिया जायगा; और क्ृत्रिम गर्भाधान का भी 
प्रधन्ध किया जायगा । इन पशुओं के वंशानुक्रम का तथा दूध की मात्रा का 


पूरा ब्यौरा रक्‍्खा जायेगा तथा उन्हें समुचित भोजन देने के अतिरिक्त 
“बीमारियों से भी बचाया जायेगा । 


योजना में ६०० केन्द्र आम, १४० कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा २२९ 

“सांड पालने के केन्द्र खोलने का लद्य रक्खा गया दे । इस लच्य की प्राप्ति 

पर प्रतिवष ६०,००० सांड़ प्राप्त होने छगेंगे। हस समय ६० कृत्रिम गर्भा- 
“घान केन्द्र तथा १६० केन्द्र-पराम कार्य कर रहे हैं । 


छुने हुए गावों में इस सम्बन्ध की अन्य आवश्यक बातों, यथा आम चरा- 

7णाह बनाना, चारे की फलों को हेर-फेर कर बोना, बरसात में उत्पन्न घास 

को सुरक्षित रखना आदि, की ओर भी ध्यान दिया जायगा। जिन राज्यों में 

साधारण बेलों को खस्सी करने तथा जानवरों की बीमारियों की रोक थाम 
«करने के बारे में कानून नहीं हें, वहां ऐसे कानून बनाये जायेंगे । 


गोसद्न 


५. पशुओं की नस्ल में सुधार करने के साथ-साथ निकम्से जानवरों 
न्‍को गोखदनों में भेज दिया जायेगा। ये गोसदुन बंजर भूमि, जंगल या 
“यहुत दूर के स्थानों पर खोले जायेंगे जहां चरने की सुत्रिधा रहेगी | 
नर पशुओ्नों को बधिया कर दिया जायगा । प्रत्येक गोखदन में एक छोटी चर्म 
“शाला भी खोली जाप्रगो और मेरे हुए पशुश्रों का चमड़ा, खाल, सीग, खुर भादि 


६ 


१६१ 


सभी का सप्लुचित उपयोग किया जायगा। प्रस्ताव है कि ६७ लाख रुपये 
के ब्यय से ऐसे १६० गोसदुन खोले जाये | 


चारा 

६. यदि पशुओं को अच्छा भोजन न दिया जाय और उनकी उचित देख-- 
भात्र न की जाय तो उनको नस्ल के सुधार का प्रभाव बहुत-कुछु नष्ट हों जाता 
है। सिंचित प्रदेशों में दालों के ढंग के चारों ([९४पापां77005) की उपज कर 
यथेष्ट हरा चारा प्राप्त किया जा सकता है। साथ हो यह प्रस्ताव किया गया है कि 
देश में कुदूजू की बेलें तथा कल्नोवर (दोनों चारे के काम में आते हैं) की उत्पत्ति 
की सम्भावना पर विचार किया जाय और घाटियों में बरसात में उत्पन्न 
घास को सुखा कर उसका संग्रह कर लिया जाय | यह अन्‍्यत्र कद्दा जा 
चुका है . कि खलियों का प्रयोग खादु के रूप में न किया जाय, क्योंकि वह 
पशुओं के लिये शक्तिशाली आद्वार है। 


बीमारियों की रोक-थाम 


७. अच्छे वंश तथा अच्छे भोजन का लाभ भी निरर्थक्र हो जायगाए 
यदि पशुओ्रों की बीमारियों की रोकथाम नहीं की जायेगो । बीमारी से यदि 
पशु की र॒त्यु न भी हो तो उप्तक्ी कार्य-शक्ति और जीवन-शक्ति बहुत कु ठित' 
दो जाती है। भारत में ब्याप्त पशुप्रों को थोमारियों में से 7रडरपेस्ट सबसेः 
भयंकर है और देश के ६० प्रतिशत पशु इसी बीमारी से मरते हैं। अतः 
इस बोसारी की रोकथाम और इस के निरोध के लिये नव आविष्कृत 
लेपिवाइज्ड टीका ल्वगवाने के निमित १५ लाख ७० हज़ार रुपये की रकम 
रकखी गई है। 

देश में पशु-चिकित्साज्ञयों की संझ्या २००० से बढ़ाकर २६४० कर दीः 
जायेगी । 

मुर्गी-पालन 

८, मुर्गी-पालन एक महत्वपूर्ण पूरक ब्यवसाय है और इससे देहाती 
जैन्नों के गरोबों की आय बढ़ाई जा सकती है। अंडों का खाद्य-महत्द बहुत 
झधिक है और इसके भोजव से ल्लोगों को ज्ञाभ पहुँचेगा । आजकल भारत 
में मुर्गियों की संख्या लगभग ७ करोढ़ है । पुक साधारण सुर्गी देहात में 
प्रति वर्ष €० अंडे देती दै। उन्हें अ्रच्छा भोजन देने से यह संख्या तथा 
अंडों का आकार दोनों बढ़ाये जा सकते हैँ । भारतीय पशु-रोग गवेषणाः 


श्द्र 


शाला की एक खोज के फलस्वरूप अंडों का उत्पादन कूणभग १०० प्रतिशत 
चढ़ जायगा | हस देश के मुर्गी-पालन में सबसे बड़ी बाधा रानीखेत नामक 
यीमारी के कारण है। इस वीमारी का टीका निकल आया है और अब 
आशा है कि सुर्गी-पालन में वहुत उन्नति हो सकेगी । अगले < वर्षों में 
शाज्यों की सरकारें सुर्गी-पालन को प्रोत्साहन देने के लिये २९ लाख 
१४ हज़ार रुपया व्यय करेंगी । केन्द्र ग्रामों की योज्ञना में सुर्गो-पाज्षन 
के विकास के लिए आवश्यक अच्छी नस्ल आदिपर भी ध्यान दिया 
लायगा | 


भेड़ ओर ऊन 


६. भारत की दे करोड़ ६० लाख भेड़ ऊन ओर मांध का श्रच्छा स्रोत 
है । भारत में प्रति वर्ष £ करोड़ ० लाख पाडण्ड ऊन पेदा होती है 
ओर इसमें से ४३० लाख रुपयों के मूल्य की हे करोड़ १६ लाख पाडण्ड 
ऊन विदेशों में निर्यात कर दी जाती है । ओसतन प्रत्येक सेड़ से केव्ध 
२ पाडण्ड ऊन प्राप्त होती है, जो बहुत कम है और वढ़ाई जा सकती है । 
इस लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्‌ ने एक योजना बनाई दे जिस 
के अनुसार छुनी हुई विभिन्‍न श्रेणियों की भेड़ों के परस्पर मिश्रण आदि 
साधनों द्वारा सुधार करने के लिये तीन प्रादेशिक केन्द्र खोलने का निश्चय 
किया गया है । ये केन्द्र उत्तर प्रदेश के पहाड़ों, राजस्थान तथा दक्षिण के 
पार में खोले जायगे । 


पशु-रोग-चिकित्सा की शिक्षा तथा अनुसंधान 


१०. इस समग्र भारत में £ पशरोग चिह्नित्सा कालेज हैं और 
डन से श्रति वर्ष २७४ स्नातक निकलते हैं । इसके अतिरिक्त आइजट 
नगर में केन्द्रीय सरकार की पुक पशरोग गवेषणाशाला है, जिसमें 
स्नातकोत्तर शिज्षा का प्रबन्ध है और इसकी एक शाखा मुक्तेश्वर में सी है 
पंचवर्षीय योजना में इस शिक्षा तथा ट्रेनिंग के लिये ८४ लाख ४३ हजार 
स्पया रक्खा गया है । इस में से २ प्रतिशत 'क! भाग के राज्यों में पश 
चिकित्सक स्नावकों और पशुपाक्रकों को ट्रेनिंग देने के द्विये व्यय किया 
जायगा । देह्वादी दें के कार्यकर्ताओं को यह शिक्ता दी जायेगी कि पशुओं 
का प्रारम्सिक उपचार क्रिस तरह किया जाता है । 


१६३ 
कार्यक्रम 
११. जानवरों और पशुपालन के लिये कुल मिला कर ३४ करोड़ ७६ 
लाख 8२ हजार रुपया व्यय किया जायगा । इस का ब्यौरा इस प्रकार 


है।-- 
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अध्याय २० 
दुग्धशालाएं तथा बागवानी 


दूध एक महत्वपूर्ण भोजन है; विशेषतः भारत जेसे देश के लिये, 
जहाँ को अधिक आबादी शाकाहारी है | तथापि दुर्भाग्य से भारत 
में दुग्ध-ब्यवसाय धहुत पिछुडा हुआ है। यहां एक गाय से औसतन 
४१६ पाडणड ( लगभग & सन $३ सेर) दूध प्राप्त होता दै। यह. 
झौसत संसार में सबसे कम है। १६४१ की गणना के अज्ुस्तार भारत में 
दूध तथा दूध से बनी चीज़ों की खपत प्रति ब्यक्ति ९६ ऑस (पक ओंलर- 
६ छुटांक) है, भर्थात्‌ प्रतिदिन एक सेर का छुठा भाग । जानकारों की राय है 
कि प्रति दिन १० ओऔंस दूध एक ब्यक्ति को मिलना चाहिये। भारत भर में 
पंजाब और राजस्थान को चोद कर और किसी राज्य सें यह ओख्तत नहीं । 
गाँवों में बहुत कम दूध पेदा होता है, और वह भी बिखरे हुये क्षेत्र में। 
एक गांव की औसत २३ सन प्रतिदिन से अधिक नहीं आती । जहां अधिक 
दूध पेदा! होता है, वहां उसका उपयोग घी या खोया बनाने के लिये क्रिया 
जाता दे । 


२, दूध और उससे बनी चीज़ों की बड़ी मांग शहरी इलाकों से आतीः 
है | इस पर भी इन ज्षेत्रों में दूध की पहुँच अप्तन्तोषजनक और कम दै। 
झाजकल ६० से ७० अतिशत तक दूध ग्युनिसिपल क्षेत्र में रहने वाल्ली गायों 
ओर सेंसों से प्राप्त होता है। ये दूध देने वाले पशु बहुत अस्वास्थ्यकर 
परिस्थितियों तथा घनी आबादी में रक्खे जाते हैं ओर दूध तथा डनके वंश 
पर इसका बुरा प्रभाव पढ़ता है । जब ये पश दूध देना बन्द कर देते हैं तो' 
उनका बड़ा भाग कप्ताइयों को बेच दिया जाता है। इस तरह रक्‍्खे जाने 
वाले पशु न सिफे आयिक दृष्टि से अलाभकर पिद्व होते हैं, अपितु वे देश के 
पशुधन पर एक बडा योर हैं। शेष ३० से ४० प्रतिशत दूध आसपास के 
देद्दात से आता दै। दूध का ब्यवसाय जिन ब्वात्ञों के हाथ में है, वे दूध को' 
रखने तथा ले जाने का बहुत ही अपतन्तोषजनक और अस्वास्थ्यकर प्रबन्ध 
करते दैं । कुछु पिंजरापोल, गोशालायें तथा दुग्ध सहकारी समितियां भी हैं, 
परन्तु ये दुग्ध-शाज्ायं कुल आवश्यकता का बहुत ही छोटा भाग हैं। दूध 


१६५ 


अच्छा नहीं होता, फिर भी शहरी खरोदारों को उसके लिये ऊँचे दाम देने 
पढ़ते हैं। वास्तव में संसार के अन्य मद्त्वपूर्ण देशों की तुल्नना में भारत में 
दूध महँगा है| 

३. इस लिये दूध की उत्पत्ति में वृद्धि करने की अत्यन्त आवश्यकता 
है। दुग्ध-शालाओं और दूध पहुँचाने के लिये राज्यों की सरकारों ने २७ 
स्‍्कीमें बनाई हैं, जिन पर ७ करोड़ ८० लाख रुपया ब्यय आयेगा। परन्तु 
अम्बई को छोड़ कर और सभी जगद् पर्याप्त प्रबन्ध नहीं रहेगा और योजना 
में बनाई स्क्रीमों के अनुसार केवल कुछ शहरों में दी दूध की यथेष्ट प्राप्ति 
हो सकेगी । - 


४, यह समस्या कैवल सरकारी प्रेरणा से द्वी हल द्वो सकहृती दे।यह 
कार्य राज्यों की सरकारों, म्युनिलिपल कमेटियों, स्थानीय पिंजरापोल्लों और 
गोशालाओं और उत्पादकों की सहकारी समितियों को एक-दूसरे के साथ 
मिलकर करना चाहिये | दिल्‍ली और पूना जैसे शहरों में दूध के उत्पादन 
तथा वितरण का सहकारिता के सिद्धांतों पर सफल्ल प्रयत्न किया गया है, यदद 
आावी विकास की दिशा सूचित करता दै। यह निर्देश किया गया दै कि 
अत्येक शहरी क्षेत्र में एक दुग्ध-परिषद्‌ (दूध बोर्ड) होना चाहिये । यह एक 
स्थायी संस्था हो, जिसके वेतनिक कार्यकर्ता हों और इसमें उत्पादकों, 
विभाजकों, उपभोक्ताओं, म्युनिसिषेलिटियों, स्वास्थ्य अ्रधिकारियों तथा राज्य 
सरकार के प्रतिनिधि रहें । यह बोर्ड शहरी तथा उपशहरी इलाकों में सहकारी 
समितियों द्वारा दूध पेदा करने, सदस्यों को गाय-भेंस खरीदने के लिये तथा 
दूध एकत्रित भ्रौर वितरित करने के लिये रुपया उधार देने का प्रयन्ध करने 
ओर अपने विवरण स्थानों या ठीक-ठीक व्यक्तियों द्वारा दूध के वितरण का 
प्रबन्ध करेगा । पशुओं के लिये चारे आदि का प्रवन्ध सहकारी समितियां 
करेंगी | सरकार ठथा म्युनिसिपल कमेटियों को इस काम के लिये सहकारी 
बैंकों को आवश्यक आर्थिक सहायता देनी चाहिये। बोर्ड को अ्रपनी योजना में 
यह कार्य भी सम्मिल्नित करना चाहिये कि ग्वालों और उनके पशुओं को शहर 
से दाहर निकट के गांवों में बलाया जाय । दूध की श्रेष्ठठा पर तथा दूध और 
डससे उत्पन्न वस्तुओं के दामों पर निश्नन्त्रण रखना सी इसी बोर का कार्य 
द्ोगा । 

यह भी निर्देश दिया गया है कि कुछ केन्द्र-प्राम शहरों के पास छुने 
जायें । इस तरह अधिक उत्पन्न हुये दूध की माँग पहले ही विद्यमान रद्देगी । 
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४, देहाती इलाकों में दूध की अधिक उत्पत्ति की समस्या का सीधा 
सम्बन्ध वहां कृषि की उपज बढने के साथ है। केन्द्र आर्मों द्वारा अच्छी नस्‍्लों 
के प्रचार से तथा अधिक खेती होने पर चारा अधिक श्रच्छा मिलने से दूध 
की उत्पत्ति स्वतः बढ़ेगी । 


बागवानी 


६. दूध की तरह फल और सब्ज़ियां भी भोजन का बहुत महत्वपूर्ण 
भाग हैं। अन्दाज़ लगाया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष ६० ज्लाख टन फल 
तथा ४० लाख टन सब्ज़ियां पैद। होती हैं। इस हिसाब से इस देश में. 
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $॥ ओंस (पौने चार तोला) फल और १॥ भोंस (सवा 
तीन वोला) सब्ज़ी प्राप्त होती है, जब कवि स्वास्थ्य के नियमों के अलुसार 
यह मात्रा प्रतिदिन ३ ओँस (डेढ छुटांक) फल और ३० ओख (र छुटांक) 
सब्ज़ी होनी चाहिये। इस लिये फल और सब्ज़ियों की उपज बढ़ाने का हमारे 
देश में असीम छेत्र है। फल और सब्ज़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक तो 
उनका उत्पादुन-पेन्न बढ़ाना चाहिए और दूसरे वेशानिक साधनों द्वारा प्रति 
एकड उपज बढ़ानी चाहिये। राज्यों की फल भौर शाक-सब्ज़ो सम्बन्धी 
गवेषणा, सब्ज़ी के बीजों का बढाना, 'नसरी बनाना आदि--बागवानी कीः 
योजनाओं पर कुज्ञ करोड़ २३ लाख २२ हज़ार रुपया खर्च होगा । 


७, बागबानी का ओर अधिक विक्लास्न करने के लिये इन बातों पर ध्याव 
रखना चाहियेः-- 


(क) फल्न पेदा करने वाले क्षेत्रों में फल-उत्पादकों को नर्सरियां खोलने, 
कीड्ों भोर बीमारियों की रोकथाम तथा बिक्री का प्रबन्ध करने के 
लिये सहकारिता के आधार पर सगठित करना चाहिये । 


(ख) सहकारी सिद्धान्तों पर शहरों के चारों ओर उपशहरी इलाकों का 
विकास करना चाहिये, ओर वहाँ फल और सब्ज़ियाँ उगानी 
चाहिये। शहरी इलाकों में बीज ओर पौधे देकर घरों ही में सब्ज़ियाँ 
बोने की प्रथा बढानी चाहिये 


(ग) फल्नों भर सब्ज़ियों के सुरक्षण का प्रबन्ध वेज्ञानिक ढंग पर किया 
जाना चाहिये। 


अन्य देशों में फलो और सब्ज़ियो को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसः 
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प्रकार प्रोत्साहन दिया जाता है;--- 
(१) बहुत सस्ती चीनी दी जाती है; 
(२) इस कार्य के त्षिये आने वाली मशोनों पर या तो कर लिया ही 
नहीं जाता या बहुत कम लिया जाता है; 
(३) इस काम के लिये आने वाले कच्चे माल तथा तेयार माल के 
किराये में रियायत की जाती है। 
हमारे देश में बागवानी का विकास करने के लिये भरी ऐसे ही उपाय 
बरतने चादहियें। 
८. यागबानी का विकास करने तथा फक्नों को सुरक्षित रखने के लिये खाद्य 
तथा कृषि मंत्रालय को सम्पूर्ण देश के लिये एक “फल तथा छब्ज़ी बोर्ड”? 
बनाना चाहिये | 


अध्याय २१ 
जंगलात 


भारत की आर्थिक व्यवस्था में जंगलात का पुक वहुत ही महत्त्वपूर्ण 
»स्थान है। जंगलों से इ'घन प्राप्त होता है, जानवरों के चरने के लिये चरागाह 
मिलते हैं और साथ ही इस प्रकार के कच्चे माल्त जेसे कड़ी, बांस, ल्ञाख, 
शोंद और क्या श्रादि प्राप्त होते हैं जो घरों में, उद्योग-घन्धों में तथा खेती 
में काम आते हैं । भूमि के उपजाऊपन की रक्षा में तथा ज़मीन के जल्लीय 
अंश को कायम रखने में वे सहायता देते हैं। उनके कारण पहाड़ी इलाके 
अत्यधिक भूमि-ज्य से बचते हैं और चौरस ज़मीन वाद्यु जन्‍्य चाय तथा अन्य 
आमि-क्षय से वचती है। 


जंगली इलाके 


२, सन्‌ १६४६-४० में भारत में जंगत्लात का क्षेत्रफल १४ करोड 
७७ लाख एकड याने कुल ज़मीन के क्षेत्रफल का १८ प्रतिशत था। १२ मई 
सन्‌ १६५२ को जंगलात के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह सुझाव 
रखा गया था फ्रि “कुल मिला कर भारत को अपने सामने यह उद्देश्य रखना 
चाहिये कि वह अपनी कुल ज़मीन के क्षेत्रफल के एक-तिहाईं को जंगलात के 
रूप में रखे ।” इस प्रकार देखने से पता चलेगा कि हमारे सामने जो लच्य 
है उसमें, और वर्तमान समय में जो क्षेत्र जंगलात के रूप में हैं उसमे, बढा 
फर्क है| इसके अलावा एक बात यह भी है कि हमारे सारे जंगलात मुख्यतः 
हिमालय, विन्ध्य और दृष्षिण तक ही सीमित हैं। सिन्छु-गंगा का 
समतल जोत्र करीब-करीब जंगलात से खाली है। नियमित जंगलात का 
योजनाव्मक विस्तार जिन बातों पर निर्भर है, वे ये हें कि किस हृद॒तक ऐसे 
इ्नाके प्राप्त दें जहां इस समय कोई खेतो-बाढ़ी नहीं होती ओर दूसरी बात 
यह दै कि कहां तक जंगलात को खेती के विस्तार की मांग के सामने बचा 
कर रखा जा सकता है | इसलिये जरूरत इस घात की है कि फौरन बंजर 
ज्मीनों की नाप-जोख की जाय जिससे कि ज़र्मीनों का किस प्रकार उपयोग 
धो, इस सम्वन्ध में एक संतुलित और प्रक पद्धति विकसित की जा सके । 
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३, हस बीच में ज॑ंगलात सम्बन्धी केन्द्रीय बोड को चाहिये कि वह 
ज्ञमीन के सही उपयोग के सिद्धांत के अनुसार यद्द बात बता दे कि प्रत्येक 
शाज्य में उस राज्य के ज्ञेत्रकल का कितना हिस्सा ज॑गलात के रूप में रखा 
जाय । केवल उन्हीं इलाकों में जंगल काटने की अनुमति दी जा सकती दे 
जिनमें स्थायी खेती के द्षिये ऐसा किया जा रहा हो ओर जहां निर्दिष्ट अनुपात 
से अधिक क्षेत्रफल में जंगल हो, या जहां ऐसा किया जा सकता हो कि 
जितना जंगल काटा जाय, उतने ही क्षेत्रफत्न में जंगल फिर से उगाया जाय | 
झूसके साथ ही इस कार्य के लिये उपयुक्त बंजर ज्ञर्मीनों में बराबर जंगल्ात 
का विस्तार किया जाय। 

४. नियमित जंगलात के क्षेत्रफल का विस्तार अनिवार्य रूप से दीर्घ- 
कालीन योजना का द्वी अंग हो सकता है । फिर भी जिन इलाकों में जंगन्न 
काटे गये हैं, उनमें फिर जंगल उगा कर या जहाँ जंगलात का ठीक-ठीक 
अबन्ध नहीं किया गया है, उनका ठीक प्रबन्ध करके बहुत कुछ तरक्की की 
जा सकती है। उदाहरण स्वरूप कोई चार करोढ़ एकड़ ज़मींदारी जंगलात 
अभी हाल में राज्य सरकारों के हाथ में आये हैं। इनमें से अवसर च्ोत्रों में 
हाल के वर्षों में जगलात अधिक काटे गये हें, इसत्िये उनमें फिर से जंगल 
उगाने की जरूरत है। जिन स्थानों मे सरकारी जंगलात का क्षेत्र बढ़ गया है, 
क्योंकि इस बीच में भूतपूर्व रियासतें राज्य के अ्न्तभुक्त हो गई हैं, उनमें 
डपयुक्त प्रशासन सम्बन्धी सगठन करने की आवश्यकता है। पंचवर्षीय- 
योजना में इसके लिये प्रबन्ध क्विया गया है । 


३९. तीन दिशाश्रों में फौरन विस्तार की गरुजाहश है--एक तो भूमि 
क्षय को रोकना; दूसरे, इच्त वाली ज़मीन का विस्तार; और तीसरे, गांवों में 
घाग़ात की स्थापना । भूमि क्षय को रोकने के उपाय अन्यन्न बताये गये हैं। 
जनता और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से वृक्षों का रोपण बढ़ाया जा 
खकता है । इस दिशा में वन-महोत्स्व कार्यक्रम के रूप में बहुत उपयोगी 
कार्य का सूत्रपात किया जा छुका है। अब इसे श्रच्छी तरह संगठित करके 
पवालू रखने की जरूरत है। 

गांव के वाग्रात 


६. ईघधन भ्रौर चारे की वृद्धि लिये गांवों में वृक्षों का रोपण करना 
चाहिये । हइस समय ईघन के लिये लगभग <० लाख दन लकड़ी 
उत्पन्न होती है, जिसका मतलब यह दे क्रि प्रति ब्यक्ति प्रति साल 
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केवल आधा मन ई'घन प्राप्त है जब कि अमेरिका में प्रति ब्यक्तिः 
झौसत २७ सन या उससे अधिक दै ओर सारी दुविया में यही 
झौसत ०३४ टन याने करीब ६-१० मन दै। सिन्धु-गंगा को समतल 
भूमि में गांव के इलाकों में ईघन और चारे की बहुत कमी है | इसी से 
गोबर जलाने की पद्धति शुरू हुईं है, जब कि होना यहद्ठ चाहिये था कि खेतों' 
को डपजाऊ बनाये रखने के लिये उसका इस्तेमाल किया जाय । इस लिये 
घुने हुए स्थानों में बागात लगाये जायें और चारा तथा ईंधन को कमी को 
दूर किया जाय | साथ ही केवल पेड़ लगा कर ही छुप न बैठा जाय, बंदिक 
इन थागात की रक्षा की जाय । साम्रहिक विकास योजना के लिये छुने हुयेः 
चेत्रों में शर्आत की जानी चाहिये । 
पत्थर का कोयला 
७, ईं घन की पूर्ति को बढ़ाने तथा खाद के लिये गोबर बचाने का एक 
तरीका यह भी है कि गांवों में, विशेष कर सिन्घु-गंगा के मेंदान में, पत्थर 
के कोयले का इस्तेमाल बढ़ाया जाय । इन इलाकों में जरूरत सबसे अधिक 
है, भौर कोयले की खानें इनके पास होने के कारण पत्थर का कोयल्ला पहुँचाना' 
अपेक्षाकृत आसान भी हैं | इस कोयले की बिक्रो को स्वीकृत एजेंसियों 
के ज़रिये इस प्रकार संगठित किया जाय #्विन तो नफा ही रद्दे ओर 
न कोई नुकसान हो,और हमारे सामने लच्य यह होना चाहिये कि सन्‌ १ ६१५९-४६ 
तक देद्दाती इलाकों में जितना कोयत्ता इस्तेमात्न होता है उससे दुस लाख टन 
पत्थर का कोयला अधिक इस्तेमाल हो सके । कोयले का प्रचार करने के लिये: 
जो साफ्ट कोक सेल कमेटी बनी थी और जो क्वढ़ाई के ज़माने में लुप्त हो गई, 
उसे पुनरुष्जीवित करने का प्रश्न विचाराधीन है । 


इमारती लकड़ी 

८. लडाई के जमाने में इमारती लकड़ी का उत्पादन बढ़ा क्योंकि उसः 
जमाने में पेड वहुत काटे गये, पर तब से इसमें कमी हुईं है ओर अब यह 
उत्पादुन घट कर प्रतिवर्ष १८ लाख टन रद्द गया है। बाहर से आई हुई 
लकडी को मिलाकर इस समय कुल्न इमारती लकड़ी जो प्राप्त है, वह २१ लाख 
टन है। इसमें से ७३ प्रतिशत निजी उपभोक्ताओं के द्वारा काम में लाई 
जाती है और बाकी को सरकार काम में त्ञाती है। युद्ध के जमाने से प्रति- 
रक्षा कार्यो के लिये इमारतों लकडी की मांग घट गई है, पर घरेलू और 
निर्माण सम्बन्धी कार्यो के लिये इस की मांग इस कारण बहुत अधिक बढ़ी” 
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है कि अब शहरों में बसने की प्रथा बढ़ रही है ओर साथ ही साथ पुनर्वास 
का कार्यक्रम चालू है। इसके अलावा जरूरत से कहीं कम इस्पात प्राप्त होने 
के कारण इस्पात को बचाना जरूरी हो गया है, और इसकी जगह पर 
इमारती लकड़ी बहुत काम में आ रही है। इस लिये यह सुझाव है कि 
उपयुक्त रूप से तेयार की हुईं ज्कडी का इस्तेमाल टेलीफोन, टेलिआ्राफ और 
बिजल्ली के तार की लाइनों के ल्षिये क्रिया जाय जेसा कि अ्रधिकांश यूरोपीय 
देशों में होता है। प्रतिवर्ष अन्डमान से करीब १० हजार लद्ठे और सुन्द्रवन 
तथा महानदी क्षेत्र से ३० हजार लह प्राप्त करना सम्भव होगा। केन्द्रीय 
ओर राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभागों को चाहिये किस सम्बन्ध में 
खोज करें कि कहां तक निर्माण तथा इंजीनियरिंग कार्य के लिये तेयार लकडीः 
का अधिकतर प्रयोग किया जा सकता दै। 


४, इन उपायों से इमारती लकडी की भांग में वृद्धि होगी श्रौर उसकी 
पूर्ति या तो प्रति पकड़ पेदावार बढा कर करनी पड़ेगी या ऐसे उपयुक्त 
जंगज्लों के विकास से की जायगी जो संचार के अभाव के कारण अब तक 
अधिक काम में नहीं लाये जा सके। राज्य सरकारों की योजनाश्ों मे 
जंगजल्ात में संचार के विकास के लिये $ करोड ४ ल्लाख रुपये की 
व्यवस्था की गईं है, पर इसके अलावा भो ऐसे जंगल्लों के डपयोग के 
कार्यक्रम बनने चाहियें, जो इस समय दुर्ग हैं । 


4०, कुछ भी हो, ये उपाय ऐसे है जो अनिवार्य रूप से दीर्धधालीन 
हैं। फौरन इमारती ल्कडो अधिक से अधिक परिमाण में प्राप्त करने के लियें 
कई पवज्ञी पेड़ों जेसे सलाईं तथा अन्य नष्ट होने वाले पेढों को काम में लाना 
चाहिये, पर ऐसा उन्हें वाकायदा वेज्ञानिक रूप से तेयार करके ही करना 
चाहिये । इस लिये प्रत्येक सरकारी लकद्टी-चिराई के कारखाने में वैज्ञानिक 
रूप से लक्दी तेयार करने के लिये भट्ट और यंत्र होने चाहियें, तथा रेल- 
विभाग को चाहिये कि वह लकडी को सिस्ताने वाले सट्टों और मजबूत यनाने 
वाले यंत्रों की संख्या को इस प्रकार से बढ़ावे कि इमारती लकड़ी संबंधी सारी 
जरूरत पूरी हो सके | 

११. ऊपर बताये हुए उपायों के काम में लाये जाने पर ऐसी आशा की 


जाती है क्लि इमारती लकड़ी का परिमाण $ लाख टन बढ सकेगा। उत्तरी 
अन्डसान के विकास से $ लाख टन लकढ़ी और भी मिल जायगी। ज़र्मी- 


श्ष् 


दारी प्रथा नष्ट हो जाने के बाद जो निजी जंगल राज्य सरकारों के अधिकार 
में आ गये हैं, उनका ढंग से लाभ उठाने पर कोई ६० हजार ठन और लकड़ी 
“मिल सकेगी। सन१११२५-४६ के अन्त तक इस प्रकार कुल इमारती लकड़ी 
का परिमाण २ लाख या २॥ लाख टन याने १७ प्रतिशत बढ़ जायगा | 


ज॑गल सम्बन्धी धंधे ओर छोटी उपजें 

१२. इमारती लकडी और ई'धन के अलावा जंगल से कई प्रकार का 
महत्वपूर्ण कच्चा माल मिलता दै, जो दियाललाई, प्लाई चुड तथा कागज 
के धंधे के खिये उपयोगी होता दै और जो रायन धंधे के लिये भी उपयोगी 
हो सकता दै। इन धंधों के विकास के लिये कार्यक्रम अन्यन्न दिये गये 
हैं। दियासल्वाई के धंधे के विस्तार के लिये सन्‌ १६४५-४६ तक भ्न्डमान 
से आने वाली लकड़ी में कोई ४५ हजार टन की वृद्धि हो जायगी। 
अन्डमान से लगभग ३० हजार टन प्लाईं बढ श्रधिक मित्र सकेगी और 
आम की लक्डी के इस्तेमाल से २० हजार टन श्रौर भी मिल 
सकेगी । कागज के धंधे में जो जंगल की चीजें काम में आती हैँ, उनमें 
बांस मुख्य दै और दूर के इलाकों से इसे लाकर इस्तेमाल करने में बहुत 
अधिक पूजी लगती है, पर यदि कागज को मिलों को दीर्घकालीन पटटे पर 
सीधा माल मिलने लगे, तो उससे ऐसे इलाकों का विकास होगा जिन से 
अ्रव तक इस सम्बन्ध में कोई काम नहीं लिया जाता। इसी प्रकार अख- 
थारी कागज्ञ और रायन के लिये हिमालय के दूरतम इलाकों से फर के ल्ठे 
काम में लाने चाहिय॑, जहाँ वे बहुत प्रचुरता के साथ मिलते हैं। इस सम्बन्ध 

में कार्य करने के नये तरीकों का परीक्षण हो रहा दे । 


१३, जंगलात से ऐसी चीजें भी मिलती हैं जेसे लाख, चमडा रंगने की 
चीजें, गोंद और राल, जडी-बूटियाँ इत्यादि, जिनका वार्षिक सूल्य 
३ करोड ३ लाख रुपये कूता गया है। इनमें से दो चीजें अर्थात्‌ लाख और 
हरढ़ निर्यात के वहुत महत्वपूर्ण द्रव्य हैं| उदाहरणाथे सन्‌ १६४०-४१ में 
भारत से १३-८७ करोढ़ रुपये की बीज-लाख, चपडा लाख और शेला[ख 
तथा १'हेर करोड रुपये को हरद और उससे बनी चीजें बाहर भेजी गईं' । 
इन उपजों के निर्यात को बढ़ाने की गु'जाइश बहुत है बशर्तें कि हनका श्रेणी- 
विभाजन किया जाय, ओर इनके संग्रह के कार्यक्रम को तेज़ किया जाय । 


योजना में जंगल की उपजों के श्रेणी-विभाजन के सूत्रपात के सम्बन्ध में 
व्यवस्था है | 


१७३ 
चरागाह 


१४. सरकारी जंगलात में ढोरों के चराने से ६९४ लाख रुपये की सालाना 
झामदनी होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह दै कि इससे $ करोड़ 
४३० लाख गाय-बेलों, तील लाख सेंसों और ६० लाख दूसरे जानवरों को 
चारा मिलता है । फिर भी यह समझ लेना चाहिये कि जंगल में कप्त मूल्य 
पर ढोर चराने की सुविधा का एक पतनकारी असर भी होता दै। इससे 
असावधानतापूर्वक ढोरों की संख्या बढ़ाने की दुष्ट भ्रवृत्ति चल पड़ती है, 
जिसका अश्रन्तिस नतीजा यह होता है कि जंगली चरागाह में कमी होती 
है, ढोरों के गुण में न्‍्युनता आती है, और इसके बाद भी संख्या 
का बढ़ना जारी रहता है जिससे कि गुण में और भी कमी होती है । 
इस श्रकार जंगलात में मुफ़्त और वेरोक़टोक चराने की सुविधा पशुपालन 
के प्रति एक गम्भीर कुसेवा प्रमाणित होती है। इसलिये होना यह 
चाहिये कि देहाती इलाकों के रहने वालों तथा खेतिहरों को उसी ह॒दु तक 
मुफ्त में पश चराने की सुविधा देनी चाहिये जिस हदु तक उनकी अपनी 
खेती सम्बन्धी जरूरत अथवा घरेलू दूध की जरूरत पूरी द्योती है । इन 
जरुरतों के अक्ञावा जो भी जानवर पाले जाये, उन्हें व्यापारी संस्था का 
हिस्सा समझा जाये, और उन पशुओं से जो उत्पादन होता दै उसके अनुसार 
लोगों से चराने का शल्क वसूल किया जाय । 


१४, रेयतवारी इलाकों मे काफी चरागाह प्राप्त हौते हैं। जो साधारणतः 
गाँवों के सावंजनिक चर।गाह कहलाते हैं, बराधर उनकी अवददेलना की गई है, 
ओर उनमें भूमिक्य होता रहता है। ऐसी जमीनों में बारी बांध कर चराने का 
काम लेना चाहिये | यदि यह न किया जा सके, तो उन पर पेड वो देना 
चाहिये या खेती करनी चाहिये। किसी भी हालत में उन्हें ओर अधिक 
भूसिक्षय का शिक्वार नहीं होने देना चाहिये जिससे कि पड़ोस के इलाकों में 
खेती को नुकसान न पहुँचे। 


जंगलातद प्रशासन 


१६. यद्यपि ज॑गलात राज्य सरकारों के विषय हैं, फिर भी राष्ट्रीय 
आधिक व्यवस्था में उनके महत्व का तकाजा यह है कि जंगलात के सम्बन्ध 
में जो नीति हो, उसके विषय में केन्द्रीय रूप से कुछ हृदु तक चीवियों 
का एकीकरण होना चाहिये | इसलिये यह सिफारिश की जाती दे कि राज्य 
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सरकारों की चालू योजनाश्रों में जो बातें की जानेवाज्ली हैं, उनकी सूचना 
जंगलात के इन्स्पेक्ट जनरल के पास भेजी जाय जिससे कि वे उसकी जांच 
कर सके ओर उस पर राय दे सके । क्षेत्रीय आधार पर समय-लमय पर 
कुछ अन्तर्राज्य सम्मेलन भी छुलाये जाने चाहिये जिससे कि जंगल्ात के 
कमचारीगण प्रौद्योगिक समस्याओं पर विचार-विनिसय कर सके। 
जंगलात विषयक खोज ओर शिक्षा 
१७, देहरादून की जंगलात शोध संस्था ने जंगलों तथा जंगल के 
उपयोग के सम्बन्ध में बहुत मूल्यवान शाघ कार्य किये हैं। इमारती लकड़ी 
और बांस को कीडों और बीमारियों के हमलों से सुरक्षित करने के सम्बन्ध 
में उपाय खोज निकालने के अतिरिक्त इस संस्था ने कागज, प्लाईबुड, राल 
और तारपीन, सेटोनीन, और अन्य कई वस्तुओं के डत्पादन के लिये धंघे 
स्थापित करने के लिये सहायता दी है। पर जनता तक शोध के परिणामों को 
पहुँचाने के लिये एक अच्छा प्रा अभिल्लेख-दफ्तर खोलना चाहिये, भर शोध 
संस्था तथा उद्योग धंधों में घनिष्ठ सम्पक स्थापित करना चाहिये । 
दक्षिण के लिये एक प्रथक शोघ-केन्द्र स्थापित करने को बात पर भी 
ध्यान देना चाहिये । 
जंगली कबीले 
१८, जंगली इलाकों में बहुत से कबीले रहते हैं, जिनकी उन्नति और 
कल्याण के सम्बन्ध में जिन बातों को करना है, वे पिछडो हुईं जातियों को 
उन्नति सम्बन्धी कार्यवाहियों में अ्रन्यन्न गिनाई गई हें। जिन ठेकेदारों के 
जरिये जंगल की अधिकांश उपज्ञों को एकत्र किया जाता है वे इन सीधे-सादे 
लोगों का शोषण करने के लिये सच्ेष्ट रहते हैं । बम्बई में जंगली कबीलों 
को सहकारी समितियां बहुत सफलता के साथ संगठित हुईं हैं और उन्होंने 
उेकेदारों की जगह ले ली है, ओर यही दूसरे स्थानों के लिये भी लच्य होना 
चाहिये | जंगल विभाग पर इन सहकारी समितियों को संगठित करने की 
जिम्मेदारी होनी चाहिये। 
१६. कुछ कबीलों में एक जगह खेती करने के बाद उस जगह को छोड़ 
“कर दूसरी जगद्द खेती करने की परिपादी है, जिससे बहुत से जंगलों को 
भारी नुकसान पहुँचा है। ऐसे क्लोगों की इस बुरी आदुत को छुड़ाने में कुछ 
“सभ्य लगेगा, पर यह जोर डालना चाहिये कि वे कहीं पर बस जाय॑ और 
“भरपूर खेती करने की प्रथा को स्वीकार करें । जहां सम्भव हो वहां उन 


श्डर्‌ 


जंगलों से दूर खेती करने लायक जमीनों में बसा देना या चौरस जमीन बना 
कर उन्हें खेती करना सिखाना चाहिये। जिन इलाकों में फल उत्पन्न हो 
सकते हैं वहां यदि संचार साधनों की उन्नति की जाय और अच्छी किस्मों के फल 
उत्पन्न किये जायें, तो फत्ष-उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त होगा । यदि इन उपायों 
को काम में लाया जाय तो कबीलेवाले हट-हट कर खेती करने की फजूल 
पद्धति को छोड कर एक जगह पर बस कर खेती करने के त्ञिये राजी किये 
जा सकते हैं। 
कार्यक्रम 
२०, जंगलात विकास सम्बन्धी किसी सी कार्यक्रम में स्थान-सेद्‌ के 
अनुसार कुछ खास बातें ऐसी हो सकतो हें, जिनके सम्बन्ध में प्राथमिकता 
का निश्चय करना होगा, पर साधारण रूप में थे उपाय इस प्रकार 
पोंगे :--- 
(क) जिन इलाकओं में पहिले से अधिक जंगज्नात राज्य के नियन्त्रण 
में आये हैं, उनमें जंगलात प्रशासन को मजबूत किया 
जाय; 


(ख) जिन इलाकों का अधिक दोहन हुआ है, उनका नवीनोकरण 
किया जाय; 


(ग) जहां अधिक पेमाने पर भूमिक्षय हुआ दै, वहां जंगलात लगाये 
जाँय; 

(घ) जंगलात में आवागमन के साधनों का विकास किया जाय; 

(च) गांवों के बागात का विकास किया जाय; तथा 


(छ) कई प्रकार की ज्कडी, जो अब तक इमारती लकडों के रूप 
में काम सें नहीं आ रही, ठीक ढंग से घ्िकाने और मसाला 
लगा कर मजबूत बनाने के बाद काम में लाई जा सकती दै, 
और इस प्रकार इसारती लकड़ी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। 


इन तात्कालिक कतंच्यों के आधार पर जंगलात संबंधी योजना में इस 
अकार खर्च की ब्यवस्था है :-- 


१. जंगल विकास ६११०३ लाख रु० 
२. प्रशासन २४६०४ ज्ञाख रु० 


१७६ 


३., जंगल संबंधी धंघे ४६०४ लाख रुू० 
४. शिक्षा ओर प्रशिक्षण ३६-३ लाख २० 
१००० लाख रु० 


€, शोध 
कुत्न ४९६०९ ज्ञाख रू० 
जंगल विकाप्त सम्बन्धी योजनाओं में संचार, भूमि-रक्ता, गांव में बाग 


लगाना तथा निजी जंगल और बंजर जमीन की उन्नति सम्बन्धी बातें भी आः 


जातो हैं। 
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' जीता बनाता 


गोग 


एक छोटे पेमाने काउ 


अध्याय २२ 
भूमि-रक्षा 


भूमि-रक्षा शब्द अपने व्यापक अर्थ में न केवल भूमित्तय पर 
नियन्त्र० का द्योतक है, बल्कि इसके भ्रन्तर्गत वे सब उपाय भ्रा जाते हैं 
जिनका उद्देश्य भूमि की उत्पादकता को ऊँची सतह पर कायम रखेना है ॥ 
ऐसा होते हुए भी इस अ्रध्याय में केवल उन्हीं बातों का वर्णन है भिनका 
सम्बन्ध भूमि उय को रोकने से है। देश के बहुत बडे इलाके भूमिष्तय 
के फलस्वरूप विल्कुल वेकार हो गये हैं, ओर इससे भो बढ़े हिस्से को 
आंशिक रूप से हानि हुई है और उनकी उत्पादकता घटी है। समि की' 
ऊपरी सतह, जिप्रमें उसका सबसे ऊपन्ञाऊ हिस्सा होता है, बहुत भ्रधिक 
धुल जाती है। इसका बहुत अधिक प्रसार है, ओर इससे प्रतिवर्ष बहुत 
अधिक हानि होती दे । इसी प्रकार भ्रम्ति की परतों का क्षय, जो सतही 
भमि-चक्षत्र के साथ ही साथ चला करता दे, वराबर बढ़ती पर है। राजस्थान 
मरुभमि के किनारे पर भमित्षय वायु के कारण होता रहता दै जिसले 
कृषि योग्य जमीन पर मरुभमि का रेप्त चढता जाता है । 


२, भूमित्तय का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण जंगज्ञात तथा दूसरे बनस्पृतियों 
का ढालू जमीन पर, मरुभूमि के किनारों पर तथा भमिक्षय को प्रवृत्तिवाले 
दुसरे इलाकों पर नाश हो जाना है। कृषि योग्य जमीनों पर भी यदि त्रटिपूर्ण 
ढंग से खेती की गई, जेसे कि ढालवाली जमीनों के किनारों पर हद नहीं 
जोता गया या जेसे यारी-बारी से फसल बदल कर खेती करनी चाहिये धेले 
नहीं की गईं, तो भमित्तय होता है | पढती जमीन, चरागाह तथा बिना 
खेतो की छोडी हुईं खराब जमीनों को अवद्देलना से भी बहुत नुक्सान हो 
जाता दे । 


३. भूमिक्तय को रोकने के लिय्रे तथा भूमित्तम वाली जमीन की 
उत्पादकता के पुनरद्वार के लिये हन उपायों को काम में लादा जहरी' 


पल 


श्ष्प 


(क) वेज्ञानिक ढंग से जंगलात लगाये जायें और लगे हुये 
जंगल्लों की रक्षा की जाये । 


(ख) खेती के तरीकों में सुधार किया जाय । इनमें ऐसी 
यातें आती हैं जेसे दाह्मश्ली जमीनों में ऊपर-वीचे हत्त 
न चला कर सहारे सहारे चलाया जाय, फ्तलल अदल- 
बदल कर वोई जाय, उपयुक्त परिमाण में खाद ओर 
उबरकों का प्रयोग किया जाय, बिना जोती हुईं जमीन तथा 
पड़ती जमीन की ठीक से परचा की जाय । 


(ग) इंजीनियरिंग सम्बन्धी कार्यवाही | इस में बाँध आदि का 
निर्माण तथा फाछतू पानी के निकास के लिये नातियाँ 
आदि आदी हैं। 


४, कुछ भूमि में कई सालों से भूमित्षय को नियन्त्रण में लाने के उपाय 
काम में लाये जा रहे हैं, पर इस समस्या पर अभी तक राष्ट्रीय पेसाने पर 
कुछ नहीं किया गया। भूमिरक्षा सम्बन्धी जिस कार्यक्रम का प्रस्ताव पंच- 
'वर्षीय योजना में किया गया है, वह समस्या की महत्ता को देखते हुए छोटा 
है, इसमें सन्देह नहीं; फिर भी इस कार्य-क्म से इस सम्बन्ध में देशब्यापी 
पेमाने पर कुछ करने का सूत्रपात किया गया है। क्योंकि इस सम्बन्ध में अब 
तक बहुत काम किया गया है, इसलिये इस सोपान पर एक बृहत्तर कार्यक्रम 
को उठाने की ग्रुजाइश बहुत सीमित है | भूमि की विशेषताओं 
तथा देश में भृमि-क्षय की किस्म तथा उसकी भयानकता के सम्बन्ध सें 
आंकड़े बहुत कम हैं, और ऐसे लोगों की कमी है जिनको इस कार्य को 
डठाने के सम्बन्ध में जरूरी प्रशिक्षण तथा तजुर्चा हो | इस योजना के काल 
में धीरे धीरे इन सीमाओं पर अधिकांश में विजय प्राप्त कर ली जायेगी । 
केन्द्र तथा राज्यों में प्रशासन यन्त्र तथा नाप-जोंख और शोध सम्बन्धी 
संगठन स्थापित कर दिये जायेंगे, अत्यावश्यक आऑँकड़े आदि संग्रहीत 

होंगे और उपयुक्त कानून वना दिये जायेंगे । भ्रत्येक राज्य को एक भूमि- 
उपयोग और सूमि-रत्ञा वोर्ड स्थापित करना पड़ेगा, जो भमि रा के 
'लिये जिम्मेदार होगा और उस राज्य को भमि-क्षय्र समस्या की जल्दी 
जहदी छानबीन करने के बाद एक कार्यक्रम बनाएगा। उपयुक्त नाप के एक 
था एकापिक ज्ेन्न, जो बढ़े इल्ाकों के जहां तक हो सके प्रतिनिधि रूप होंगे, 


श्बि 
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काम के लिये चुन लिये जायंगे और उनमें पंचवर्षोष योजना-काल में काम 
किया जायेगा । जिन राज्यों को जरूरत होगो वे अरने कारयक्रमों के निर्माण 
तथा उन्‍हें कार्य-रूप में परिणत करने के मामले में केन्द्र से विशेषज्ञों की 
सहायता प्राप्त कर सकेंगे । इस सम्बन्ध में राज्य सरकारें जो कुछ खचच करंगी 
उसके अलावा केन्द्रीय सरकार दो करोड़ रुपये लगायेगी, जो योजना-काल में 
उन कार्यक्रमों पर ख्चे होंगे । 
भूमि रक्षा संस्थायें 

४, चूंकि भूमि-रक्षा सम्बन्धी अधिकांश कार्य स्वयं किसानों के द्वारा 
'किये जायेंगे, इसलिय उन्हें इस उद्देश्य के लिये सहकार संस्थाय बनाने में 
भोत्साहन दिया जाना चाहिये। इन संस्थाओं को उस हालत में कानूनी 
स्त्रीकृति मिल्लनी चाहिये जब कि किसो एक क्षेत्र में किसानों में से एक विशेष 
संख्या इस संस्था की स्थापना के लिये अपना निर्णय दे दे । उस हालत में 
जिन इक्ञाकों से उन किसानों का सम्बन्ध है, उन इलाकों के किसानों को 
खेती-बाड़ी में उन सारी उन्नत बातों को करना पढ़ेगा, जिन के सम्बन्ध में 
संस्था हिदायत देगी। ऐसी संस्थाओं को सरकार से स्वीकृत भूमि-रक्षा 
सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये प्रौद्योगिक्र पश्रप्रदुर्श तथा वित्तीय सहायता 
मिलनी चाहिये । 


कानून 


६, राज्य सरकारों को ऐसे कानून बनाने होंगे जिनके द्वारा ये अधिकार 
आप्त हों ; - 


(क) किसानो की खेती में उन्नति करना तथा उसक्ली लागत का 

बटवारा किसानों सें श्रोर राज्य में करना । 

(ख) किसानों की सहकार संस्थाओं का निर्माण करना । 

(ग) कुछ इलाऊ६ों को संरक्षित इलाके घोषित करना, और उसमें 
कुछ कारवाइयो पर रोक लगाना जिस से कि बहुत बडे क्षेत्र भूमि-ज्य, बाढ़, 
सूखा, या रेत से बच जायें | 

शोध ओर प्रद्शेन 
७. पंचवर्षीय योजना मे देहरादून के जंगज्ञात शोत्र संगठवच की भृमि- 
रक्षा शाखा की स्थापना को व्यवध्था है, मिसमें. भुमि-रक्षा सम्बन्धी 
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कई समस्याओं पर शोध किया जायेगा । इसके भ्रतिरिक्त देश में बहुत दूर- 
दूर के स्थानों पर जिन इलाकों में अधिक भूमि-ज्ञय जारी दे तथा बिन्‍्हें 
पंचवर्षीय योजना काल में भमि-रत्षा काय के लिये चुना गया है, ६ शोध 
और प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे | 


८, यह भी प्रस्ताव रक्खा जा रहा है कि भूमि-रक्षा के. 
सम्बन्ध से एक दी्घ-कालीन कार्यक्रम बनाने के लिये अखिल 
भारतीय पेसाने पर भूमि तथा मूसि के प्रयोग की नापजोख करके भूमि की 
विशेषताओं के सम्बन्ध में आँकड़े तथा इस समय भूमि को किस काम में 
लाया जा रद्दा है इस सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थिति के तथ्य एकन्न किये 
जाये । यह नापजोख एक केन्द्रीय संस्था के द्वारा होगी जिस से कि श्रेणी 
विभाजन तथा मानचित्र-निर्माण के कार्य में एुक-रूपता रहे । 


सामूहिक विकास योजना क्षेत्र मे भूमि-रक्षा 


६, सामूहिक विकास योजना च्षेत्रों के उन हिस्सों में जो मेदानों में हैं,भूमि- 
क्षय कोई बड़ी समस्या नहीं है। पर पहाड़ी इलाकों मे, जहाँ जमीन का 
डपजाऊ हिस्सा बराबर भूमि-हु॒य्न से कटता चत्ना जा रहा है, भूमि-रक्षा 
सम्बन्धी उपाय विकास-कार्यक्रम का एक प्रधान अग होना चाहिये । इसी 
प्रकार देश की मरुभमि या अर्ध-मरुभमि वाले हिस्सों में, जेसे राजस्थान में 
जंगल रोपना तथा पेड़ों से बने हुये वनस्पति वाले 'हिस्सा! का निर्माण तथा 
भूमि को रोकने वात्ली घासों का बोना विकास योजनाओं के लिये बहुत 
महत्वपूर्ण है । * 

नदी घाटी योजना-क्तेत्र में भमि-रक्षा 

१०, नदियों के श्रास-पास के क्ेन्नों में भमि-रक्ता के सम्बन्ध में उपाय 
जल सम्बन्धी साधनों तथा बाँध और जल्नाशयों के निर्माण की ही तरह 
आवश्यक हेँ। यदि ये उपाय नहीं किये गये और भमि-क्षय बराबर बिना 
बाधा के चालू रहा तो उसके कारण जो बहुत अधिक परिमाण में रेत एकन्न 
होता रहेगा, उससे बांधों भर जल्ाशयों का जीवन घट जायगा, उनकी कार्य 
उमता को ठेस पहुँचेगो ओर सारे काम की लागत बढ़ जायेगी । इसलिये 
भूमि-रक्षा का कार्यक्रम अत्येक नदी घाटी योजना के आस-पासके च्षेत्रों में लागु 
करना चाहिये, भमि-क्षय तथा भमि के उपयोग सम्बन्धी आकडे और तथ्य 
एकन्न करने चाहिये और जिन क्षेत्रों में खतरा अधिक है उनको अलग दिखा 


१८१ 


कर उनमें ज॑ंगलात तथा दूसरे वनस्पतियों की रक्षा करनी चाहिये, भौर ऐसा 
पशुओं को चराने तथा पेड़ काटने पर नियन्त्रण जगा कर किया जाय । 
उपयुक्त नदी क्षेत्रों के नीचे के क्षेत्रों में किसानों पर यह दुधाव डालना 
घाहिय कि वे भमि-रक्षा के कार्यक्सम की रूपरेखा तेयार करने के लिये 
संस्थाय बनाव । जब ये कार्यक्रम स्वीकृत हो जाय तो सरकार से प्रौद्योगिक 
तथा वित्तीय सहायता ले कर उन्हे चालू करना चाहिये । 


११. बहुत सी नदियाँ दो था उससे अधिक राज्यों से होकर बहती दें । 
इसलिये कार्यक्रमों की सफलता सम्बद्ध राज्यों के सहयोग पर निभभर दे, 
ओर उत्तमें आपस में हस प्रकार से काम होना चाहिये कि जो खर्च आवे 
उसका युक्तियुक्त रूप से आपस में वेंटवारा कर लिया जाय । प्रस्तावित 
कैन्द्रीय संगठन इस बात को भी देखेगा क्रि सहयोग वाले कार्यक्रम में राज्यों 
में आपस में ढंग का समझौता है । 


राजस्थान मरुभमि की समस्या 


१२. राजस्थान और पंजाब, पेप्स, उत्तर-प्देश, सोराष्ट्र ओर कच्छ 
से छगे हुए हिस्सों में मर्भमि तथा अर्ध-सद्भूमि की अवस्था मौजूद है । 
योजना आयोग के प्रथम मप्तविदे की रिपोर्ट में सरुभमि के आगे बढ़ने की 
घात कही गईं है, और हाल ही में हस समस्या पर विचार करने के लिये 
एक तद्थ समिति की नियुक्ति हुईं थी | कमेटी ने कई सिफारिशें कीं, जिसमें 
एुक यह भी थी कि राजस्थान के पश्चिमी किनारे पर एक पाँच मील चौड़ा 
चनस्पति क्षेत्र उगाया जाय । दृघ सम्बन्ध में पहले कदम के रूप में जोधपुर 
में एक शोध स्टेशन खोला जा रहा है, जिसमे जमीनों, भूमि के उपयोग तथा 
मरुममि (97एं०पएॉएए:८) पर शोध किया जायगा । वनस्पति क्षेत्र के 
डगाने के लिये एक प्रारम्भिक योजना वनाई जायगो । सरुसमि की वृद्धि 
से कई राज्यों का सम्बन्ध है, इसलिये इससे लोहा छेने के लिये एक 
शेसा कार्यक्रम यनना चाहिये जिसमें सत्र राज्यों का सहयोग रद्दे । साथ दी 
असमें केन्द्रीय संगठन के प्रतिनिधि भो रहें, भोर यद्द साफ कर दिया जाय 
कि किस राज्य को कितना काम करना है। 


संगठन 
१३, उपर थताये गये कार्यक्रमों को रूप देने के लिये ठया भूमि 


श्पर्‌ 


उपयोग और भूमि रज्षा के क्षेत्र में उपयुक्त नीतियों की रचना करने और 
उनको काम में लाने के लिये यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्र में एक- 
केन्द्रीय भूमि डपयोग तथा भूमि रक्षा संगठन तथा प्रत्येक राज्य में एक 
भूमि उपयोग और भूप्ति रक्षा आयोग बने । 


१०० 
+-+-१०(ै०-- 


अध्याय २३ 


मछली उद्योग 


मधली उद्योग से भारत की राष्ट्रीय आय मे साज्ञाना १० करोड़ रुपये 
आते है, और मद्ुल्ली प्रोटीनों, विशामियों तथा खनिज लवयों से युक्त होने के 
कारण एक बहुत मूल्यवान खाद्य है। सारे देश के बहुत से इल्नाकों में 
मछली हमारे खाद्य का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है । 
उत्पादन की भरवृत्तियां 


२, योजना में ८लाख रुपये इस बात के लिये रक्खे गये हैं कि 
उत्पादन के मौजूदा आंकड़ों में सुधार हो, क्योंकि वर्तमान आंकडे बहुत ही 
अनुपयुक्त दें। जो आंकड़े भ्राप्त हैं उनसे यह ज्ञात होता है कि कोई १० लाख 
टन मछुल्ली उपलब्ध होती है, जिसमें से ७० प्रतिशत सामुद्रिक और नदी के 
मुह्ानो से प्राप्त मचुलियां हैं और ३० प्रतिशत ताजे पानी की मछलियां है। 
इस प्रकार से प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष ३-४ पॉोड मछली वेठती है। पर 
संतलित खाद्य के अन्तर्गत प्रति वयस्क व्यक्ति प्रतिदिन ३ श्रोंस या 
सालाना ४१ पौंड मछुली और या गोश्त होना चाहिए । चूंकि गोश्त का 
प्राप्त परिमाण इससे भी कम है, इसलिये संतुलित खाद्य की मांग तथा प्राप्त 
परिमाण के बीच बहुत बडी खाई है। 

देश के अन्द्र का मछली उद्योग 

३, देश के प्रन्दर के मछुज्ञी उद्योग को विकसित करने के लिये ऐसे 
जलाशयों की तुरन्त पडताल और श्र णी-विभानन होना चाहिये जिससे कि 
अ्रधिक खर्च के विना ही मछुली उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके । इसी 
तरह स्थिर पादी की भी पेसाहइश होनी चाहिये, मिसको विकसित करने के 
लिये बडो पू'जी की ज़रूरत है | इसी के साथ स्राथ मछुली के बीज सम्बन्धी 
साधनों की भी जाँच होनी चाहिये जिप्तसे कि उन्हें बड़े पमाने पर भण्डारों 
में खखाजा सके | जो राज्य मछली के दीजों मे भी पीछे हैं, उनमें ऐसे 
छञत्रों से बीज पहुँचाना चाहिये जिनमें वीज अ्रधिक हैँ, साथ ही अधिक बीज 
वाले छोत्रों में बड़े पेम्ताने पर मछुली के वोजों का संग्रह तथा विभाजन संगठित 
किया जाना चाहिये | विलकुक्त छोटी ओर सेकोली मचुलियों के परिवहन में 


5 


श्प७ 


चहुत अधिक नुकसान होता है, पर बेरकपुर में केन्द्रीय आन्तरिक मछली उद्योग 
शोध केन्द्र में तथा कटक के उप-केन्द्र में जो काम किया गया है उससे यह 
पता चलता है कि सछुलियों की मौठ को बहुत काफ़ी ह॒दु तक घटाया जा 
सकता है। इस काम को जोर-शोर से करना चाहिये । बंधे हुये पादी मे कार्प 
अछुली के कृत्रिम अण्डोत्पादुन के शोध को बहुत महत्व दे कर काम करना 
चचाहिये। यह उस किस्म की मछुली दे, जिसे बहुत साधारण रूप में 
भारत में पेदा किया जाता है, पर यह वैधे हुये पानी में अएडा नहीं देती, 
डूस लिये प्रतिवर्ष इसका नये सिरे से भण्डार वनाना पड़ता है। इस विषय 
में भी जोर-शोर से शोध-कार्य होना चाहिये जिससे कि ऐसे सस्ते यान्त्रिक 
उपाय या रासायनिक कीट-नाशक पद विकसित हों जिलसे सेवार को नष्ट 
किया जा सके । वात यह है कि बहुत से स्थानों में सेवार के कारण देश के 
अन्दर का मछुल्ली डद्योग वहुत ज्ञति-अत्त हो रहा है। 

४, गाँव के जलाशयों में निजी अधिकारों के अस्तित्व के कारण अक्लर 
देश के अन्दर के मछली उद्योग के विक्रास में बाधा पहुँचती है। ज््मीदारी 
प्रथा के खात्मे के साथ साथ ये अधिकार भी अधिकतर समाप्त हो गये हैं। 
अ्य मछुली मारने का अधिकार राज्य सरदारों में निहित है, ओर अरब यह 
प्रकार की ज़िम्मेदारी है कि वह मछुली उद्योग का ढंग से विकास करे | 
कि देश के अन्दर का सछुली उद्योग देश भर में फेला हुआ है, इसलिये 
पहुत बढ़े पेमाने पर विस्तार संगठन से ही विकास का काम हो सकता है। 
यह सुझाव रखा जा रहा दै कि मछुली उद्योग के विस्तार का काम खेती 
विस्तार संगठन के साधारण कार्यों में होना चाहिए, और मछुली विकास 
विद्या खेती विद्यालयों तथा उद्चविद्यालग्रों में विषत्र के रूप में पढ़ाई जानी 
शवाहिये। 

२, भारत की बहुत दी सामुद्विक तठ रेखा में असंख्य झुद्दाने, नमकीन 
पानी वाली भोले और स्थिर जलाशय हैं जिनसे काफी मदलियां प्राप्त 
होती हैं | नमकीन पानी वाला क्षेत्र १६ लाख एकड़ है जिसमें 
चिदका कौल भी दै जो २६,००० एकड़ पर फंली हुई है, और जिससे 
सालाना ३,००० टन मछली श्राप्त होती है। इस क्षेत्र में से अधिकांश अब 
राज्य सरकारों के हाथ में भा गया है, और यह वहुत कुछ अविकलित भी 
है। ज्ावन्कोर कोचीन में एक बहुत छोटे से छोत्र का उद्धार किया गया है, 
और उसे उत्पादक मदुल्ली धंधे के क्षेत्र में परिणत किया गया है। दूसरे 


श्पश्‌ 


शाज्यों में सो इस प्रकार के काम संगठित होने चाहिये, भौर इन इलाकों को 
डंग से मछुवाहों की सहकारी-समितियों के हाथों में बांद देना चाहिये | 


समुद्री मछली उद्योग 


६. समुद्री सछली उद्योग के विकास के लिये यह आवश्यक है क्विहस 
समय जो देहाती नावें आदि काम में लाई जाती हैं, उनमें यनन्‍्त्रों का प्रयोग 
हो। इस समय इन नाथों की संख्या अनुमादित रूप से ७०,००० है। 
चर्तमान नावें तट से कुछ मीलों के अन्दर ही काम कर सकती हैं, और उनका 
'बहुत सा समय मद्डुलो धंधे के क्षेत्र से समुद्र को आते जाते नष्ट हो जाता 
है। इसका नतीजा यह है कि पेदावार कम होती है। यदि यान्त्रिक नाव का 
प्रयोग हो, तो मछली मारने बाल्लों के लिये यह सम्भव होगा कि इस समय 
वे जितनी दूरी तक जाते हैं, उससे अधिक दूरी तक जायें, और वे अधिकतर 
घरों तक मछुली मारने का कास कर । पंचवर्षीय योजना में ३४० नावों के 
यान्त्रिकीकरण की व्यवस्था रखी गई है, इसमें से १०० बम्बई फ्री, २० 
सौराष्ट्र की और २० मद्रास के पश्चिमी तट की नावें होंगी। इस बात की 
भी व्यवस्था की गई दे कि वहुउद्देश्य सिद्धू करने वाली १४ नाथें ३०-३५ 
'फुट की यान्श्रिक नावें होगी । 


७, भारत के पश्चिमी तद में इस बात की अ्रच्छी सम्भावना दै कि 
'दूसरे देशों में प्रचल्नित बहुत बड़े जहाजों को इस काम मे लगाया जाय, जो 
समुद्र में ही मछुल्ली के शिकार के लिये डटे रहे और उनमें आने जाने के 
लिये तथा उनसे शिकार के लिये दौड़-धूप करने के लिये ऐसे ह तगामी 'दग 
जहाज हों जिनमें मछुली को बरफ में जमा कर रखने की उपयु क सुविधाय हों। 
पंचवर्षीय योजना में दो ऐसे बढ़े जद्दाजों के प्रबन्ध को वात है, जो सोराष्ट् 
और कोचीन तट से दूर अपना काम करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रयोगात्मक 
उद्देश्य से दो पर्स साइनर” ढंग के जहाजों की ध्यदस्था भी की गई द्वै,जिन 
में से एक करवार के इद्गि्द 'मेकेरेज् पकड़ने के काम में तथा दूसरा कोचीव 
चट से दूर 'सार्डीन नामक मछुज्नी पकडने के काम में लगे रहेंगे । इस प्रकार 
गहरे समुद्व में मछली के शिकार का विकास किया जायगा | ब्यापारिक ट्राह्िग 
के संचालन की संभावना भी है । इस लिये यह प्रवन्य किया गया है कि 
अरब समुद्र में ब्यापारी कामों के लिये एक ट्रालर हो, और पश्चिमी 
अंगाल के सरकार फै पास 'ुल्ञ ट्रालिंग” के त्िय छोटे ट्रालर हों । 


१८६ 


कमचारी और प्रशिक्षण 


८, द्वालिंग व्यापारिक रूप से तभी सफल हो सकता है, जब जो ल्लोग 
इस काम में लगाये जाये, वे काये कुशल हों। इस लिये आधुनिक मछुली 
शिकार के सम्बन्ध में ८ शिज्ञार्थियों को शिक्षा दी जा रही दै। एक जापानी 
कम्पनी, जो १६४१ से पश्चिसी समुद्र तट पर व्यापारिक दालिंग-का काम 
कर ही है, कुछ भारतीयों को प्रशिक्षित करेगी। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों 
जले मछुली धंधे के इंजीनियर, जहाज़-निर्माता, बन्दरगाह-विशेषज्ञ तथा 
मछली सारने के जहाजों के उपथुक्त प्रौद्योगिक क्ञोगों को बिन्दु. चार कार्यक्रम 
के अनुसार अथवा कृषि खाद्य संस्था के ज़रिये से प्राप्त किया जा रहा 
है। इस काम के लिये याने यान्त्रिक नौकाओं में काम करने के लिये 
शिक्षाथियों को प्रशिज्षित करने के लिये <,००,००० लाख रुपये को व्यवस्था, 
की गईं है । 

भूमि पर मछली उद्योग के संगठन 

£, भूमि पर मछली उद्योग के संगठनों में ये काम आते हैं, जैसे नाव को 
ज़मीन से लगा कर उसकी मरम्मत आदि करने की सुविधाये, बरफ जमाने के 
कारखाने, परिवहन की तात्कालिक सुविधा, चौजों की कुशल्न रूप से बिक्रो | 
व्यापारिक रूप से मछुली उद्योग को आगे बढ़ाने में ये काम बहुत ही महत्व 
के हैं इस लिये पंचवर्षीय योजना मे मद्गास और वम्बई, पश्चिमी बंगाल, 
उड़ीसा और लौराष्ट्र में € बरफ के कारखानों तथा चीजों को जभा कर रखने 
के कारखानों की स्थापना की व्यवस्था है। इसी प्रकार पुरे इक करने के 
महत्वपूर्ण केन्द्रों में इन्सलिटेड गाड़ियों के प्रबन्ध की व्यवस्था दै। 

कुछ छोटे मछुल्ली शिकार के बन्दरगाह, विशेष कर पश्चिमी समुद्र तट 
के वन्द्रगाहो के रास्ते, जमी हुई रेत से रुके हुये हैं, इसलिये उनमे नाव ' 
पथा जहाज ला फर लगाने के लिये यह ज़रूरी है कि इन रुकावटों को दूर 
किया जाय । पंचवर्षीय योजना में इस उद्देश्य के लिये एक डूजर की 
व्यवस्था की गईं है। 


पूर्ति 
१०, मछली उद्योग मे विचवेयों की भरमार है। सछुवाहो को अपने 
+ छू 
घंधे के लिये जिस चीज की भी जरूरत पहती है, जेले नाव, काँटा, सूत, 
पाल का कपडा, चह सब उन्हीं के जरिये से मित्रता है, और ये लोग इस" 
प्रकार उनकी कमाई का बहुत बडा हिस्सा मार लेते दैं। इस लिये मदवाहों 


श्घ७ 


की सहकार-समितियों का संगठन जरूरी दै जिससे कि वे अपनी अनिवार्य 
आवश्यकताओं की चीजों को उनसे प्राप्त कर सके, और बिचवैयों पर कमः 
निर्भर रद्दें । पंचवर्षीय योजना में पूर्ति की चीजों के वितरण को सविधाननक 
बनाने तथा मछली शिकार के कीमती सरंजामों के क्रय में सहायता देने के 
लिये ६०,००,००० लाख रुपये की ब्यवस्था की गईं है । 
मछली की बिक्री 

१9. ताजे पानी की अधिकांश मछुलियां ताजी मदछुत्तियों के रूप में 
बेची और खाई जाती हैं दूसरी तरफ समुद्री मछुली में से भी २० प्रतिशत 
ताजी मछली के रूप में बेची जाती हैं। बाकी ८० भ्रतिशतया तो धूप में 
सल्या कर या नमक सें जमा कर या मछुली के खाद्य या खादु मे तबदील कर 
बेची जाती हैं। ताजी मछुली की बहुत बडी मांग की पूर्ति करने के लिये यह 
ज़रूरी है कि सामुद्रिक मछली में से भौर अधिक हिस्सा ताजी महुली के 
रूप में बाजार में आये, पर ऐसा केवल पूर्ति की इष्टि स ही नहीं, मछुवाहों 
को अधिक पेसा दिलाने के हित मे भी ज़रूरी है । यहीं पर आ्राकर वरफ में 
जमा कर रखने के साधन तथा सुविधाओं और फौरन परिवहन की सविधाओं 
की बाव आती है। कई मचछुली-उद्योग-केन्द्र ऐसे हैं जिचकी अपने आसप स 
की भूमि से कोई संचार सम्बन्धी सुविधा नहीं है, और यह वो साफ है कि 
संचार का विकास एक दीघ काक्षीन पक्रिया है । 


११, जब तक संचार की उन्नति न हो, और फौरन परिवहन की 
सुविधाओं की प्राप्ति न हो, तब तक बहुत सात्लों तक अधिकतर मछुली को 
धूप में सुखा कर या नमक मे जम! कर रखना पडेगा। जो कुछ भी हो इस 
सम्बन्ध सें काम आने लायक सरकारी विभागा का यदि अधिकतर उपयोग 
किया जाय, और शोध से यह मालूस हो कि विभिन्‍न मछलियों को रखने के 
लिये कितने नमक का प्रयोग होना चाहिये, देसे नमक का उपयोग किया 

० ०५ [पु बे ० 
जाना चाहिए तथा किचन मौसमों में णौन से तरीके अच्छे हो सकते हैं, तो 
बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक ज़माने में नमक में मछुली जमाने के 
सरकारी कारखाने इस लिए बहुत जनप्रिय हो गए थे कि वहां जो नमक 
दिया जाता था, वह नमक-कर से मुक्त था, पर जब ले नमक पर कर ही 

; ऐप [कप कर्ज च 
उठा दिया गया, तव से थे क्षोग निजी कारखानों की शरण ले रहे हूँ । इस 
प्रवृत्ति पर इस तरह रोकथाम हो सकती है कि भद्गास, त्राव्कोर कोचीन तथा 
सौराष्ट्र में जो इस सम्बन्धी कारखाने चालू हैं, उनमें दिये जाने वाले नमकः 


श्प्ष 


के एक अंश का दाम लरकार दिया करे । 

१६, बड़े पेमाने पर मछुल्ली शिकार से कई बार ऐसी अवस्था उत्पन्न दो 
सकती है कि जब वहत अधिक मछुलियां पकडी जायें, बाज़ार में यु जाइश 
ही न रहे, और इस लिए मछुली के दास में बहुत घटा बढ़ी हो सकती दे, 
और इससे छोटे मछुवाहों को ही अधिक तकलीफ पहुँचने की सम्भावना दे । 
इसलिए यह सुझाव रखा जा रहा है कि वम्वई, कोचीन ओर कल्कत्ते में जो 
भी मछुलियाँ पकद्दी जाये वे राज्य सररारों के द्वारा संगठित सहकार- 
समिति के ज़रिये से वेची जाए। इस बीच में बिक्री के लिए आयोग, 
'जिन में मछुवाहें, व्यापारी, खरीदार ओर राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हों, 
इन केन्द्रों में स्थापित किए जाए जिसमे बिक्री पर नियन्त्रण रहे । 


मछली उद्योग सस्बन्धी योजना 

१४, पंचवर्षीय योजना में €,८०,००,००० ल्ाज़ रुपए इत काम के 
(लिए रखे गए हैं कि भदुलो विकास कायक्रम को चालू क्रिया जाय। जितनी 
सारी योजनाएं हैँ, उनसे मछली का उत्पादन योजना-काल में १० लाख टन 
से बढ़ कर १९ लाख टन हो जायगा । पोषण के संबन्ध में परामर्श देने वाली 
कमेटी के अनुसार ७० प्रतिशत देश वासियों के लिए प्रति वयस्क ब्यक्ति 
६-३ ओंस के हिस्ाव से ६० लाख टन मछली की ज़रूरत दे | इस प्रकार १२ 
जाख टन का लक्य प्राप्त होने पर भी असत्ली लच््य बहुत दूर रह जाता दै। 
हस से यह ज्ञात होता है कि आगे क्लितनी खाई भरनी है। 


अध्याय २४ 
गांव के धन्‍्धे 


बढ़े पेमाने पर उद्योग-धन्धों की वृद्धि के कारण गांव में उत्पत्त' 
बहुत सी उप्ों की मांग घट गईं है, जिधका नतीजा यह दै कि गांव केः 
बहुत से कारीगरों की श्रेणियां अपने परम्परागत कामों की दृष्टि से आंशिक 
रूप से बेकार हो गईं हैं। केवल इतना ही नहीं, अब ये लोग खेती में काम 
करने वाल्नों की भीइ को बढ़ा रदे हैं। इस बीच में देहाती क्षेत्र से वाहर 
आर्थिक प्रगति इतनी अधिक नहीं हुईं है कवि इस प्रकार जप्तीन पर जो 
दबाव बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम की जा सके । इसलिये देहाती इलाकों” 
के विकास के किसी भी कार्यक्रम में गांव के धन्धों के विकास को एक 
केन्द्रीय स्थान अवश्य देना होगा । 
संगठन 

२, भृतकाल में हमारे गांव हद तक आत्मभरित हकाई के रूप में थे । 
एक छोटे से मंडल के अन्दर वस्तुओं और सेवाओं का पारस्परिक नियमित" 
आदान-प्रदान होता था, और इस मंडल के लोग एक बडी ह॒दू तक एक 
दूसरे पर निर्भर होते थे । आज भी यदि गांवों के धन्धों का पुनरुद्धार 
किया जाय, तो वह अनिवार्थ रूप से सबते पहले स्थानीय माँग पर तथा 
एक छोटे से दायरे में पारस्परिक विनिमय के विकास पर निर्भर होंगे । पर 
गांव के संगठन को बदली हुईं परिस्थिति के अनुप्तार बदुल्लना पढेगा। अब 
यह एक शिथिल ढांचे के रूप में, जिसमें लोग एक दूसरे से अलग काम: 
करते हैं, काम नहीं कर सकता । इस के विपरीत इसे चँधी हुईं इफाई के रूप 
में काम करना पड़ेगा, और सरकार से सहायता लेकर इसमें इतनी सामथ्य॑ 
होनी चाहिये कि वह सब देहात के मजदूरों को, चाहे वे क्रिसान, खेतिहर 
मजदूर या कारीगर हो, काम देने मे समर्थ हों । इसलिये अब गांव के धंघे 
संगठित समुदाय के रूप में काम करने वाले आम समाज के अंग होंगे 
कम से कस हमारे सामने अन्तिम उद्देश्य यही है, पर इृध्त बीच में 
कारीगरों को सदारी समितियों के बनने से कुछ न कुछु उपथ्रोगी संगठन” 
प्राप्त होगा | 


१६० 


३. इस प्रकार गांव का संगठन तो आधार होगा, पर केन्द्र में भो एक 
संगठन ऐसा होना चाहिये जो गांव के धंधों की समस्याओं का भ्रध्ययन करे, 
राज्य सरकारों के लिये अनुकूल परिस्थितियों, रचनात्मक संगठनों तथा 
सहकारी समितियों को रृष्टि करे ताकि कुटीर उद्योगों, का विकास हो सके । 
इस लिये यह प्रस्ताव रखा जा रहा है कि एक खादी और आमोद्योग बोर्ड 
स्थापित किया जाय । यह योड सरकार के विभागीय यन्त्र के बाहर होगा 
और इसमें खादी, और पधांव के धन्धे के क्षेत्रों के तजरबेकार कार्यकर्ता होंगे 
और केन्द्रीय सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी होंगे । यह बोर्ड खादी और 
गांव के धन्धों के विकास के सम्बन्ध में कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्त इन 
बातों की व्यवस्था करेगा जेसे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, जरूरी चीजों तथा 
अन्त्रों का उत्पादन तथा पूर्ति, कच्चे माल्तों की पूर्ति, बिक्की, शोध इत्यादि । 
बोर्ड का एक कार्य यह भी होगा कि कुटीर उद्योगों की प्रगति के सम्प्रन्ध 
में जो सूचनाएँ कौर तजबें प्राप्त होंगे, उन्हें वह प्राप्त और प्रसारित करेगा । 
जो राज्य कैन्द्रीय संगठन के साथ घनिष्ट सहयोग से काम करेगे, उनके लिये 
भी ऐसे संगठनों की जरूरत होगी । 


राज्य की नीति 


४. हमारी नीति का एक प्रधान लचंग यह होगा कि भष्येक कुटीर 
उद्योग के लिये एक ऐसे क्षेत्र की व्यवस्था की जाय जिसमें वह संगठित 
रूप से कार्य कर सके | जब भी एक बडे पेसाने पर चलने वाला धन्धा 
कुटीर उद्योग से द्वोड करेगा उस समय दोनों के लिये एक सामान्य उत्पादन 
सम्बन्धी कार्यक्रम इस प्रकार से चलना चाहिये फ्रि दोनों धीरे-धीरे घनिष्ट 
रूप से एक दूसरे के अंग हो जाय॑ । मांग और पूर्ति की परिस्थितियों के 
सम्बन्ध मे निर्णय करने के अतिरिक्त इन कार्यक्रमों में ऐसी बाते आ सकती 
हैं, जेसे उत्पादन के क्षेत्रों को रिजव करवा, बडे पेमाने के धन्धे के 
विस्तार पर रोक लगाना, बड़े पेमाने के धन्धे पर एक कर लगाना, कच्चे 
माह्नो की पूर्ति के लिये व्यवस्था करना तथा शोध और प्रशिक्षण मे आदान 
प्रदान ओर सहयोग स्थापित करना | 


ई. संगठित वस्त्र धन्धा तथा कर्घ के छुनकरों के बीच छोटे पेमाने पर 
अपने अपने क्षेत्र को रिजव कर देने का प्रयत्न पहले ही किया जा चुका है । 
इसी सिद्धांत को कई दूसरे धन्धों मे प्रसारित किया जा सकता है। उदाहरण- 
स्वरूप तेल के उत्पादन में खाने में काम आने वाले तेल कुटीर शिल्प में 
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डत्पादित हो सकते हैं, और इसो प्रकार भखाद्य तेल, तेल की मिलों में 
उत्पादित हो सकते हैं । प्रक्रियात्मक ( प्रोसेसिंग ) धस्धों के छेत्र में बड़े 
पैमाने पर उद्योग-घंघे के विस्तार को आगे सवा कर दिया जाय | हां, यदि 
ला या सहकारी संगठन एक इकाई स्थापित करना चाहें, तो बात दूसरी 
द्दै। 

६, बड़े पैमाने के उद्योग-धन्घे पर एक कर लगाने का उद्देश्य यह है कि 
उससे मिले जुले कुटीर शिक्ष को लाभ पहुँचाया जाय। एक सामान्य 
डत्पादन कार्यक्रम में यदि कुटोर शिल्प में उन्नति कुल मिल्रा कर सारे धंघे 
के हित में है, तो उस धंधे के संगठित अंगों को चाहिये कि वे इस प्रकार 
का कर लेकर कमजोर तथा असंठित हिस्सों में प्रोद्योगिक्क उन्‍तति और 
संगठन को आगे बढावें । इस प्रकार से मिल के बने कपड़ों पर कर लगाने 
का उद्देश्य यह होगा कि खादी और करघे के धंधे को विकसित करने के लिये 
एक कोष एकत्र किया जाय | इसी प्रकार के कारणों से मिल फ्रे तेल पर एक 
थहुत सामूली सा कर इस उद्देश्य से लगाया जा सकता है कि देहाती 
इलाकों में होने वाले तेल के धंधे को लाभ पहुंचाया जाय । 

शोध ओर प्रशिक्षण 

७. यद्द तो बहुत जरूरी दे कि देहाती धंधों को राज्य सरकार से 
प्रोत्साहन तथा सहायता मिले, पर इसका बहुत ही कम समय के लिये 
मूल्य हो सकता द्वे जब तक कि इसके साथ ही इस बीच में उत्पादन 
की प्रोद्योगिक प्रणाल्नी में तेजी से उन्नति नहीं होतो है | इस लिये देहातो में 
फेले हुए धंधों के सम्बन्ध में शोध ओर प्रशिक्षण को बहुत अधिक महत्व 
दिया जाना चाहिये | शोध के लिये एक केन्द्रीय संस्था की योजना को 
प्रस्तावित खादी और गांव के धन्धों का बोर्ड फौरन तेयार करे। देश में 
अन्य संस्थाओं के साथ सम्पर्क रखने के साथ ही साथ इस संस्था का यह 
काम होगा कि वह अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के सम्मुख 
पेश करे, और उससे जो परिणाम निकले उसकी सूचना छोटे शोध केन्द्रों 
तथा कारीगरों तक पहुँचावे । केन्द्रीय सरकार की योजना में ६६ करोड 
रुपया कुटीर और छोटे पेसाने के धंधों के लिये सुरक्षित रखा गया है, इसका 
एक हिस्सा इस उद्देश्य के लिये काम में लगाया जाय । 


८, इस के अलावा गांव के कारीगरों को बड़े पेंसाने पर पद्धतिगत 
अशिक्षण दिया जाय क्योंकि जो प्रदशन किये जाते हैं तथा भूमि पर शिक्षा 
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देने वाले दुख भेजे जाते हैं, वे दस परिस्थिति में नहीं होते कि थे बरा- 
बर पयप्रदर्श कर सके या प्रशिकत्तण दे देने के बाद उसके नतीजेः 
का अनुसरण करते रद्द सकें। कुछ ऐसे केन्द्र खोले जाने चाहिये मिनमें 
प्रशिक्षण के साथ साथ उत्पादन हो, और जो प्रारंभिक वर्कशापों के 
रूप में हो जेसा कि उत्तर-प्रदेश में किया गया है, और उससे उपयोगी 
परिणाम निकल सकते हें | ऐसे केन्द्रों में जो कारीगर प्रशिक्षित होते हैं वे 
अधिकतर योग्यता के साथ कार्य-क्षेत्र में ठतर कर श्रपना सिर ऊँचा रख 
सकते हैं, और साधारण देहाती कारीगर की तुलना में अपने घंधे को अधिक 
विकसित कर सकते हैं । 
वित्त 

६. गांद के कारीगर मुख्यतः स्थानीय खपत के लिये उत्पादन करते 
हैं, और यदि चे गांत के बाहर के बाजार के लिये उत्पादन करते हैं, तो वे 
साधारणतः पूजी के लिये बिचवैयों की शरण खेते हैं | देहाती धन्धों के 
लिये वित्त को खेती के लिये वित्त की समस्या से अविच्छेध समझना चाहिये। 
पर सरकार गांव के कारीगरों को किसी हदु तक तभी सहायता देना शुरू 
कर सकती है जब कि झोब्योगिक सहकारी सम्रितियाँ स्थापित हो जांय | 
यदि आवश्यक संगठन हो जाय तो न केवल वित्तीय सहायता को प्रसारित 


करन सम्भव होगा, बल्कि नये विकास कार्यक्रमों को शुरू करना भी? 
सम्भव होगा। 


ओद्योगिक कार्यक्रम 


१०, थोजना कमीशन ने कुछ देहाती घन्धों के लिये ४» साल के कार्यक्रम 
बनाग्रे हैं, और यद्द प्रस्ताव किया जाता है कि बनने वाला खादी और गांव 
के धंधों का बोर्ड राज्य सरकारों के परामशे से इन योजनाओं को पूरा करे | 
कार्यक्रम का खाका नीचे दिया जाता है;-- 


(क) ठेल्ल का धन्धा:-कोरहुओं और तैल की मिल्नों के लिये उत्पाद न- 
का एक सामान्य कार्यक्रम बनाया जय । घानी के उत्पादन को 
घढ़ाकर ३० से ३४-म ल्लाख टन बीज पेरवा कर दिया जाय, 
जिससे वर्तमान समय में सिक्कों में जितनी पिराई होती है, उसमें' 
से एक हिस्सा अन्यज्न चला जायगा, और उनकी जगह पर 
विनोले का पेरना चल्माया जाय । अकुशल कोल्हुओं की जगह 
पर अच्छी क़िस्मों के कोल्‍्हू प्रचारित किये जाय॑। उन्नत्त 


(ख) 


(ग) 


(घ) 


(च) 


(ड) 
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कोल्हुओं को बनाने और मरस्मत के लिये कारीगरों के प्रशिक्षण 
के लिय पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक शोध और प्रशिक्षण 
संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रक्‍्खा जा रहा है । 


नीम के तेल का साबुन-- योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि 
कई राज्यों में उत्पादन और प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये जांय) 
जहां साबुन बनाने के लिये नीम के तेल को काम में जाया 
जायगा । इसमे नीम सम्बन्धी १३ इकाइयों की व्यवस्था है 
जिनमे से प्रत्येक सालाना १२६० मन नीम तेल तैयार करे, 
ओऔर इसे सात्ञाना ७८ टन साहुन के उत्पादन के लिये 
काम में लावे । 


धान की भूसी निकालनाः--हाथ से धान की भूसी निकालना 
गांव का बहुत महत्वपूर्ण धंधा है, और आज भी करीब ६९ फरी 
सदी धान की भूसी इसी प्रकार निकाली जाती है । हमारे सामने 
लक्ष्य यह दै कि हाथ से भूसी निकालने की पद्धति को उन्नत 
किया जाय जिससे कि अधिक विशुद्ध चावल और भूसी मिले, 
और वर्तमान पद्धति को हट कर पत्थर की चक्कियों का इस 
संत्रंध में उपयोग किया जाय । चावत्न कूटने के इलाकों में ४ 
साल के लिये कोई ४० हजार चक्कियों के वितरण को श्रार्थिक 
सहायता दी जायगी । हलर किस्म की 'चावल-मिलों को धीरे 
धीरे हटा दिया जायगा । 

ताढ़ का गुडः--यह अलुमान किया गया दै कि ताड के गुड़ का 
उत्पादन ८० हजार टन बढ़ाया जा सकता दै; जिससे कि गुड़ 
निकालने वालों तथा उनकों सहायता देने वालों के रूप 
में ६० हजार मजदूरों को काम मिल सकेगा । इसके 
अंतर्गत भी प्रशिक्षण और शोध की योजना रखी गई 
है । 

गुड़ और खांडः--अविक रस प्राप्त करने के लिग्रे उन्नत 
ढंग के एक ल्ञाख रस पेरने वाले कोर्हू लगाये जायेंगे । 
चमडाः--इस कार्यक्रम में देहातों में चमड़े का काम करने बाले 
मजदूरों के लिये सहकारी समितियों के संगठन का तथा नगर- 
पालिका और आस पास्त के देद्दाती छषेत्रों में चसड़ा निकालने के 


(ज) 


(रस) 


42) 


(ढ) 


ढ़) 
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उन्नत तरीके और चमड़े के सम्बन्ध में श्रन्य प्रशिक्तण दिया 
जायगा | 

कृम्बलः--यह प्रस्ताव किया गया द्वै क्वि प्रतिरक्षा सेवाओं के 
लिये आवश्यक कम्बल्ों के उत्पादनों के लिये कम्बत्त का सूत 
तैयार करने और छुनने के ४ केन्द्र स्थापित किये जांय । यह्द 
प्रस्ताव है कवि शक्ति परिचातल्ित यन्त्र से ऊन घुनने और साफ 
करने का काम लिया जाय, पर सूत को कताई और छुनाई हाथ 
से की जाय | द 

हाथ का बना कागज:--इस समय मौजूद ११ केन्द्रों को सामान, 
प्रशिक्षण तथा शोध के सम्बन्ध में सहायता दी जाय जिससे वे 
डन्‍्नत किस्म के हाथ के बने कागज का उत्पादन कर सकें, जो 
इस समय बाहर से आते हैं। 


मधुमक्खी पालनः--कुछ राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में मघुमक्खी 
पालन को विकसित किया जाय । प्रत्येक क्षेत्र में एक उपकेन्द्र 
होगा, जो २० से लेकर ३० गांवों तक की सेवा कर सकेगा । 
मघुमक्खी के छुत्ते तथा अन्य सामग्री सरकारी सहायता 
प्राप्त दर से दी जायेगी और मघुमक्खी पालकों की 
सहकारी समितियां शहद इकट्ठा करने तथा उसकी बिक्री करने के 
लिये बनाई जाएंगी । 


दियाललाई का धन्धा:--श्रोजता का लच्य यह है कि कुटीर 
शिल्प के रूप में उत्पादित दियासलाई को ६ लाख ओस से बढ़ा 
कर चार साल के अन्त तक $८ लाख झौस कर दिया 
जाय, ओर ऐसा प्रशित्तण तथा कुछ रियायतें देकर किया 
जाय | 

खादीः--छुछ अस्थायी प्रस्ताव किये गये हैं, पर उन पर 


विचार भ्रस्ताचित खादी और गांव के घन्धों का बोर 
करेगा । 


नारियत्ष को जटा का घन्धा:--यह घन्धा बहुत हो घुरी हालत 
में है और सहकारी समितियों के रूप में इसका संगठन होना 


चाहिये। ज्रावन्‍्कोर कोचीन सरकार ने इस सम्बन्ध में एक कार्य- 
क्रम बनाया दै । 


श्ध्ष्‌ 


यह प्रस्ताव किया जाता दै कि गांव का तेत्ल सम्बन्धी धन्धा तथा नीम 
तेत्न से साचुन बनाने का धंधा सहायता की अपेक्षा करता है और इन्दें कर 
स्गा कर सहायता पहुँचानी चाहिये और योजना में जो ११ करोड़ 
रुपया इस काये के लिये रखा गया है उससे वाकी सहायता प्राप्त होनी 
व्वाहिये । 


०८९३० 
--+६8:--- 


अन्याय २५ 
छोटे धन्धे ओर दस्तकारियां 


इससे पहले के अध्याय में उन सारे छोटे धन्धों की समस्याओं 
पर विचार विचार किया गया दै जो गाँव की आर्थिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण 
अड्ड हैं | इस अध्याय में उन छोटे धन्धों पर विचार किया जायगा जिन्हें 
दो भागों में बाँठा जा सकता है, एक तो वे जो परम्परागत हुनर और 
शिल्प से सम्बद्ध हैं और दूसरे वे जो तुलनात्मक रूप से आधुनिक काल 
में उत्पन्न हुए हैं और जिनका उसी ढंग के बढ़े पेमाने पर चलाने वाले 

धन्धों से धनिष्ट सम्बन्ध है । 

२ सार्वजनिक सेवा तथा बडे पेमाने पर चत्नाए जाने वाले धन्धों में 
नियुक्तियों की संख्या सीमित होने के कारण छोटे धन्धों में ऐसे लोगों 
के लिये नियुक्ति का बहुत आशप्रद मौका है, जिनको कोई प्रशित्तण 
ओर शिक्षा प्राप्त हुई है। इसके अल!वा छोटे धन्धों और दस्तकारियों में 
घर में ही रहते हुए. स्त्रियों के लिये काम मिलने की अधिक संभावना है। 
इस नाते उनका महत्व बहुत है । महायुद्ध के युग में सारे देश में 
प्रतिरशा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये छोटे धनन्‍्धे उत्पन्न हो गये। 
यद्यपि तब से इन में से कई धन्धे लुप्त हो चुके हैं, फ़िर भी अब यह जो 
तजुर्बा हो रहा है कि इन युद्धकालीन धन्धों से उत्पन्न कई चीज बाहर से 
आने लगी हैं, इसले यह साफ हो जाता है कि इस क्षेत्र में विस्तार की 
गुजाइश है । अब तक विकास तथा उन्नति के कोई सुचिन्तित कार्यक्रम नहीं 
रहे हैं ओर गत दो दशकों में छोटे धन्धों की जो कुछ उन्नति हुई है, 
वह बहुत कुछ योजवा हीन प्रक्रिया से ही हुईं है ओर उसमें वे उपादान 
अनुपस्थित रहे जिनसे कार्यकुशलता और स्थायित्व आता है । छोटे धन्धों 
का योजनात्मक विकास एक बहुत बड़ा ओर महत्वपूर्ण काम है, पर केन्द्रीय 
सरकार ने अभी इसको अपने हाथ में लिया है और एक प्रथम कद्स के रूप 
में कुछ चुने हुए धन्धों के सम्बन्ध से, जेसे ऊनी वरुन्न, खेलकूद के सामान, 
खेती के ओऔजार, पीतल के बतंन, कांसा और साइकिल के हिस्सों के सम्बन्ध 
में एक कार्यक्रम सम्बन्धित राज्यों की सलाह से तेयार किया जा रहा है । 
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केन्द्रीय सरकार की योजना में पन्द्रह करोढ़ रुपयों की व्यवस्था इस लिये दे 
कि स्वीकृत काय क्रमों के लिये एूजी दी जाय और राज्यों को इस सम्बन्ध 
में यथेष्ट लहायता पहुँचाई जाय । 

३. छोटे धन्धों को तीन क्िस्मों में वॉठा जा सकता है :--($) वे 
धन्धे जिनमें छोटे पेसाने पर उत्पादन को कुछ सुविधाये' प्राप्त हैं और उस 
क्षेत्र में बढ पेमाने पर उत्पादन के प्रवर्तन से उन्हें कोई विशेष हानि नहीं 
पहुँचती । (२) वे धन्धे जिनमें छोटे पेसाने पर उत्पादन का काम इतना ही 
है कि बढे पेमाने पर उत्पादित किसी द्रव्य का कोई हिस्सा किसी सोपान 
में उसके द्वारा उत्पादित होता है ओर (३) थे धन्धे जिनमे छोटे पेमाने 
पर चलाये हुये धन्धे को उसी द्वष्य सम्बन्धी बढ़े पेसाने के धन्धे से होड़ 
लेनी पढती है । 


४, प्रथम श्रेणी के धन्धों में इन चीज्ञों के उत्पादन का वाम लिया 
जा सकता है: ताले, मोमवत्तियां, बटन, चप्पल और बेज। ये धन्धे 
व्यक्ति को आधार वना कर चलाये तो जा सकते हैं पर उन्हें इस उद्देश्य से 
समूह के आधार पर संगठित करना चाहिये कि विक्की तथा चीजों 
को बाजार में ले जाना और साथ ही उत्पादन के कार्य में पूजी प्राप्त होना 
सरल्न हो जाय । 

४. द्वितीय श्रेणी के छोटे धन्धों मे साइकिल के हिस्से, बिजली 
सम्बन्धी सामान, छूरी-काटे, चीनी के बतंन और खेती के ओऔजारों का 
उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हें। महायुद्ध के जमाने में इन्जीनियरिंग 
की छोटी इकाइयों ने बहुत अधिक प्रगति की, पर बाद को उनमें से 
बहुत से धन्धों को लोहा शोर इस्पात की कसी के कारण बहुत हानि पहुँची । 
कच्चा लोहा, ओर इस्पात की श्रधिकतर पूर्ति होने पर जैसा कि 
पंचवर्षीय योजना से होने की व्यवस्था रखी गईं है, यह नि'संदेह 
है कि इन धन्थों का पुनर्जीवन और विस्तार होगा | फ़िर भी यह 
विकास तभी संभव होगा जब कि कुल मित्राकर एक खास धन्धे के लिये 
एक कार्यत्षेत्र रिजर्व कर दिया जाय और उसे पूजी, संगठन शोर 
प्रशित्तत की काफी सहायता केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से दी 
जाय । 

६. तीसरी श्रेणी के धन्धों में जिनकी उसी ज्षेत्र के यढ़े पेमाने के 
धन्धे से जबरदस्त होड होती है, सब से ज्वल्न्त उदाहरण कर्घा उद्योग का 


श्ध्प 


है | केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की है भोर वह इस धन्धे को 
संरक्षण देने की सारी धात पर विचार कर रही है और इस बीच में इस 
धन्वे को सहायता पहुँचाने की दृष्टि से करे के बुनकारों के लिये उत्पादनों को 
कुछ खास श्रेणियां बिल्कुल्न रिजर्य कर दी गईं हैं । फिर भी यह बहुत 
जरूरी है कि दूसरी और तृतीय श्रेणी के धन्धों के लिये केन्द्रीय सरकार 
जल्दी से जल्दी इस वात पर विचार करे कि विभिन्‍न धन्धों के छेत्र में 
सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के सिद्धाल्व को कहां तक भौर केसे लागू किया 
जाय । यह तो साफ है कि प्रत्येक धन्धे के अजुसार कार्यक्रम का ढंग भी दूसरा 
होगा । छुछ छेत्रों में बहुत जरूरी बातें यह द्वोंगी कि कच्चे माल की पूर्ति 
का अवश्य प्रबन्ध हो, उत्पादन का एक केन्न निर्दिष्ट हो और शायद बढ़े 
पैमाने के धन्धे पर एक बहुत मासूली कर लगाया जाय । दूसरे क्षेत्रों में एक 
सुसम्पूर्ण कार्यक्रम बनाया जाय जिसमें बड़ी ओर छोटी इकाइयों को सुलमा 
कर एक दूसरे की पूरक बना दिया जाय । 


७, छोटे पैमाने के धनन्‍्धों के उत्पादन की माँग को योजनाव्मक रूप से 
इस प्रकार विकसित किया जा सकता द्वै कि एक तो उन्हीं से स्टोर खरीदे 
जांय, दूसरे आयात की स्थान-पूर्ति की जाय । जहां तक पहले उपाय का 
सम्बन्ध है, यह निर्णय किया जा छुका है कि जहां गुण, माल पहुँचाने की 
तारीख आदि के आधार पर बातों की तुलना की जा सकती है, वहां कुटीर 
शिल्प तथा छोटे धन्घे के उद्योगों को तरजीद दी जाय और इसके 
अलावा कुटीर शिल्प तथा छोटे धन्धे के उत्पादूव को उस द्वाज्ञत में भरी 
तरजीह दी जाय जबकि सहकारी समिति के जरिये से या केन्द्रीय सरकार 
द्वारा स्वीकृत किसी एजेन्सी की माफ़ेत उनकी बिक्री होती हो । इससे 
सहकारी संगठनों की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा । जो कुछ भी हो, कुटीर 
शिल्प के उत्पादन को उस हालत में भी तरजीह दी जाय जब कि वे 
बिचवेयों के जरिये से बाजार में आती हैं, बशर्तें कि वह डस्ताद छुनकर 
था उस्ताद सोची को परम्परांगत काम देने वाल्ला है । सब राज्यों में इसी 
नीति को एकरूपता के साथ प्रयोग में लाया जाय । 


८. आयात से आये हुये द्वष्यों का कुटीर शिह्प तथा छोटे पैसाने के घन्धों 
के उत्पादन द्वारा कहां तक स्थानान्तरण किया जा सकता है, इस संबंध 
में एक प्राथमिक अध्ययन किया गया है पर ऐसा मालूम होता है कि विभिन्न 
ब्यवसायों में लगे हुये प्रौद्योगिक विशेषज्ञों तथा व्यापारियों के समूहों के 
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हारा इस विषय की भ्रच्छी तरह जांच कराई जानी चाहिये । फौरन ही' 
इस परीक्षण को हाथ में लेना चाहिये । छोटे पेमाने के उत्पादन को नयेः 
शहरों में प्रसारित करने तथा जहाँ वे मौजूद हैं उनमें विस्तार करने के लियेः 
कदम उठाये जाने चाहिये। सद्यी बात तो यद्द दे कि सामूहिक विकास 
योजनाओं में से कुछ के काय क्रम में ऐसा करना आ जाता है । 


प्रशिक्षण ओर शोध 


£, पंचवर्षीय योजना में प्रशिक्षण के प्रश्न को यहुत काफी महत्व 
दिया गया है। पुनर्वात तथा कासद्िलाऊ विभाग के डाइरेक्टर जनरल ने 
१४,४,००० लोगों को प्रशिक्षित किया है। इसी प्रकार पुनर्वास मन्त्रालय ने 
पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये २,००० लोगों को और पूर्वी पाकिस्तान 
से आये हुए २,००० लोगों को प्रशिक्षित किया है । इस समय १२,००० लोग 
प्रशित्तण पा रहे हैं । शिक्षा के केन्द्रीय मंत्रालय ने भो प्रौद्योगिक संस्थाओं 
को उच्च प्रशिक्षण के लिये सहायता दी है । राज्य सरकार की योजनाशञों 
में प्रशिक्षण के ये काय क्रम आरा जाते हैं :-- 
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श्रौद्योगिक विद्यालयों की संख्या ३६५ ४४६ 
प्रशिक्षित छात्रों की संख्या. १४,७६० २१,७६७ 
प्रौद्योगिक और धन्धों सम्बन्धी 

संस्थाओं की संख्या २६० ४०७ 
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संब्या. २६,७०२ ४२,६६७ 


प्रशिक्षण का रुख उन ब्यवसायों की तरफ, होना चाहिये जिनमे स्थायी 
काम की आशाये' उचित रूप से निश्चित मानी जायें। 

१०, आधुनिक ढंग के छोटे धन्धों की प्रौद्योगिक उन्नति के लिये यहद्द 
सुझाव रखा जा रहा है कि राज्य सरकारों के साथ मित्रकर केन्द्रीय सरकार 
थदे धन्धों के साथ सम्बन्धित शोध संस्थाश्रं में छोटे धन्धों के लिये विशेष 
विशेष शोध विभागों के खोलने की ब्यवस्था करे । 


वित्त 
११. इन विकास कार्यक्रमों के क्षिए पुजी की ब्यवस्था करने के द्षिग्े,. 
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यह जरूरी है कि औद्योगिक वित्त कारपोरेशन स्थापित किये जाँय । यह 
सम्भव है कि कुछ राज्य अपने उद्योग-घन्धों की अविकलिंत हालत के कारण 
इस सम्बन्ध में साधन प्राप्त करके आवश्यकता की पूति न कर सके । ऐसे 
क्षेत्रों के भामले में क्षेत्रीय वित्त कारपोरेशनों के संगठन की स्थापना पर 
विचार करना चाहिये । 
दुस्तकारियां 
१२. दस्तकारियों की मुख्य विशेषताओं में एक यह है कि हुनरमन्द्‌ 
शिल्प से काम लिया जाय | दस्तकार साधारण तौर पर बिचवेयों के हाथ में 
शिकार के रूप में होते हैं जो छोटे पेमाने पर काम करते हैं और जैसा 
आर्डर मिलता है उसी के अछुसार काम करते हैं । वे अपनी पृ'जी की 
व्यवस्था आप कर लेते हैं और कारीगरों, चालान करने वालों तथा विदेशी 
खरीदारों के बीच एक कड़ी सी बन जाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें 
बिचवेयों की कोशिश पर उन्नति हुईं है, पर अधिकांश रूप में देखा जाय 
तो दस्तकारियों का वर्तमान संगठन कार्यकुशलता, चीज़ के गुण की उन्नति या 
उत्पादन में वृद्धि के लिये उपयोगी साबित नहीं हुआ है । इसके साथ ही 
ये बिचवेये समुचित रूप से इस बात का भी पता नहीं लगा पाते कि विदेशी 
बाजारों की जरूरत कया हैं | नतीजा यह है कि कुछ अपवादों के अतिरिक्त 
दुस्तकारियां अपने वरीकों और दृष्टिकोण में बिल्कुल जहाँ की तहां पड़ी हुई हैं। 


३३, दुल्तकारियों की अ्रविकांश सांग विदेशों से आती है । बात यह 
है कि घरेलू सांग इस लिये सीमित है कि यहां के ल्लोगो की ऋय शक्ति 
बहुत कम है। उत्पादन को बढाने के उपायों में तथा मांग की वृद्धि करने के 
उपायों में अंतरंग सम्बन्ध होना चाहिये | इस प्रकार से उदाहरणस्वरूप 
बनारस, मुरादाबाद, जयपुर ओर तंजौर के पीतल के बर्तनों के लिये सांग 
बढ़ाई जा सकती है बशर्ते कि खरीदने वालों की जरूरत के अनुसार अधिक 
उपयोगी चीजें बनाईं जांय | इसी प्रकार से बनारस में तैयार जरी, जरी के 
काम की साढ़ियों तथा भ्रन्य वस्तुओं की मांग बहुत अधिक बढ़ाई जा 
सकती है बशरत्तें कि विदेशी खरीदारों की रुचि और जरूरतों का ध्यान के 
साथ अध्ययन किया जाय । नारियल के जटा के धंधे मे वर्तमान समय में जो 
मन्‍्दी आई हुई है, वह आंशिक रूप ले विनिमय पर रोक के कारण है, 
पर साथ हो इसका कारण यह हो सकता है कि उत्पादन के गुण में कमी 

डुईं है, उपयुक्त संगठन का अभाव है और बाजार देखकर उत्पादन करने 
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हि 


में अममर्थता पाई गई है| अमरीका जैसे देशों में भारतीय दृस्तकारियों के 
लिये मांग बहुत अधिक बढाईं जा सऊती है यदि हमारे यद्वां के लोग चीज 
देते समय उसी दर्जे को कायम रखें, जेसा कि वह नमूना सेजते समय 
दिखाते हैं और साथ ही यदि बहुत अधिक माल एक साथ दिया जा सके | 
चर्तमान समय में विचपैये इस हालत में नहीं हैं कि ने बहुत सीमित परिमाण 
में माल को पू/जी देकर आगे बढावें । 


१४. यदि जहां-तहां दुश्तकारियों के भंडार स्थापित किये जाँय, तो 
दस्तकारियों की उपज की उन्नति में बहुत अ्रधिक ज्ञाभ पहुँच सकता है, 
विशेषकर यदि यह भंडार बिक्री करने तक ही अपनी गति-विधि को सीमित 
न रखें बल्कि कारीगरों को यह भी बताते रहे कि किन चीजों की नई मांग 
हो रही है और किस प्रकार के नमूने मांगे जा रहे हैं । यदि उपभोक्ताओं 
की सहकारी समितियों का उत्पादकों की सहकारी समितियों के साथ 
धनिष्ट सम्पर्क रहे तो भीतर की मांग बहुत स्थायी रूप से बढ़ाई जा सकती 
है। इसी प्रकार से केन्द्रीय या राज्य सरकारों को भारत के उत्पादक और 
आहर के बड़े क्रेताओं के साथ सम्पर्क कायम रखना चाहिए । 


१४, यदि कारीगर विचवेयणों पर कम निर्भर रहे और उसे प्रौद्योगिक 
ज्ञान तथा प्रदर्शन दिया जाय. तो सहकारी समितियों को संगठित करना 
पड़ैगा ओर दस्तकारियों के केन्द्र में संस्थाए' बनानी पडंगी जिनमे सहकारी 
समितियों के साथ साथ छिटपुट व्यक्ति भी सदस्य के रूप में काम कर 
सकेंगे। किस श्रेणी का माल बनाया जाय, यह बताना पढेगा ओर उत्पादन 
की प्रत्येक मद्दत्वपूर्ण दिशा में इसे लागू भी करना पडेगा। चीजों 
के नक्शो और कच्चे मालों के सम्बन्ध मे अध्ययन संगठित करना 
पडेगा ओर इस बात की व्यवस्था करनी पडेगी कि ऐसी प्रोद्योगिक समस्याओं 
का पता लगाया जाय जिनके कारण कारीगर के काम में बाधा पहुंच रही है 
और जहां तक संभव है उन्हे सुलमाना पडेगा। केन्द्रीय सरकार को चाहिये 
कि दुस्तकारियों में शोध के लिये एक पएथक्र संस्था कायम करे और वही 
संस्था तरह तरह के नमनों भ्रौर नकशों को तेयार करे तथा उनका अध्ययन 
करे । ऐसी संस्थाएं कल्ला और शिल्प विद्यालयों, जेसे शान्ति निकेतन की 
तरह संस्थाओं तथा राज्य के उद्योग विभागों के साथ सहयोग करके काम कर 
सकती हैं। 
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अध्याय २६ 
सिंचाई और बिजली 


जल सम्बन्धी साधनों का अन्दाजा 

भारत में नदियों का राष्ट्रीय जीवन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव रहाः 
है। यहां की प्राचीनतम सभ्यताए' सिन्धु, गंगा तथा उनमें जाकर मिलने 
वाल्ली नदियों के किनारों पर पनपी हैं | दुक्खिन में बहुत अधिक लोग अपने 
अस्तित्व के लिये नदियों पर निर्भर हैं। देश के अधिकांश भागों में नदी 
के जन्न के बिना सफल खेती सम्भव नहीं है। इस प्रकार से भूमि ओर 
जल के साधनों का णुकांगी भाव से संयुक्त विकाप्त-क्रम देश की आर्थिक 
ब्यवस्था के लिये बहुत भारी महत्व रखता है । 


२, सिंचाई या अनाज उत्पन्त करने के लिये जल का कृत्रिम रूप से 
प्रयोग भारत में बहुत पुरानी कला है। बहुत से भागों में यह कल्ला उतनी 
ही पुरानी है जितनी कि खेती है| दक्षिण में बहुत से जलाशय युगों से 
मौजूद हैं। कावेरी नदी के द्वीपों की नहरें दूसरी शताब्दि से शुरू होती हैं 
शऔर यमुना की नहरें पहले पहल १४वीं खदी में बनाई गई । कुछ विशेष 
अनुकूल अवस्थाओं में नदी के पानी से बहुत सस्ती बिजली या तो प्रत्यक्ष 
रूप से था पन-बिजल्ली के उत्पादन से उत्पन्न हो सकती है | भारत 
में जहां कि बहुत कम तेल दे भौर कोयले की खानें देश के कुछ हिस्सों में 
ही फेली हुईं हैं, जल विद्युतिक शक्ति को स्वभावतः विकास में बहुत बढ़ा 
भाग प्राप्त हो जाता है। नदियों के अतिरिक्त जमीन के नीचे जो पान 
है उससे भी घरेलू तथा खेती सम्पन्धी कार्यों के लिये अच्छा काम लिया जा 
सकता है । जमीन के नीचे के पानी तथा नदो के जज्न के उपयोग के कार्यक्रमों 
को एक साथ यूथ कर कास करना चाहिये । 

जल के मोजूदा साधन 


४, भारत की नदियों को मोटे तोर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता 
है-- (3) उत्तर भारत की थे नदियां जो बफे से निकलती हैं, (२) सध्य 
तथा दक्षिण भारत को नदियाँ | हिमालय से उत्तर में सिन्धु, गंगा और 
महयपुत्र निकलती दें । सध्य तथा दक्षिण भारत की मुख्य नदियां हैं मद्दानदी, 
गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो बंगाल की खाड़ी में पूरे की ओर बहती! 
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हैं| इसके अलावा नय॑दा और ताप्ती भी हैं जौ पश्चिम की ओर भरव समुद्र 
में बहती हैं। चम्बल, बेतवा और सोन इस प्रायद्वीप के उत्तरी किनारे में 
वह कर गंगा नदी की पद्धति में समा जाती हैं । 

४, उत्तर भारत की नदियां बफ़े से निकलती हैं भौर पूरे साल भर 
बहती रहती हैं, यद्यपि जाढ़ों में जक्ञ की उतनी प्रचुरता नहीं रहती । मध्य 
ओर दक्षिण भारत की नदियां सम्पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर हैं जिसका 
नतीजा यह होता है कि सूखे मौसम में वे कभी कभी एक छुधत्नी रेखा के 
रूप में रह जाती हैं। यह भन्दाज लगाया गया है कि सारी नदियों में 
जितना पानी बहता है वह $ अरब ३१ करोड़ ६० लाख एकड़ फुट है जिसमें से 
७ करोड़ ६० लाख एकड़ फुट या <'६ फी सदी इस समय श्रायपाशी या 
सिंचाई के काम में आता है | नीचे यह दिखत्लाया जा रद्दा है कि किस नदी 
घादी में जल का कितना साधन काम में ज्ञाया जाता हैः-- 





जल के सालाना | वर्तमान समय में | व्रस्तावित | कितने जल का 


नदी क्षेत्र हे कितना जत्न उपयोग | उपयोग 
दी बहाव का अन्दाजा | है कार्यक्रम 205 
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१, सिंघु भारत और पाकि- | करीब ८० ज्ञाख भाखरा- | ८० लाख एकड़ 


तनमन .--ज»-«--»» «>> मलक ० ८“-न-प-»»»»»५+++»»०म»+» «समा 











स्तान में कुल मिला| एकड़ फुट... नांगल फुट 
कर १५७ करोड़ योजना , 
ु एकड़ फुट | 
३, गंगा नदी | ४० करोड़ एकड़ बहुत कम जल का दामोदर घादी। २७ लाख एकड़ 
ऊुट उपयोग मुख्यतः ' योजना । फुट 
गंगा, यमुना और / | 
शारदा नदियों की । 
| नहरों के जरिये से ह | 
| होरहा है। | । 
३, प्रह्मपुत्र | ३० करोंड एकड़ | इतना कम कि । 
फुट उल्लेख योग्य नहीं; , 
आम तौरपर आय | 
पाशी अनावश्यक 
है क्योंकि आसाम 








में यहुत अधिक । 
! पानी बरसता है । । 


२०४ 
छरीत १४ फ्री सदी 
एकड़ फुट 


४, महानदी . ७ करोड़ ४० लाख मुद्दाने के द्वीपों के | हीराकुढ । करीब १ करोड़ 
| १० लाख पुकढ 





<, गोदावरी । ८ करोड ४० लाख 
। 
। 
4 
! पएुक्ूढ़ फुट. | ईलाकों में बहुत । योजना 
| 


| 
। थोड़ा पानी काम में | 
। लाया जाता दे । | झट 
६. कृष्णा । £ करोड़ एकड़ करीब १८ फी सदी।| तु गभद्रा | 5० ज्ञाख एकड़ 
योजना फुट 
७, कावेरी ३ करोड २० लाख क्वरीव ६० फी सदी 
एकड़ फुट 
<, वर्बदा | करोड़ २० लाख 
|. एकड़ फुट | 
<ताप्ती , | करोड़ ७० लाख काकरापर 
3... पड छुट योजना मत योजना 


2 8 कट 0 भजन. लनल 


*, अनगिनत नदियां तथा छोटी नदियां आदि हैं जिनमें वर्षा ऋतु में 
जब तब पानी मिल जाता है। इनमें से बहुतों में छोटे मोटे आवपाशी के 
जलाशय बनाये ग्रये हैं, फिर भी बहत से नये जलाशयों के बनाने की 
गुजाइश दे । जमीन के नीचे के सोतों से खेती, उद्योग-धन्धा तथा घरेलू 
जरूरतों के लिये यन्नतत्र काफ़ी जल की पूर्ति हो जाती दे | घरेलू जल के लिये 
देश में सर्वन्न कुय बनाये गये हे और इनका उपयोग आवपाशी के लिये भी 
होता है। यह कोई आज की बात नहीं बल्कि बहुत प्राचीन कात् से हो रहा 
है,पर इस जरिये से बढ़े पेमाने पर आवपाशी तभी हो सकती दे जब कि 
विजल्ली के पम्पों से नलकूप चत्धाये जाय । इस समय जो सूचनाय प्राप्त 
हैँ उनसे यह शत होता दे कि यदि इस सम्बन्ध में बढ़े पेसाने पर आ्रवपाशी 
की गई, वो वह उत्तर प्रदेश, विहार, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ही 
आर्थिक रूप से सफल हो सकती है! 


आवपाशी के लिये जल के साधन 


६, आवपाशी के लिये जलन के साधन इस प्रकार हो सकते हैं-- 
(३) प्रत्यक्ष रूप से, जैसे नदियों से नहरों में पानी वहा कर; (२) याढ़ से 
जो पानी आता दै या छोटे छोटे पनाज्ञनों से होकर वर्षा का जो जल भाता है 
डसको जलाशय में एकन्न कर; (३) छूये, पोज़र तथा चलकूप लगा कर 
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नदियों में जो पानी बहता है उसका कुल हिस्सा न तो आबपाशी के लिये 
मिल्न ही सकता है और न उसकी आवश्यकता हो है । जिन इलाकों में 
अधिक पानी बरसता है, जेसे पश्चिमी तट या उत्तर पूर्व भारत, वहां या तो 
आबपाशी की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है या बहुत कम जरूरत है । बाकी 
जगहों में वर्षा की ऋतु में जो विराट जलराशि चत्रती है, उसे बडी हद तक 
काम में लगाना सम्भव नहीं क्योंक्षि न तो यह किसी प्रकार संसव है कि 
इतने बढ़े पानी को कहीं अन्यन्न रखा जाय ओर इस में से थोडा पानी 
रखने के अतिरिक्त वाकी पानी को रखना आआथिक रूप से सहायक भी नहीं 
कहा जा सकता । इस लिये बिल्कुल सही तौर पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि नदी का क्वितना पानी यानी उसकी कितनी फी सदी आबपाशी के लिये 
उपयोग में आ सकती है । सम्भव है कि कुल १३५ करोड ६० लाख एकड़ 
फुट या सारे पानी का करीब एक तिहाई या ४९४ करोड एकड फुट पानी 
उपयोगी तरीके से काम में लाया जा सकता है, जबकि दस समय ७ करोड़ 
६० लाख एकड़ फुट ही काम में आ रहा है । 
मौजूदा विकास 


७, सौ साल पहले २० या ३० लाख पुकड़ जमीन देशी आबपाशी के 
तरीफो से जैप्ते छोटे जल्लाशयों और बाढ़ के पानी की नद्दरों से तथा कोई ९० 
लाख एकड़ जमीन, जो झुख्यतः भारत के पश्चिमी भाग में थी, सींदी जाती 
थी | जो पहला बड़ा श्रायपाशी सम्बन्धी संगठवया ढांचा बना, वह भारत के 
उत्तर प्रदेश में १८९४ में गंगा की नहर के रूप में खोला गया था। इस के 
याद पंजाब में अपर वाढ़ी दुआव और मद्गास में गोदावरी श्रोर कृष्णा 
के सुद्दानों के ह्वीपों की पद्धतियों में आवपाशी का क्रम आरस्भ हुआ । हसः 
शताव्दि के प्रारंभ के दृद गिदं आवपाशी के दूसरे कई प्रवन्ध तयार किये गये. 
ओर इसके बाद प्रथम महायुद्ध के बाद इस काम को फिर उठाया गया | 


८. हाल के वर्षो में बिजली से चल्लाये हुए नलकूपों के कारण यहुत 
विस्तृत पेमाने पर जमीन के नीचे के पानी को काम में लाने के तरीकों के 
परिवर्तन से एक नई पद्धति हमारे सामने आ गई दै, और उत्तर प्रदेश में 
कोई दो हजार ऐसे नलकूप हैं जो राज्य सरकार के अधीन हैँ | विहार, 
पंजाब तथा दूसरे कुछ राज्यों ने इस प्रकार से जमीन के नीचे के पानो को 
काम में लगाने का कार्यक्रम जारी किया है। पर मोटे तौर पर देखने पर यह 
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कहा जा सकता दै कि नलकूप के द्वारा आबपाशी साधारण नहरों से आब- 
पाशी से अधिक खर्चील्ी है | 


६. सारत में इस समय जितनी जमीन पर खेती हो रही दै, उसका 
श्कबा २७ करोड़ ७० लाख एकड़ के करीब है । सब तरीकों से जो कुल 
शकबा आबपाशी में आ जाता है, वह करोड़ एकड़ वान्ने या खेती वाले 
इल्ताके की $८ फी सदी है। इस प्रकार बहुत बड़े ज्षेत्र पड़े हुए हैं, मिनमें 
आबपाशी असी होनी है। यदि आबपाशी के लिये अधिक सुविधायें मिलें 
तो बहुत से बड़े छेत्रों में, जो अब तक बनजर पढ़े हुए हैं, खेती हो सकती 
है, और उनका उत्पादक उपयोग भी हो सकता है। इसके अल्लावा दूसरे कई 
त्ेन्न ऐसे हैं जहां पर यदि आबपाशी हो तो वहां प्रति एकड़ उपज बहुत बढ 
सकती हैं, और कई जगहों में तो एक की जगह दो बार फसल हो सकती है। 
इसके अतिरिक्त जहां आबपाशी के लिये मौका है वहां क्लिसान के सन में 
उन्नत खेती जेसे अच्छे बीज, खाद, फसलों का आवतंन आदि करने के लिये 
उत्साह होता है क्योंकि उसे यह आशा होती है कि नतीजे भ्रच्छे रहेंगे । 
आबपाशी के कारण खेत से भ्रधिक्न उपज निकल्लेगी, किसानों के त्विये नये 
काम मिलेंगे और इस नाते देश के बहुत बड़े हिस्सों मे इसके कारण खेती का 
सारा नकशा ही बदल जायगा | सच तो यह है कि यदि देश के जल सस्बन्धी 
साधनों का अधिक से अधिक सम्भव रूप से उपयोग किया जाय, तो भारत 
अपनी बढती हुईं आबादी के लिये पुष्टि के क्रमोन्नतिशीक्ष सानदुण्ढ की 
व्यवस्था करने सें समर्थ हो सकता है । जो कुछ भी हो, खाद्य समस्या का 
समाधान करने के लिये यह जरूरी होगा कि आगासी पन्‍्द्बरह बीस सालों में 
सिंचाई वात्ते क्षेत्र को दुयुना कर दिया जाय | 


१०. नदियों का एक ओर महत्वपूर्ण उपयोग उन पर नावों तथा जहाजों 
का चलना है। एक समय उत्तर भारत की नदियां संचार का झुझ्य साधन थीं। 
रेलों के बनने के साथ नदी के द्वारा चीजों का भेजा जाना तथा मनुष्यों का 
आना जाना घट गया और आज नदी पर यातायात आसखास, परिचम्ती 
धंगाल और बिहार तक सीमित है। इसके अतिरिक्त जल्लमाग भी धीरे धीरे 
बेकार हो गये हें क्योंकि गर्मियों में नदियों का अधिकांश पानी आबपाशी के 
लिये खींच लिया जाता है। मध्य तथा दक्षिण सारत में देश के भन्द्र का 
परिवहन कभी बहुत विस्तृत नहीं रद्दा है, इसका कारण यह है कि नदियों सें 
जितना पानी होता है उसमें केवल बहुत छोटी नावें ही चल सकती हैं। 
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प्रति वर्ष देश भर में बाढ़ों से यहुत काफी हानि द्योती है । आप्ताम, 
(बहार, पश्चिमी वंगाल और उड़ीसा के हिस्सों में बहुत बढे-बढ़े वांध बनाये 
“ये हैं। बाढ़ के पानी को रोक रखने के लिये बढ़े वांधों का निर्माण बाढ़ से 
“हानि को रोकने का सबसे अच्छा उपाय दै। 


जलमार्ग से चीजों को हधर से उधर ले जाना साधारण रूप से रेल से 
"परिवहन के मुकाबले में सस्ता पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपत्ति काल में 
न्देश के बचाव तथा सुरक्षा के लिये परिवहन के वैकल्पिक मा अपरिहाय॑ 
हैं। यांघों के हारा घाढ के पानी को रोक रखने, तथा उसे धीरे-धीरे जल 
विद्युत्‌ के उत्पादन के लिये छोड़ते रहने की प्रक्रिया ने देश के अ्रन्द्र के 
परिवहन के क्षेत्र में नई सम्भावनाएं उत्पन्न कर दी हैं। साथ ही बाढ़ 
“नियन्त्रण तथा बाढ़ के पानी के संरक्षण के उपाय किये जाने चाहिये। 


शक्ति उत्पादन के साधनों का अनुमान 

११. शक्ति इन-हन जरियों से उत्पन्न हो सकती दै-(१) समाप्त हो जाने 
चाले साधन जेसे कोयला, खनिज तेल, सड़ी हुई लकड़ी के ढुकढ़े, प्राकृतिक 
'गेसें इत्यादि और (२) समाप्त न होने वाले साधन जेसे मरने, वायु और 
बाढ़ । बाढ़ों और वायु से शक्ति उत्पादन के साधन सीमित हैं| इँधनों में 
'केवल अल्कोद्दोत्न ही, जो सीरे से बनाईं जा सकती है, ऐसी चीज है जिससे 
.इस देश में उस तरीके का काम हो सकता है | जब तक आशणविक शक्ति 
तथा सूर्य की शक्ति क्षेत्र में नहीं आती, तब तक भारत में शक्ति के साधनों 
का विकास कोयला, तेल और पानी से ही हो सकता है । 


जहाँ तक मालूस है, भारत में पेट्रोल के साधन बहुत कम हैं, पर ऐसा 
“अंदाज लगाया जाता है कि भारत में २,००० हजार करोड टन कोयला दे 
जिसमें से २०० करोड़ टन अच्छी क़िस्म का है। अच्छी किस्म के कोयले 
को बहुत महत्वपूर्ण धातु-विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य ऐसे कामों के लिये 
रिजर्व रखना है, पर घटिया दर्जे का बहुत काफी कोयला श्राप्त है जो कि 
उपयुक्त रूप से बनी हुईं भ्टियों में शक्ति उत्पादन के लिये काम में ज्ञाया 
'जा सकता है। इससे ल्िगनाहुट नामक पदार्थों का यहुत यडा इस्तेमाल 
“निकल झाता है । लिगनाइट दुछिण अर्काट तथा कच्छ में यहुत अ्रधिक 
परिमाण में मिल सकते हैं। इसके साथ दी अधिक राख युक्त कोयले अब 
तक अनुपयोगी समझे जाते थे, पर जहाँ इस प्रकार का कोयक्ा मिलता हैं, 
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उस के पास बिजली की शक्ति के उत्पादन मे यह वस्तु बहुत उपयोगी सिद्ध 
हो सकती है । हे 
फिर भी हमारे देश में कोयले का बटवारा बहुत असमान तरीके से है । 
और फिर कई चेत्रों में तो औद्योगिक केन्द्रों से कोयले की खानें इतनी दूर 
हैं कि थरमल् शक्ति का उत्पादन आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं कहा जा: 
सकता | भारत की जल विद्य तिक शक्ति का साथन बहुत अधिक है और 
यह झन्दाज लगाया गया है, इसका परिमाण ४ करोड किलोबाद 
होगा | 
वर्तेमान शक्ति-उत्पादन 
१२, भूत काल में जितने भी बिजली बनाने के कारखाने थे, उन सब 
का उु्ं श्य यही होता था कि वे शहरी इलाकों के घरेलू तथा औद्योगिक कामों 
में सहायक हो सकें । गत शताबिद के अन्त की ओर कल्नकत्ते में विद्य तिक 
शक्ति की पूति के लिये पहला बड़ा स्टेशन बना और उसके बाद के बीस 
खाल्षों में दूसरे शहरों में पूर्ति के दूसरे स्टेशन खोले गये । उनमें से अधिकांश” 
थरमल स्टेशन थे | १६२० तक सावेजनिक बिजली के कारखानों की प्रगति 
धीमी ही रही, पर तब से निरन्तर हू त विस्तार होता रहा है । १६३६ के 
बाद १२ सालों मे बिजली उत्पन्न करने की कुल सामरथ्य केवल दुगुवी हुईं 
है। १६३६ में इसका परिमाण दस हजार किलोवाट था, अब १६५० में १७- 
लाख १० हजार किलोवाट हो गया है। उसी जमाने में कुल्न उत्पादित बिजली 
का परिमाण २१० करोड़ किलोवाट से ९१० करोड किल्दोवाट हो गया । 
सारवजतिक हित के लिये परिचालित शक्ति स्टेशनों के अतिरिक्त कुछ 
ओद्योगिक तथा रेल के कारखाने ऐसे हैं जिनमे बिजली उत्पादन का अपना 
प्रबन्ध है। इन कारखानों की कुल्ल बिजल्ली उत्पादन शक्ति ३६४० में 
*९,८८,००० किल्लोचाट थो । इन स्टेशनों को लेहर १६३० भें कुल बिजली 
उत्पादन की शक्ति करीब करोब २३ ज्ञाख क्रिज्ञोवाट थी जिस से से १७ 
लाख किलोबाट थरमल्न स्टेशनों से और करीब ५,९०,००० किल्ोवाट जत्न 
विद्यू तिक कारखानों से थी | ९० हजार और उससे अधिक आबादी के सब 
शहरों और २५ हजार आबादी के भी कुछ शहरों में इस समय बिजली है, 
पर देहातों है पहुँचाने का कार्यक्रम अभी अधिक तरक्की नहीं कर 
पका। देश में करीब २,६०,००० गांवों में से केवल ३ हजार गांवों में- 
ही बिजली है। यह विकास भी मुख्यतः मेसूर, सद्रात्त और उत्तर: 
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प्रदेश में हुआ है ओर इनका सम्बन्ध जल विद्युतिक शक्ति के विकास से है । 


१३, देश के विकाप्त के लिये सस्ती बिजली बहुत जरूरी है और 
आधुनिक समग्र में इसके विस्तार को देख कर ही राष्ट्रीय विकास तथा उस 
देश के लोगों के रहन सहन के मानदंड को नापा जाता है । 
आबपाशी के लिये पानी पम्प करने तथा खेती के बहुत से काम्तों में और 
घरो में इस से सस्ती शक्ति मिल्ल सकती है । बिजली के अधिक प्रयोग से 
भारत के भाग्य जोवन मे वह परिवर्तन आ सकता है, जिसकी चहुत सख्त 
जरूरत है । न केवल इससे खेती के उत्पादन के तरीके में परिवर्तन ६ जफ्म्ता 
है और कुटीर शिल्प तथा छोटे पेमाने के धन्धों को प्रोत्साहन मिल सकता 
है, बल्कि इससे आम्य जीवन औ,॥और सी आकर्षक हो सकता दै । दस्त प्रकार 
से गांव के जो लोग ऊब कर शहरों में आते रहते हैं, उनके आने पर भी 
रोक थाम हो सकती है । गत १० या २० सालों में जो भी प्रगति हुईं है 
उसके बावजूद भारत में बिजली का प्रयोग बहुत ही सीमित है और तब 
भी प्रति व्यक्ति भ्रति वर्ष केवन्ष १४ किलोवाट शक्ति कास भें आती है । 
करीब करीब सभी जगद् बिजली की मांग बढ रही है और देश में कई इत्लाके 
ऐसे हैं जहां बिजली की जरूरत फौरन दे और जहां पर इस सम्बन्ध में 
उन्नति जरूरत के अनुसार नहीं हुईं | इस प्रकार बम्बई, दिवली, उत्तर 
प्रदेश के कुछ भाग, मद्गास तथा पश्चिमी बंगाल म॑ं बिजल्ली की बहत कमी 
है। इसीकिये इन इलाकों का आर्थिक विकास रुका हुआ है। इसके अतिरिक्त 
बहत सी उत्पादक हकाइयॉँ अब बहुत पुरानी हो चुकी ह श्रोर उन्हें बदल 
कर नये यन्त्र लगाने की जरूरत दे । 

योजना मे विकास 

१४, यथपि आबपाशी और बिजत्षी की शक्ति का विकास राज्य सरकारों 
की ल्म्सिदारी है, फिर भी कई वारणों से एक राष्ट्रीय नीति की 
आवश्यकता है । पहली यात तो यह है कि भारत के हर भाग से आबपाशी 
के लिये सुविधाय नहीं हैं। जद्दां पर ये सुविधायें हैँ, वहां सारे देश की 
खाद्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को देखते हुए उनको पूर्ण रूप से विकसित 
करना चाहिये | दूसरी बात यह है कि इस सम्ब“्ध में जो काम चालू हैँ और 
मिन्‍्हें अभी करना है, उनके कारण हमारे सामने इंजीनियरिंग तथा अन्य 
यहुत सी समस्याएँ उन के मुकावले में अधिक हैं जिन्हें सम्पूर्ण किया जा 
चुका है और इस बात की ज़रूरत है कि उनका सामना करने के लिये सब 
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ब्ञान तथा साधन लगा दिये जाँय । ऐसा बडे पैमाने पर प्रौद्योगिक कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण के लिये भी जरूरी है । तीसरी बात यह दे कि चूंकि नदी 
शाटियाँ राज्य की सरहदों तक सीमित बहीं हैं, इस लिये विभिन्‍न राज्यों के 
विकास कार्यों को संयुक्त करके चलाने की जरूरत है, जिससे कि अधिक से 
झधिक नतीजा निकले । एक राज्य के जलाशय मे जो पानी जमा किया जाय, 
सम्भव है कि उससे अन्य राज्य की आबपाशी हो और एक राज्य म॑ जो बिजली 
उत्पन्न हो, सम्भव है कि उसे दूसरे राज्य म॑ इस्तेसाल किया जाय । अन्त सें 
श्रुक बात यह भी है कि बडी योजना मे जो खर्च आ सकते हैं, वे सम्भव दे 
कि राज्यों के साधनों के बाहर हों और केन्द्र की सहायता के बगेर उन्हे आगे 
न बढाया जा सके । 


१९, देश में आबपाशी और बिजली उत्पादन सम्बन्धी ऐसी योजनाओं 
के परीक्षण से, जो या तो चालू हैं या जिन पर जांच हो रही है या 
जिन पर विचार हो रहा है, यह मालूम होता है कि उन सबके बनने में 
२,००० करोड़ रुपये का खर्च आयेगा और उनके कारण ४ से सढ़े ४» करोड़ 
एकड़ जमीन में ओर आबपाशी होगी और कोई ७० लाख किल्लोवाट बिजली 
और उत्पन्न हो सकेगी। हम इस सम्बन्ध में निश्चित हैं कि इतने बढ़े काय- 
क्रम को पूरा करने तथा खेती करने के तरीके को बहुत जोर शोर से बदलने 
और साथ ही कुटीर, शिल्प भौर छोटे पैमाने के धन्धों को बढ़ाने से ही 
(६ बढ़े पेमाने के धन्धे तो रहेगे ही ) देश के ल्लोगों के रहन सहन में थोड़ी 
अहुत उन्नति हो सकती है। 


१६. किसी भी बहु-डद्देश्य-युक्त बड़ी नदी घाटी योजना को बनाने 
के लिये यह जरूरी है कि दो से पांच साल तक जांच कार्य तथा योजना दैयार 
करने में लगाये जांय और ९ से १० साल तक उसका निर्माण किया जाय । 
'इसलिये यह जरूरी है कि उसके प्रौद्योगिक तथा वैयक्तिक संगठन को और 
साथ ही उसमें जिस तह के यान्त्रिक सरंजाम काम में आयेंगे उन्हे ञ्च्छी 
तरह संगठित किया जाय और उस संबंध में ध्यानपूर्वक सारी तैयारी कर ही 
जाय । बडी योजनाओं को कम खर्च में तभी बनाया जाना सस्भव होगा 
जय एक दीघेकालीन योजना बहुत सावधानी से तैयार की जाय और उसमें 

जो वित्तोय आंकड़े आदि दिये जांय, वे बहुत अच्छे ढंग से तेयार हों। साथ 
ही जो प्रौद्योगिक साधन और सामान प्राप्त हो सकता है उसको भी ध्यान सें 
रखा जाय । 
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आवपाशी और बिजली शक्ति के लिये योजना 


१७, गत कुछ सालों सें सारे देश में आबपाशी तथा बिजली उत्पादन , 
की नई योजनाओं के सम्बन्ध में काफी सरगर्मी रही है | कई बढ़ी और 
छोटी योजनाए' कार्यरूप में परिणत करने के लिये ग्रहण कर ली गई दें | 
कुछ तो ऐसी हैं कि जिनसे केवल आबपाशी का काम लिद्व होगा और 
कई ऐसी हैं जो बहु-उद्देश्य-युक्त हैं। इनमें से कइयों मे ब्योरेचार जांच 
का कार्य समाप्त होने से पहले ही तथा उनके प्रौद्योगिक और वित्तीय 
पहलुओं के आर्थिक अध्ययनों के पहले ही काम शुरू कर दिया गया दै। 
चाहे चालू बाँध योजनाओं ओर जो योजनाऐ' अ्रभी चालू नहीं हुई हें, 
उनकी तुलनात्मक लाभ-हानि के सम्बन्ध में कोई भी मत क्‍यों न रखा जाय, 
इस सम्बन्ध में दो सत नहीं हो सकते कि उन्हें जल्दी से जल्दी समाप्त 
करना चाहिये, जिससे कि उन पर जो कुछ भी खर्च आ छुका है, उससे कुछ 
नतीजा निकले और त्ञाम हो, विशेषकर पहले से अधिक खाद्य उत्पादन के 
रूप में यह लाभ जरदी से जल्दी होना जरूरी दहै। प्रस्तावों को पेश करने में 
हमें इस महत्त्वपूर्ण बात का ख्याल रखना है । इसलिये आबपाशी तथा 
बिजली उत्पादन के सम्यन्ध में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यद्द है 
कि इन योजनाओं को समाप्त कर दिया जाब ओर इसक्तिये हमारे ल्षिये यद्द 
संभव नहीं हुआ कि दम नई योजनाएँ सामने रखें | 


१८. जो योजनाएँ चालू हैं, उन पर यह आशा की जाती है कि मंजूर- 
शुदा तखमीनों के आधार पर कुल मिज्ञा कर उनके पूरे होने तक ७६४ 
करोड रुपये खर्च होंगे । १६४१ के मार्च के अन्त तक इन पर १३४३ 
करोड रुपया खर्च आ चुका था और पंचवर्षीय योजना की श्रवधि में इन पर 
४१४८ करोड रुपये और खर्च किये जायेंगे । ऐसा करने पर यह अन्दाज लगाया 
गया है कि योजना के अन्तिम साल तक पहले के मुकायले में 5९ लाख 
एुकड जमीन पर और सी श्रायपाशी होगी और दस ज्ाख अस्सी हजार 
किलोवाट बिजली अधिक उत्पन्न होगी | इन योजनाओं की समाप्ति तथा पूर्ण 
विकास के याद पहले के मुकायले में १६६ लाख पुकड और अधिक भूमि पर 
आवपाशी होगी और पहले के झुकायले में १४ लाख क्रिलोचाट अधिक 
बिजली उत्पन्न होगी | इन बृहत्‌ योजनाश्रों के संबंध में ब्यौरे इस अध्याय के 
अन्त में मिलंगे । इन पर पंचवर्षोय योजना की श्रवधि में प्रति वर्ष जो ख्च 

तथा सम्भव लाभ होंगेवे यों हं--- 
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चष खर्च पहले से अधिक पहले से भ्रधिक 
(करोड़ रुपये). आबपाशी (एंकड) बिजली (किलोवाट) ह 


१8९१-९२. ८९ दे४६,००० रप,0०० 
१8%&२-*३ १९२१ १,झ६ई०,००० २६३६,००० 
१६९३-४४ १२७ ३, ९९,००० ७२४,००० 
१8६७४-४£* १३०७ ९,७४६,००० घर, ७०० 
१8५४-५६. ७८ ८,रैरे३े,००० $,०८२,००० 
अन्तिस १६,६४२,००० १,३६४,००० 
पॉप) शपल 
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क्राबपाशी की बदहत अधिक आवश्यकता के कारण ह_न योजनाश्रों को 
इस ढंग से चल्षाया जा रद्दा है कि आबपाशी के का्यक्रम जल्दी से जरुदी 
पूरे हो जायें और बिजली शक्ति के विकास को मांग के अलुसार धीरे-धीरे 
पूरा किया जाय । 


१६, इन योजनाओं पर खचे योजना के अ्रन्तिम दो सालों में घटता 
पत्ता जायगा | इस बात को ध्यान मे रखते हुए दूसरे बहुत जरूरी 
कामों को विशेषकर पिछुडे हुए इलाकों में शुरू करना है। विशेषकरके पांच 
नई बहत्‌ योजनायें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चुनी गई हैं ओर अंतिम दो 
सालों में इन के लिये ४० करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है। उन 
पर कुल खर्च २०० करोड से अधिक बेंठेगा। इन योजनाओं के सम्बन्ध मे - 
ध्योरे इस प्रकार हैं-- 


अंत में होने वाले लाभ 
योजना किस इलाके. क॒त्न खर्च का सिचित क्षेत्र. बिजली 
का नाम को ज्ञास रहेगा. तखमीना (हज़ार एकड) (किलोवाट) 
(लाख रुपये) 
कोसी (सोपान ३) बिहार और ६,६००. २,६२० ४० 


नं नेपाल (बाढ़ नियंत्रण 


भी होगा) 
कौयना (सोपान १). बम्बई ३,३०० - २४० 
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ऋष्णा (अभी तक मद्बास और आंकड़े प्राप्त वहीं. आंकड़े प्राप्त नहीं 
दायरा स्पष्टीक्।.. हैदराबाद 


नहीं है) 
चम्बल (सोपान 4) मध्यभारत ३,१७९. १,२०० घ० 
ओर राजस्थान 
रीहन्द उत्तर प्रदेश ३,९०० २४० 
जल का आर्थिक उपयोग 


२०, देश के सब हिस्सों में आबपाशी के सम्बन्ध में नहें सुविधाय देने 
का प्रयास किया जा रहा है, पर इसके अ्रल्ावा यह भी जरूरी है कि जो जल 
प्राप्त है उससे अधिक से अधिक फायदा उठाया जाय | इस उद्देश्य को श्राप्त 
करने के लिये यह जरूरी है कि विभिन्‍न फसलों को पानी संबंधी जरूरत का 
तथा आबपाशी के लिये कौन समय ठीक है इसका पता लगाया जाय । दूसरी 
बात यह है कि नहरों पर लाइनिंग डाल कर तथा नालियों को सुरक्षित कर 
पानी के जमीन में समा जाने को ,कम किया जाय | इसके अतिरिक्त 
खेतों में पानी का वेकार खर्च भी दूर करना पढ़ेगा । इसलिये कमीशन ने इस 
मामले में राज्य सरकारों के सामने सुझाव रखे हैं। 


बिजल्ली शक्ति का विकास 


२१. प॑चवर्षीय योजना की अश्रवधि में कितना बिजली उत्पादन तथा 
कितना भार होगा इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय रूप से संभावित आंकड़े इस 
अकार हैं-- 


१६४४-६६ तक जो वृद्धि होगी ( हमार 


किलोबार्टो में ) 
अधिष्ठापित फर्म पावर जितने भार की 
क्षमता आशा की जाती है 
३. बहुद्देश्य-युक्त योजनायें 
(क) भाखरा-नांगल ६६ ७२ द्हः 
(ख) द्वामोद्र घाटी योजना. १६४ १४४ १३२ 


(ग) द्वीराहुड बाँघ ध्८ श्४ट २४ 


श्श्षट 
२, सद्गास, सेसूर, दैदराबाद और 


बावन्कोर-कोचीन ४०२ औै११ ६३६ 
६, यरबई इलाका ॥ शेश्पू.. ४१७ 
४, बिहार-बंगाक्ष ओर मध्य प्रदेश. ८ ६९ १०१ 
है, उत्तर प्रदेश ३०४६ १९७. १४६ 
६. दूसरे छेन्नों की यौजनायें हर२ ६६ ६६ 


कुल १०८२ थे ३२९७ १,९४६ है: । 


इससे यह मालूम होगा कि सरकारी छेन्न में १० लांख किल्लोचाट से 
कुछ अधिक उत्पादन-ज्षमता बढ़ेगी, जिसमें से ३३८,००० किल्लोधाट या 
एक तिहाई तीन बहुद्देश्य-युक्त योजनाओ से प्राप्त होंगी । हस अन्तिम आँकड़े 
से विकास का केवल पहला सोपान दिखाया गया है। अत भें जाकर 
बिजली उत्पादन संबंधी उनकी ज्षम्तता १० ज्ञाख किल्ोचाट तक बढ़ जायगी। 
नीचे दी गईं वाक्षिका में यह दिखाया जा रहा है कि १६६४० से विसिस्न 
कार्यों में किल्‍नी बिजली खपी और ३६५५ में कितनी खपेगी। 


बिजली की खपत (ह्ञाख किलोवाटों बिजली की खपत (ज्ञा किलोवार्ों में) 
१६९० ३६४० १६४९ १६४५४ १६४० पर 
की कृत की कक्ष कितनी फी 
बिजली बिजली सदो वृद्धि 
की फी कौफी हुईं 


सदी सदी 
घरेलू रोशनी और शक्ति. २,३४०... ३३ ८,६००. १३8 ६७ 
व्यापारिक रोशनी और शक्ति ३,०६०... ७ ४,३००. ७३४ 


शौद्योगिक २६,०४० ६३ ४१,००० ६३६ ६ 
झआमपत्थी भैर९ेे० ४ ३,३२० रू १,०* 
दूधरे कार्य हैरंम० 3 ७,३२० १३ ३६ 


कुल ४१,९८० १,०० ६७,७४० सनम अ तन 3 कक पहल 68... 7. दंड 


देसी योजनाओं के चैत्र मे जिनकी बिजली किसी वरतमाव बिजद्ली 
पद्धति में डाली गईं है,सारी बिजली शक्ति पद्धति के फर्म पावर को पूरी पद्धति 


पर कल मिलाकर जितने भार की आशा की जाती है, उसी के साथ दिखाया 
जारदा है। 


२१५ 


उद्योग-धन्धों में ही बिजली का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, 
ओर उनमें कुल बिजली की करीब दो तिहाई काम में आती दै । घरेलू तथा 
ब्यापारी उपयोग के कार्य इसके बाद आते हैं| इस समय आयपाशी में कुल' 
उपभुक्त बिजली को करीब ४ फी सदी आती है, पर पंचवर्षीय योजना फी 
अवधि सें यह खपतशायद छुगुनी हो जाय, और इसी बीच में यद आशा 
की जाती है कि उद्योग घन्धों में बिजली की खपत ६० फी सदी और बढ़ेगी । 


२२, बिजली उत्पन्न करने वाल्ी हर बड़ी इकाई के भार के विकास 
कै विषय में उचित योजना बनाने पर बहुत ज़ोर दिया गया है । पंचवर्षीय 
योजना में बिजली उत्पन्न करने की जो योजनाएँ हैं, उनमें से भ्रधिकांश के 
दिए ब्यौरेवार या प्राथमिक भार का लेखा जोखा तेयार किया गया है, और 
जो बिजली उत्पक्ष होगी वह मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्रों में फेली हुई बिजन्नी 
की कमी को पूरा करने, पुराने तथा बेकार यन्त्रों की स्थान-पूर्ति करने तथा 
नज्ञकूप और नदियों से आबपाशी के लिये पानी पंप करने आदि के लिये 
काम में आयेगी । नये बड़े पेमाने के उचद्योग-धन्धों के लिये स्थान छुनने में 
नये बिजली उत्पादन केन्द्रों से कहाँ तक उन्हें बिजली प्राप्त हो सकेगी 
इस पर ध्यान दिया जा रहा है। देहात में खेती वाड़ी, कुवे से पानी 
खींचना, कुटीर तथा छोटे पैमाने के धन्धों में बिजल्ली के इस्तेमाल को बहुत 
अधिक महत्व दिया जा रहा है। 

नीति और प्रशासन 


२३. राज्य सरकारें प्राथमिक रूप से इस बात के लिये जिम्मेदार हैं कि 
थे आबपाशी और विजली उत्पादन के कार्यक्रमों को चल्ावें, और केन्द्रीय जत्न 
झौर बिजली कमीशन उनके प्रयासों को संयुक्त करेगा । जो इुछ भी दो, 
कुछ राज्यों के पास ढंग का संगठन नहीं है जिसले कि बढ़ी योजनाएँ 
तैयार हो सके और थे कास में लाई जा सके। केन्द्रीय जल भौर बिजली 
कमीशन को इस ख्याल से बडा बनाया जा रहा है, जिससे कि वह 
ऐसे राज्यों को समदृद दे सके । इसके अल्वावा जितनी बडी योजना को हम 
कार्यरूप में परिणत करना चाहते हैं उसके लिये एक केन्द्रीय संगठन की 
जरूरत है, जो राज्य सरकारों को विस्तृत और ब्यौरेवार ठिज्ञाइन तैयार 
करने में, औजार आदि प्राप्त करने में, कर्मचारी वर्ग को भर्ती और प्रशिद्धित 
करने में तथा एक योजना से दूसरी योजना में यन्त्र भर कर्मचारी वर्ग 
के स्थानान्तरित करने में मद॒द देगा। 


॥। 


२१६ 


२७, भारत की करीब-करीब सभी नदियाँ एकाधिक राज्य से होकर 
बहती हैं। केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि राज्य की सरहदों की 
परवाह न करते हुए नदियों के पानी को अधिक से अधिक उपयोग में लाया 
जाय | इसक्षिये केन्द्रीय सरकार ऐसे उपाय कर रही है, जिससे प्रत्येक 
नदी-घाटी का उपयोग पम्बद्ध सभी राज्य संयुक्त रूप से कर । राज्य जल॑- 
पविद्यत साथनों से शक्ति उत्पादन करने के काम में भी सहयोग कर सकते 
हहैं। जल्न-विद्यत शक्ति के उत्पादन के लिये प्रत्येक राज्य में अच्छे स्थान 
नहीं हैं । जहाँ ऐसे स्थान हैं » पेहाँ उनसे इतनी अधिक बिजल्ली शक्ति 
उत्पन्न होती है कि उस राज्य के अन्दर उतनी बिजल्ली की खपत नहीं 
हो सकती । इस्त छिये राज्यों में सहयोग का यह रूप हो सकता है कि वे 
जल्न-विद्य त उत्पादन में एक साथ हाथ बटावे और एक संयुक्त कारखाना 
स्थापित करें, या पुक राज्य दूसरे से बहुत अधिक परिमाण सें बिजली 
खरीदे, या पडोस के राज्यों में विभिन्न त्रिजली उत्पादन पद्धतियों मे बिजली 
की लेनदेन हो | इस प्रकार राज्यों में सहयोग के उदाहरण मौजूद हैं। 
'उदाहरणस्वरूप मुच॒कुन्ड जल विद्य तिक स्टेशन को मद्रास राज्य उड़ीता 
के साथ सिल्कर विकसित कर रहा है। बस्बई सरकार भेखूर के जोग 

जलविद्य तिक स्देशन की अधिकांश बिजल्ली को ले लेगी, और भाजरा में 
जो बिजली विकसित होगी उसे पंजाब, पेप्सू, राजस्थान, दिल्‍ली, उत्तर प्रदेश 
संयुक्त रूप से इस्तेमाल करेंगे | 


जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव है, सारे देश के लिए या कम से कम 
बृहत्तर जषेत्रों के लिये इस समय मौजूद तथा नये जल विद्यू तिक भौर थरमल 
स्टेशनों के बीच सहयोग की एक व्यापक दीर्घकाज्नीन योजना बनाई जानी 
चाहिये । 


आबपाशी के कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता 


२४९, आबपाशी के कार्यक्रम उत्पादक या श्जञुत्पादक हो सकते हैं । 
जिनसे इतनी आय हो जाती है कि पृ'जी पर सूद वसूत्र हो जाता है वे 
उत्पादक सम्के जाते हैं और उनको सावेजनिक ऋणों से वित्तीय सहायता 
दी जाती दे । दूसरे जिनसे इतनी भ्राय नहीं होती, थे अन्ुत्पादक समसे, 
जाते हैं और उन्हें साधारण राजरव या विशेष अनुदानों से वित्तीय सहायदा 
दी जाती है। इस समय जो कार्यक्रम तेयारी की अवस्था में हैं, वे भूवकाल 

में समाप्त कार्यक्रमों से अधिक च्ययसाध्य हैं और उन्हें चालू रखने तथा, 


२१७ 


जारी रखने में भी अधिक खर्च होगा | इसलिये यह जरूरी है कि राज्य 
सरकार कुछ व्यौरों में इस बात पर भो पुनर्विचार करें कि किसान से पानी के 
कितने पैसे लिये जाय । 


२६. जहां मांग प्रतिवर्ष मिन्‍न सिन्‍न होती है और प्राप्त जलराशि का 
पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है, चहां पर आबपाशी के लिये एक कर की 
चसूल्ली उचित है। जहाँ आबपाशी की दर बहुत साल पहले तय की गई थी 
और इस बीच में उगाई गई फसलों के दाम में बहुत काफी वृद्धि हुईं है, 
'चहाँ दरों को बढ़ाने के लिये बहुत काफी कारण मौजूद हैं । खेती सम्बन्धी 
आय-कर आय का एक दूसरा सम्भव साधन दै । जिन जमीनों को आबर- 
भाशो सम्बन्धी बढ़ी योजनाओं की सेवा प्राप्त हो रही है, उनका मूल्य भी 
काफी बढा है। इसलिये न्याय का तकाजा यह दे कि जिन ल्लोगों को इस 
प्रकार यह अनुपाजिंत आाय-बृद्धि का फायदा पहुँचा है वे समाज के साथ इसे 
बांद लें जिससे कि उप्त भ्रकार जो आय अधिक होगी, उससे इन कार्यक्रमों सें 
जो पूजी लगी है, उसका एक हिस्सा वसूल हो । भारत में भूतकाल में कई 
बार बेहतरी की फीसों या जमीन के मूल्यों में अज्ुुपाजिंत वृद्धि में हिस्से के 
रूप में वसूली हुईं है। मेसर में १८८८ से ही बेहतरो की फीस या कर 
चालू रहा है । इस सम्बन्ध मे प्रति एकड़ पर जो कुछ लिया जाता है, वह 
चाही हुईं जमोन और भूड जमीन के मूल्यों में जो अन्तर बेठता दै उसकी 
एक तिहाई से आधे तक होता है। परविन नहर पद्धति के अनुस्तार 
जमीन के मालिक को प्रति एकड १४० रु० एक अुश्त या छिस्तों मे देना 
पढता है, हां एक सुश्त देने पर ७ फी सदी कम देना पड़ता है । हृप्त 
प्रकार से जमीन की बेहतरी के लिये धन एक मुश्त में या वार्पिक किस्तों में 
चादे वह नकद हो या चीजों में हो, लिया जा सकता है। किसान को यह 
भी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि चह नकद्‌ रुपयों के बदुले जमीन दे सके । 

२७, हम यह सिफारिश करते हैं कि जिन राज्य सरकारों ने अ्रभो तक 
आवपाशी के नये कार्यक्रमों पर बेहतरी की फीस वसूल करने के सम्बन्ध 
में कानून नहीं बनाया है, वे दस सम्यन्ध में कानून बनावें ओऔर अपने हाथ 
में यह शक्ति लेवें कि जमीन के बडे मालिकों से जमीन के ही रूप में अपनी 
फीस वसल कर सके | इस प्रकार जो जमीन प्राप्त हो उसमें उन लोगों को 
चुलाया जा सकता है, जिन की जमीन वांधों या नहरों में झा गई है, या ये 
जमीनें भूमिहीन मजदूरों को देकर तथा अन्य ढंग से काम में लाई जा सकती 


श्श्८ 


हैं| इस बात के लिये भी कद्म'डठाने चाहिये कि ज्ञमीन की सं बाजी न हो। 
इस बात को करने का एक उपाय यह है कि उस जम्तीन का राष्ट्रीयकरण 
किया जाय जिलसे आवपाशी के कार्यक्रम से फायदा पहुँचने वाला हो, ता 
इसे आबपाशी के कार्यक्रम के पहले चालू दाम पर खरीदु कर उस कार्यक्रम 
की सम्राप्ति पर उसे बढ़े हुए दाम पर बेचा जाय । 


बिजली उतद्यादन योजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था 


२८. विजल्ली उत्पादन की किसी योजना से जो कुल आय हो, वह 
हतनी काफी हो कि उस पर जो लागत लगाई जाय, उसकी घिसाई-पिटाई 
और चढ्ाने आदि में जो कछु खर्च आवे उसका सूद उससे निकल आवे, तभी 
उसे एक ऐसा उत्पादक सार्वजनिक कार्य माना जा सकता है, जिसे सार्वजनिक 
ऋण ले वित्तीय सहायता दी जाय । भूतकाल में इस सम्बन्ध में कोई बहुत 
अधिक कहिनाई नहीं हुईं | यह पुक स्वृभ्ाल्य सिद्धांत है कि राज्य के द्वारा 


चलाई गईं योजनाओं से जो बिजली दी जाय, वह बिना मुनाफे के दी 
जाय । 


२६, यद्यत्रि भारत सें बिजली उत्पादव के विकास के लिए काफी 
ग्रजाइश है फिर भी, बिजली के बडे बढ़े ब्लाक उत्पादित होने पर ही वे राज्य 
की और से बिना किसी प्रयास के खुदबखुद ले लिये जांयेगे ऐसी आशा नहीं 
की जा सकती । पदले से ही इसका नकशा बन जाना चाहिये कि किस तरह 
ले उत्पादित ब्रिजली रूच होगी। इसके अलावा प्रत्येक बढ़ी बिजली उत्पादक 
इकाई के लिये बिजली के भार का किस प्रकार विकास होगा इसकी भी 
योजना वनाई जानी चाहिये । विजली उत्पादन स्टेशन के इलाके में भार के 
सम्बन्ध में योजना बनाना औद्योगिक और श्र्थिक योजवा निर्माण से बहुत 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्द है । यह व्यवस्था भी करनी चाहिये कि ग्रांववाले 
अधिक से अधिक सुविधाजनक तरीके से बिजल्ली का उपयोग कर सके । 
तजरदे से यह ज्ञात हुआ है कि यदि आवश्यक सुविधाय दी जायें, तो खेती के 
लिये विजली का उपयोग बहुत जनप्रिय हो सकता है । राज्य को चाहिये कि 
वह किसानों को अपने अह्यतों में बिजली लगाने तथा बिज्ञज्ञी के सामान 
खरीदने के लिये कर्ज दे। सच तो यह दे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के देहाती 
वेद्यतिक प्रशालन की तरह किसी योजना को अहण करना पढ़ेगा । इस 
योजना के अनुसार गांव की सहकारी समितियों को गांव में विजली जगाने 
तथा उसके विकास के लिये दीघकालीन कज दिये जाने चाहिये | खेती में 
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शक्ति का प्रयोग कई तरह से बढ़ा सुविधाजनक है । उदाहरणस्वरूप उद्योग 
धघन्घे में एक किल्लोवाट बिजली इस्तेमाल करने में कोई ३००० रु० का 
प्रारम्भिक खर्च पडता है जब कि खेती में केवल १२०० रु० का प्रारम्मिक 
खर्च पड़ेगा । इसके अलाव्ग किसानों को जिन ग्रिजल्ली सम्बन्धी सामानों की 
जरूरत है, उनमें से अधिकांश देश में तेयार किये जा सकते हैँ और उन्हें 
चलाने में भी बहुत ऊँचे दुज के प्रौद्योगिक ज्ञान की जरूरत नहीं है। 


आबपाशी के लिये बड़े ओर छोटे कार्यक्रम 
३०. अक्सर ये प्रश्न उठाये जाते हैं कि (३) पंचवर्षीय योजना की 
झाबपाशी सम्बन्धी योजनाओं में झाबपाशी के बढ़े और छोटे कार्यक्रमों का 
तुलनात्मक महत्त्व क्या है और (२) ऐसे कार्यक्रमों को कहां तक आर्थिक रूप 
सें सफल कहा जा सकता है। बढ़े और छोटे कार्यक्रमों में कोई विरोध नहीं 
हो सकता। देश के कुछ कार्यक्रमों के लिये गुजाहइश है ओर कुछ में केवल 
छोटे कार्यक्रमों की ही गु जाइश दै। प्रत्येक इलाके में उसी प्रकार का कार्यक्रम 
चालू करना चाहिये, जिसके लिये वहां सुविधायें दें । इस प्रकार से बढ़े और 
छोटे कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक दें न कि एक दूसरे के प्रतियोगी । पंचवर्षीय 
योजना में आवपाशी की ऐसी ८ योजनायं हैं (जिनमें बहू दृैश्य-युक्त योजनायें भी 
आती हैं) जिनमें से प्रत्येक पर पांच करोड रुपये से अधिक, १६ ऐसी योजनायें 
हैँ जिनमें से प्रत्येक पर एक करोद़ से पांच करोड़ रुपये, २१ ऐसी हैं जिनमें 
से प्रत्येक पर &० लाख ले $ करोड रुपये तक और २७ ऐसी हें 
जिनमें से प्रत्येक पर ३० लाख से ० लाख रुपये तक खर्च पढ़ेगा। पेंच- 
वर्षीय योजना की अवधि में आवपाशी की इन योजनाश्रों से जिन हज्लाकों 
को सिंचाई हो सकेगी, उनका कुल परिमाण ८० लाख एकड़ दोगा ऐसी आशा 
की जाती है, जब कि ३ करोड़ १० लाख एक की सिचाई आबपाशी की 
छोटी योजनाओं, नत्नकूप योजनाओं आदि से होगी जो पंचवर्षीय योजना के ' 
अन्तर्गत हैं और उनपर ७७ करोड़ रुपया खर्च आयेगा | 
३१. आवबपाशी के छोटे और बढ़े कार्यक्रों की तुलनात्मक सुविधाशों 

तथा असुविधाओं को संक्षेप में यों थदाया जा सकता दैं-- 

छोटे कार्यक्रम इन दृष्टियों से सुविधाजनक हैं--- 

(क) इन सब पर प्रारम्भिक खर्च कम है । 

(ख) ये जढदी से काम में लाये जा सकते हं ओर जरदी असर 

दिखा सकते हैँ । 
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(ग) उन्हें किसी विशेष सहायता की इसलिए जरूरत नहीं हद 
कि उन्हें न तो विदेश से आये हुए प्रौद्योगिक विशेषज्ञों 
और न सामान की जरूरत है | 

(घ) उन्हें कार्य रूप में परिणत करने के लिये स्थानीय साधनों 
को आसानी से गतिशील किया जा सकता है । 

दूसरी ओर उनकी असुविधायें इस प्रकार हैं-- 

(क) उन्हे कायम रखने में अधिक खर्च आता है । 

(ख) तुलनात्मक रूप से उनका जीवन स्वत्पकालीन होता है। 

(ग) डनसे सीमित 'संरक्षण” मिलता है| 

सारे देश में ऐसे बहुत से कार्यक्रम इस हालत में हैं कि किसी मे थोडी 
मरम्मत की जरूरत है तो किसी में अधिक की। तज़॒रबा यह बताता है कि 
आबपाशी के छोटे कार्यक्रमों को तभी कायम रखा जा सकता है यदि उनसे 
जाम उठाने वाले उन्हे कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें। इस 
सम्बन्ध में यद्द बता देना जरूरी है कि जहां पर हस प्रकार को जिम्मेदारी डालने 
कानून मौजूद भी हें, वहां भी उन्हे कड़ाई के साथ काम में लाना संभव 
नहीं हुआ है। 

आबपाशी की बड़ी योजनाश्रों की सुविधायें ये हैं-- 


(क) थे साधारणतः बहुद्ेश्ययुक्त हैं याने आबपाशी के अतिरिक्त 
उनसे ऐसे ऐसे लाभ होते हैं जेसे जल वेचुतिक शक्ति,बाह़ 
नियन्त्रण की सुविधायें, जहाजरानी इत्यादि । 

(ख) वे इस समय बेकार बहने वाले नदी के जल को काम में 
ले आते हैं ओर सच कहा जाय तो कैवल यही उपाय 
है जिससे इस प्रकार के फालतू पानी को काम में लाया 
जा सकता है। 

(ग) अकाल के सालो में उनसे अधिक संरक्षण मित्नता है क्योंकि 
ऐसों के साथ बडे केचमेंट इलाके संयुक्त होते हैं। 


अखुविधा यह दे कि प्रारम्भिक ख्च बहुत बडा होता है और उसमें समय 
मी अधिक लगता है। फिर भी अलग अलग क्षेत्र में वित्तोय पहलू भी 
अलग अल्षग हैं। 


रर१ 


सावेजनिक सहयोग 

३२. यह स्पष्ट है कि आबपाशी तथा बिजली उत्पादन के कार्यक्रमों को 
कायरूप में परिणत करने के कार्य में जनता के सहयोग को प्राप्त करना तथा 
जनता का जोश उभाइडना बहुत जरूरी है। जनता को यह अनुभव करना 
चाहिये कि योजना में जो कार्यक्रम बनाये गये हैं वे उन्हीं के ज्ञाभ के हैं और 
उनको पूरा करने के लिये उन्हें त्याग करने की जरूरत है । जनता के सहयोग 
को प्राप्त करने के विभिन्‍न उपाय हैं और प्रत्येक इलाके में उनका रूप भिन्न 
भिन्‍न द्वोगा | हन उपायों में से एक तो यह है कि एक बेहतरी का चन्दा 
लिया जाय | यह अन्दाज लगाया गया है कि बेहतरी के करों के रूप में 
किछी भी कार्यक्रा के खर्च की एक तिहाई से एक चौथाई 
तक वसूल क्विया जा सकता है और जेसा कि हम पहले ही बता लुके हैं, 
बेहतरी के कर को जमीन के रूप मे वसूल करना बहुत इष्टियों से उपयोगी 


होगा । 

३३. एक भ्रोर भी तरीका है जिसके द्वारा ऐसे कार्यक्रमों को कार्यरूप में 
परिणत करने के परम्परागत उपायों को उन्नत किया जा सकता है । ऐसे 
कार्यक्रमों के सम्बन्ध में लेखा तेयार करते समय, जिनमें वेपढ़े-लिखे' 
मजदूरों की जरूरत होती है जेले बृहत्तर कार्यक्रमों में नहर खोदना 
जिस पर कार्यक्रम पर होने वाले ख्च का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है, 
नियम यह होवा चाहिये कि मजदूरी का इस प्रकार का ढंग सेदाॉतिक 
रूप से रखा जाय हि स्वयं गांव वाले ही उस काम को कर और वह ठेकेदारों 
को च दिया जाय | प्रत्येक गांव या गांव के समूह में गाव वाले ऐसी सहकारी 
समितियां में संगठित हों कि वे अ्रपने इलाके में उस काम को कर सके । इस 
उपाय से एक तो खर्च कम पडेगा, दूसरे जो गांववाले उससे फायदा 
उठायंगे इसलिये उन से यह शक्ति पेदा होगी कि वे उसे संपूर्ण करने मे 
अपना योग दे सकेंगे । कुछ कार्यक्रमों में यह तरीका अपनाया गया है 
और यह आशा की जाती है कि सब कार्यक्रमों में यही प्रचलित पद्धति 
होगी । 

भविष्य की योजनाओं मे नये कार्यक्रमों को शामिल करने की श्षर्ते 

३४. जब पंचवर्षीय योजना क्छु समय तक, मान लीजिये दो साल ठक, 
चालू रद्दे तव उससे जो प्रगति हुईं दे उसे देखना पढ़ेगा ओर उसके आगे एक 
योजना बनानी पड़ेगी जो छुठे साल से चालू होगी । यह जरूरी हं कि इस 
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संबंध में एक तरीका बनाना चाहिये कि किस प्रकार आगे की इस योजना में 
नये कार्यक्रम शामिल किये जांय और उनमें से कौन पहले चालू किया जाय 
और कौन बाद में । इस योजना मे कार्यक्रमों को शामिल कराने के लिये 
थे मोदे मोटे सिद्धांत रहने चाहिये-- 

(क) किसी भी कार्यक्रम को योजना के अन्तझु क्त करने के पहले 
उसके प्रौधोगिक, आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर यथेष्ट विचार हो जाना 
चाहिये | 

(ख) जिन कार्यक्रमों से देश के खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो, उन्हें 
नदी-जल के दूसरे इस्तेमालों पर तरजीह दी जानी चाहिये । 


(ग) जिन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में यह समझा जाय कि वे लाभजनक 
हैं या प्रति एकड पर आश्रपाशी तथा बिजल्ली की प्रति इकाई पर ब्यय की दृष्टि 
से लाभदायक हैं तथा जो थोड़े समय में फल दिखावं, उन्हें तरजीह दी जानी 
चाहिये । 

(घ) ऐसे इत्नाकों की जरूरतों का पहले ख्याज्ञ करना चाहिये जो खाद्य 
और बिजली के उत्पादन में पिछुडे हुए हैं, साथ ही पिछुडे हुए इलाकों की 
जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिये । 

अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न योजनाओं में से तुलनात्मक रूप 
से पहले किले काम में लाया जा सकता है, इस पर परामश देने के लिए 
'एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव है, जो प्रत्येक योजना के परीक्षण के बाद 
अपना मत देगी । इसके सदस्य ये लोग होंगे-- 

(क) एक अध्यक्ष जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होगा। 


(ख) प्राकृतिक साधन और वेज्ञानिक अनुसन्धान सन्‍्त्रालय 'का एड़ि- 
शनल सचिव । 

(ग) वित्त मन्त्रालय का एक प्रतिनिधि । 

(घ) आशबपाशी के केन्द्रीय बोर्ड का अध्यक्ष । 

(च) एक प्रमुख इन्जीनियर जो सरकारी नौकर न हो | 


जिस समय किसी राज्य के मुख्य इंजीनियर के द्वारा कोई योजना 


चनाई जाय, और उस पर विचार हो, तो उसे भी इस कमेटी का सदस्य 
कोआप्ट कर लिया जाय | 
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इस प्रकार की योजनाएँ इन लोगों की सहायता से यननी चाहिये-- 
पित्त-मन्त्रालय, प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक अजुसन्धान मन्त्रालय और 
सम्बद्ध राज्य सरकार । ऐसा तभी किया जाय जब कमेटी ने उन सारी 
योजनाओं की छानबीच कर ली हो जिन पर जांच की गईं है, भौर मिनके लिये 
अचे आ्रादि का तखमीना तेयार हो चुका है। 


अध्याय २७ 
खनिज साधनों का विकास 


भारत की खनिज सम्पत्ति में वे वस्तुएँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हद 
जो देश के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक हैं। कोयले और लोदे 
के सम्बन्ध में--मूल उद्योगों के लिये आवश्यक खनिज-साधन पर्याप्त दे और 
भारत में बढ़िया किस्म के कच्चे लोहे के संग्रह तो संसार के श्रष्ठतम संभहो 
में से हैं। इसी प्रकार विटेनियम और थोरियम की कच्ची धातुश्नों ओर अश्रक, 
वाक्साईट, इत्मेनाइट तथा मोनोज़ञाइट के बडे संग्रह हं और रिफ्रेक्ट्रीज़, 
एुत्रे ज्िब्स और लाइमस्टोन के साधन पर्याप्त हैं। तथापि तांबे, टीन, सीसा, 
जस्ता, निकल, कोत्राह्ट ओर गन्धक की तथा इनसे भी अधिक पेट्रोलियम की 
देश में कमी है । इसके अतिरिक्त खनिज संग्रहों का वितरण असम दै। देश के 
कुछु भाग द्रिद्र हैं जबकि अन्य अपेक्षाकृत समृह्व हैं । 


२, छुछु समय पहले तक खनिज साधनों और उनके उपयोग को ओर 
कम ध्यान दिया जाता था। देश के उपयोग के लिये अपेक्षित कोयले, 
कच्चे ल्ञोहे और पेट्रोलियम को छोड़कर अधिकांश खनिज उत्पादन थिना 
किसी प्रक्रिया, विसाजन, श्रेणी तथा रूपभेद के निर्यात कर दिया जाता था | 
साथ ही खनिज साधनों की खोज-बीन पूर्ण अथवा भरपुर रूप से नहीं की 
गईं थी। उनके वारे में विशेषकर उनके गुणों के बारे मे पर्याप्त जानकारी: 
भी नहीं थी । 

खनिज नीति 

३. चूँकि खनिज वस्तुएँ आधुनिक उद्योगों का श्यधार हैं, इसलिये 
उनके उपग्रोग तथा उत्पादन के बारे में एक तर्कसंगत नीति का होना आवश्यक 
है| इस नीति की जड-बात संरक्षण तथा अर्थ-पम्मत उत्पादन होने चाहिएँ | 
इसकी आवश्यक बातें इस प्रकार हैं '-- 


नदी 4 
(३) खनिज्ञ संग्रहों की मात्रा और सहत्व का पूर्णतया निश्चय होना 


चाहिये ताकि आर्थिक आधार पर उत्पादन को संगठित किया जा 
सके । 
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(२) उत्खनन कार्यो को अधिक कुशल्ञता से सम्पन्न किया जाय ताकि 
मार्जिनल श्रेणी के उत्खनन में छीज और उच्च श्रेणी की कुछ ही कच्ची 
धातुओं के उतच्खनन को रोका जा सके । यथासम्भव सभी श्रेणी की 
धातुओं को निकालना चाहिये और जहाँ सम्भव हो वहाँ इनके मेल से 
बिकने योग्य श्रेणी बना लेना चाहिये । 

(३) विशेष कर ग़न्वक, टंग्स्टेन, टिन, ववाडियम आदि सामारिक महत्त्व 
के खनिज-साधनों के विकास की और विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिये । 

(०) उत्खनन उद्योग, देशी तथा विदेशी खनिज्ञ मंढियों ओर अन्तर्राष्ट्रीय 
खनिज व्यपार की प्रवृत्तियो के बारे में ऑकड़े एकत्र किये जाने 
चाहिये । 

(२) अश्नक, मेंगानीज्ञ ओर क्रोमाइट जेसे खनिजों को, जो अधिकतर 
निर्यात के लिये ही चिकाले जाते हैं, जहाँ तक घम्भव हो विदेशी 
संडियों के लिये तेयार अथवा अ्र्ध-तेयार मात्र के रूप में परि- 
वर्तित करना चाहिये। 


(६) नीची श्रेणी की कच्ची धातुओं के बारे में उपल्ध आंकडों का 
व्यापारिक ढंग पर मूल्यांकन होगा चाहिये ओर खनिजों की सफाई 
ओर संस्कार के बारे में गवेषणा द्वोनी चाहिये । 

४. योजना में उक्त सिद्धान्तों पर आधारित तथा प्राथमिकता की दृष्टि 
से निश्चित एक कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम को प्रमुखतया क्रियान्वित करने 
वाले सरकारी संगठन ये हैं--भारत का भूगर्भ पर्यवेत्षण विभाग, भारतीय 
खान विभाग और ईंधन गवेषणाशाक्षा, राष्ट्रीय धातु शोधन शाला और 
केन्द्रीय कॉँच तथा मिट्‌टी-पात्र गवेषणाशाल्ा आदि राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं ॥ 
हन सभी संगठनों की शक्ति बढ़ाई जा रही है। इन संगठनों के कार्य में 
समन्वय स्थापित करने के अभिप्राय से प्राकृतिक साधन और वैज्ञानिक 
गवेषणा मंत्रालय ने एक टेकनिकत्न प्तमिति भी स्थापित कर दी है । 

कुछ अधिक महत्वपूर्ण खनिजों के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले कार्य- 

क्रम इस प्रकार दैं-- 5 

कायला 
४. भारत में कोयला उत्पादन करने वाले प्रमुख छेत्र विद्दा और 
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यश्चिमी बंगाल में हैं जहाँ से कि कुल उत्पादन का ८र प्रतिशत भाग प्राप्त 
होता है। अन्य चषेन्न मध्यप्रदेश, उड़ीसा, हैदराबाद और अआसाम में हैं । 
उत्खनन योग्य कौयले के संग्रह अचुमानतः २०,०००,०००,००० लाख टन 
है, जिसमें से ९,०००,०००,००० लाख टन बढ़िया श्रेणी का है। 'कोकिंग! 
कोयले के संग्रह अनुमानतः केवल २,०००,०००,००० लाख टन के त्वगभग हैं। 


६. बच्यपि सामान्यतः औद्योगीकरण की योजनाश्री के लिये कोयले के 
संग्रह पर्याप्त हैं परन्तु 'कोकिंग' और अर्ध-कोकिंग कोयले की स्थिति संतोष- 
जनक नहीं है। इसलिये मावी नीति परिरक्षण डपायों के कठोरता के साथ 
पालन की होनी चाहिये । 

७, गत ३ दशकों से कोयले का उत्पादन प्रायः दोगुना हो गया है और 
सन्‌ १६२५१ में तो यह संख्या अधिकतम ३४० लाख टन तक पहुँच गई । 
पेझें सबसे अधिक कोयला ( करीब ३१ प्रतिशत ) खपाती हैं जिनमें से £ 
(हिस्सा कोकिंग कोयला और अर्ध-कोकिंग कोयला होता है। लगभग ११ 
प्रतिशत कोयला तो खदानों में ही खप जाता है। यद्द सुझाव रखा गया द्द 
कि यदि प्रबन्धक अपने कर्मियों पर उचित नियन्त्रण रखें जो कि प्रायः गुण 
एवं सान्ना का ध्यान किये बिना कोयला ले जाते हैं, तो कोयले की एक बड़ी 
माज्ना का बचाना सम्भव हो सकेगा | 

८. धातु शोधन कोयले के कुल उत्पादन का ४० प्रतिशत भाग रेलों में 

और २१ प्रतिशत भाग लोहा और हृस्पात उद्योग में लगाया जाता है। १३ 
शअतिशत भाग का उपयोग कोयला गोदाम और निर्यात में होता है तथा शेष 
पविधिध उद्योगों में खप जाता है। लोहा ओर इस्पात के उत्पादन तथा जलाने 
के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिये धातु शोधन कोकिंग कोयले का उपयोग 
अनावश्यक तथा लाभ रहित है | अतः इसके स्थान पर अन्य श्रणी के 
कोयले का उपयोग किया जाना चाहिये । रेलें यथासम्भव शीघ्रता से कोकिंग 
कोयजे की खपत को घटाने के लिये कदम उठा रहो हैं । 

४. कोकिंग कोयले के परिरक्षण की त्रितानत आवश्यकता पर ध्यान देत्ते 
हुए योजना ने सिफारिश की है कि (१) धातु शोधन कोकिंग कोयले के बे- 
मान उत्पादन स्तर को कायम रहने दिया जा सऊता है परन्तु यदि बिना किसी 
बढ़े खर्च के उन्हें पुनः खोला जा सकता हो तो कोक्िंग कोयले का उत्पादन 
करने वाली खानों को बन्दु कर दिया जाये, नये क्षेत्नों को विकसित न किया 
जाये । (२) कोयले के संग्रह, मिश्रण तथा धोने को कानून द्वारा लागू किया 
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जाये। इससे कोकिंग कोयले के उत्पादन में कमी की सम्भावना है। (३) कुछ 
घुनी हुई खानों के उत्खनन प्रभाविक ढंग से बन्द किये जाये'। (४) जहाँ 
कोकिंग कोयला आवश्यक नहीं है वहाँ उसके स्थान पर दूसरे कोयले का 
प्रयोग किया जाये। (१) खानों से लोहे ओर हृस्पात उद्योग की आवश्यक- 
ताथों से अधिक निकले कोयले का विदेशी विनिमय कमाने के अभिप्राय से 
निर्यात किया जाय | 


१०, विकास कार्यक्रम :--(३) भारत के प्रायः १०० कोयला-सेत्रों 
में से कुछु ही को १००० से लेकर २००० फुट तक खोदा गया है। 
इसलिये सब क्षेत्रों के भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से नक्शे तैयार किये जाएँ और 
उनके संग्रहों का विस्तार जानने के लिये उनके साधनों का अनुमान लगाया 
जाय । योजना में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही 
चालू खदानों का पर्यवेक्षण किया जाये ताकि उपक्तब्ध साधनों का निश्चित 
अनुमान प्राप्त हो सके । विभिन्‍न कोयला खदानों में कोयले के रुतरों की 
प्रकृति तथा गुणों का एक भौतिक तथा राप्ताथनिक पर्यवेक्षण होना चाहिये । 


(२) केलौरी महत्व, राख तत्व, नमी और जलाने के गुणों के 
आधार पर समस्त भारतीय कोयलों का वैज्ञानिक वर्गीकरण होना चाहिए । 
चर्गीकरण का प्रमुख ल्दय विभिन्न उद्देश्यों के ल्िग्रे उपयुक्त वर्ग तथा श्रेणी 
निर्धारित करना हो | यह कार्य एक विशेषज्ञ समिति को सॉप दिया जाय जो 
कि भारतीय कोयलों तथा श्रन्य देशों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से परिचित हों। 
इस प्रकार का वर्गीकरण विभिन्न उद्योगों के लिये कोयले के आाबंटन और 
वितरण पर नियन्त्रण रखने में सहायक होगा ओर साथ ही प्रमार्पों के 
अनुसार कोयले के ऋय-विक्रय को भी सम्भव बनायगा | 


(३) इस समय देश में निकाले गये कोयले के ४० प्रतिशत भाग को 
रेलें ढोती हैं, कोई नौका-नयन-बोग्य जलमार्ग नहीं है जिनके द्वारा सस्ती 
दुर पर कोयला ढोया जा सके | कुछ कोयला स्टीमरों द्वारा कलकत्ते से 
तटवर्तोी ज्षेत्रों को भेजा जाता है परन्तु समुद्री मार्ग का भाडा रेल से कहीं 
अधिक होता है। यदि कोयला उद्योग को तक॑-संगत प्रणाज्ञी पर लाना दे 
तो उपभोक्ताओं तक उपयुक्त कोयला निकटतम कोयला खदानों से पहुँचाने 
का प्रवन्ध करना आवश्यक होगा ) इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए रीवा, 
हैदराबाद और आसाम तथा मध्य प्रदेश के कोरवा जेसे दूरस्थ कोयला-कत्रों 
के उत्पादन को बढ़ानाहोगा। रानीगंज, रामगढ़ ओर करणपुर की वर्तमान 
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कौयला-खदानों के कोयला क्षेत्रों के गेर-कोकिंग कोयले के उत्पादन को भी 
बढ़ाया जाना चाहिये ताकि वह अनावश्यक उद्देश्यों के लिये प्रयोग किये जाने 
वाले कोकिंग कौयले का स्थाव ले सक्रे। इन क्षेत्रों के विकास के लिये 
अपेष्तित परिवहन सुविधाओं पर म९० लाख रुपये का भ्रनुसाव है । दुक्षिण- 
भारत, परिचमी सारत, कच्छु और उत्तरी भारत को कठिन पूर्ति स्थिति को 
सुधारने के छिये सी इस प्रकार के उपाय किये जाने चाहिएँ । 

११. कोयले के अधिक उत्पादन के उपयुक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त 
दुष्षिय अरकाट में लिगनाइट के बृहत्‌ संग्रहों की खोज-बीन और कुछ रेल- 
कोयला खदानों के विकास की योजनाएँ भी तैय्रार की जा चुकी हैं । 

3२. प्रतिब्यक्ति-पाक्षी उत्पादन बढाने के अभिप्राय से सरकार अंत्री- 
करण, उचित नक्‍शे-बन्दी ओर भादी खानों के आश्रोजन, सजूरी की कास- 
द्र-प्रणात्री ( .920९-७४०ए४६ 89४(८7 ) की पुर. स्थापना और उत्पादन 
की इकाई से भत्ते को जोडने के सुरूतवों पर विचार कर रही है । 


3३. अब तक भारत से कोयले के उत्खनन अथवा उपयोग सम्बन्धी 
समस्याओं पर संगठित गवेषणा नहीं हुईं है। ईघव गवेषणाशाल्रा को कोक 
के उत्पादन और कार्बनीकरण, कोक की भहियों के डिजाइन, कोयले के 
धोने और मिश्रण वथा कोयले से गंधक दूर करने के गवेषणा कार्य को, 
अपने हाथ सें लेना चाहिए । 


३४, योजना आयोग ने यह सुराव रखा है कि बढ़िया क्िस्म के जलाने 
के कोयले का परीक्षण कानून द्वारा किया जाना चाहिये तथा वर्तमान घिमिन्न 
उपकरों के स्थान पर एक संयुक्त उपकर क्गाया जाना चाहिये। इससे प्राप्त 
धन का उपयोग सु(क्षा संव्धव, परित्तण उपाय, श्रम्न कल्याण गवेषणा आदि 
में किया जाना चाहिये और अन्त में यह सक्ाव रखा गया है कि कोयला 
उद्योग की समश्याओं को एक समुचित हंग से सुक्षकाने के लिये एक कोयला 
बोर स्थापित किया जाना चाहिये । इसके अचुरूप १६१२ का कोयला खान 
(परिरक्षण और सुरक्षा) अधिनियस लागू कर दिया गया है । यह अधिनियम 
केन्द्रीय सरकार को कोयले के परीक्षण के लिये उपाय अपनाने का अधिकार” 
देता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने ३ सदस्यों और 
एक सभापति का एक बोर्ड बना दिया है और कोयले और कोक पर निर्माण 
शुल्क की दुरं और हार्ड कोक पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क की दरें निर्धा- 
रित कर दी हैं। 
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कच्चा लोहा 

३४, भारत के पास कच्चे छ्ोहे के दृहत्‌ साधन हैं | बढ़िया किस्म का 
कच्चा लोहा बिहार, उडीसा, मध्य प्रदेश, मद्गास, बम्पई और मैसूर में पाया 
जाता है| उत्तर प्रदेश के अल्मोडा मिले, पेप्स और पश्चिमी बंगाल के 
कोयला ज्ेत्रों में भी अपेक्षाकृत छोटे संग्रह हैं। निचली श्रेणी के संग्रह देश के 
विभिन्‍न भागों में छितरे हुये हैं । अनेक स्थानों के कच्चे लोहे में लोह की 
ऊंची मात्रा मिलती है और फास्फोरस तथा गन्धक की कमी होती है। बढ़िया 
किस्म के कच्चे लोहे ( जिसमें ६० प्रतिशत से अधिक ल्लोह्य मिलता है ) के 
संग्रह अनुमानतः १,००,००० लाख टन से भी अधिक हैं जिनमें से अधिकांश 
बिहार और उड़ीसा में केन्द्रित हैं। 


१६, यद्यपि कच्चे लोदे के संग्रहों का सामान्यतः पर्यवेत्षण किया जा 
आुका है परन्तु क्द्ठ अपवादों को छोड़ कर अनुसंधान इतना पर्याप्त तथा विशद्‌ 
नहीं था कि उनके परिणाम और गुण का सही अज्ुमाव दे सके । अतएच 
यह सुझाव रखा गया है कि उड़ीसा के बोनाई भर क्‍्योंकर, मध्यप्रदेश के 
दुर्ग, चाँदा और बस्तर, बम्बई के रत्नगिरि और मद्गास के सेन्दूर संग्रहों की 
सावधानी से जांच पडताल की जाये । 


१७, गत क॒छ वर्षो से कच्चे ल्लोढ़े का उत्पादन २० से ३० लाख टन 
के भीतर रहा है । अधिकांश कच्चे लोदे की खपत टाटानगर, आप्तनसोत्र 
और भद्दावती के लोहे और इस्पात के ३ कारखानों में हो जाती है । बहुत 
थीडी मात्रा निर्यात की जाती है । पिग आयरन (कब लोहा) के वापिक 
डत्पादून की औसत ६६ से २० लाख इन तक है और इस्पात 
की लगभग १० लाख टन। किसी भी तरह से घरेलू मांग पूरी नहीं 
हो पाती और अभाव को आयात द्वारा ही पूरा करना पडता है | युद्ध के 
दिनों में और युद्धोत्तर वर्षों में ज्ञोदे ओर इस्पात की कमी रही | 


८, १६४५-१६ तक अनुमानतः लोहे की सांग २०,३९,००० टन और 
इस्पात की २१,००,००० टन हो जाग्रगी जबकि च्ंसाव उत्पादन कमशः 
१८,७८,००० टन और ३०,१०,००० टन है। पिग आयरन ( कच्चा लोहा ) 
और इस्पात के आयोजित बृहत्‌ उत्पादन के लिये कच्चे माल के उत्पादन 
को बढ़ाने की श्रावश्यकृता होगी । इसका अर्थ यह होगा कि परिवहन 
सुविधाशं का विस्तार करना होगा ताकि कच्चे माल की एकन्न किया जा सके 
ओर तैयार माल का परिवहन किया जा सक्के | 
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१६, कच्चे लोहे का निर्यात अनिश्चित रहा है, परन्तु हाल के वर्षों सें 
विदेशों से मांग बढ़ गई है । तथापि परिवहन की परिसोमाओों के कारण 
इसकी पूर्ण पूर्ति व की जा सकी । लम्बे समय की नीति यह है कि कच्चे 
ल्लोहे के निर्यात की आज्ञा देने के स्थान पर भीतरी और विदेशी मांग को 
पूरा करने के उद्द श्य से कच्चे लोहे के उत्पादन को बढ़ाया जाय | 


कच्चा मेंगनीज 

२०, मेगनीज्ञ एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक खनिज पदार्थ है जो लोहा और 
इस्पात उद्योग में पिधज्ाने की प्रक्रियाओं के काम में आता है | भारत सें इस 
खनिज पदार्थ के बृहत्‌ संग्रह हैं। क्योंकि रूस को छोड़ कर किसी भी बढ़ें 
औद्योगिक देश में मेगनीज़ के महत्त्वपूर्ण संग्रह नहीं हैं, इसलिए भारत के इन 
संग्रहों का बढ़ा महत्त्व है। ये संग्रह मध्यप्रदेश, मध्यभारत, सद्बास, मेसर 
और बम्बई के कछ प्रदेशों और बिहार तथा उड़ीसा के कछु छितरे प्रदेशों 
में केन्द्रित हैं। मध्यप्रदेश के संग्रह सबसे बढ़े ओर समृद्ध हें । 


२१, संग्रहों के विश्वस्त अनुभाव उपलब्ध नहीं हैं। मोटे अन्दाज से 
बढ़िया किस्म के कच्चे मेंगनीज़ के सअह डेढ़ करोड से २ करोड़ टन के 
क्गभग होंगे और घटिया किस्म के संग्रह इससे तिशुन्ी मात्रा में 
होंगे । 

२२, गत ४० वर्षों से मेंगवीज्ञ के वार्षिक उत्पादन का औसत लगभग 
६,००,००० टन रहा है। तीन वर्षों में यह १० लाख टन की सीमा को भी 
पार कर गया । दादा आयरन एण्ड स्टीज्ञ कम्पनी द्वारा थोड़ी मात्रा में 
डपफ्योग करने के अतिरिक्त प्रायः खसरत उत्पादन कच्ची घातु के रूप में 
निर्यात किया जाता है । 


२३. मेंगनीज़् का उपयोग अधिकांशत: इस्पात उद्योग में इस्पात यंत्र के 
दिये अपेक्षित फेरो-मेंगनीज़ के उत्पादन के लिये होता है | कुछ सेगनीज़ कांच 
उधोग द्वारा ड्राई सेल बनाने में प्रयोग मे आता है और कुछ का उपयोग 
रसायन उद्योग द्वारा किया जाता है। यह अनुसान किया जाता है कि लोहा 
तथा इस्पात और अन्य उद्योगों के विस्तार से 4६९७-४८ तक घरेलू मांग 
$ लाख टच तक बढ़ जायगी । 


२४, फ़िर भी मेंगनीज्ञ संग्रहों तथा लोहा और इस्पात के विकासशील 
उद्योग की भ्रावश्यकताओं के बारे मे जानकारी के श्रभाव को ध्यान सें रखते 
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हुये कठोर परिरक्षण की नीति अपनाने की आवश्यकता दै | यदि बढ़िया 
किस्म के कच्चे मेंगनीज़ञ के संग्रह वर्तमान अनुमान से कम हैं तो प्रति वर्ष दुस 
लाख टन तक कच्ची धातु निर्यात करने की नीति पर पुनः विचार करना 
होगा । 

२९. यह सिफारिश की जाती है कवि (१) क्‍योंकि कच्चे मेंगनीज़ के 
संग्रहों के बारे में विश्वस्त आँक उपलब्ध नहीं हैं, इस लिये मध्यप्रदेश के 
संग्रहों और उड़ीसा, बम्बई, मेसर और मद्गास के कुछ संग्रहों की जांच-पढ़- 
तात्न की जाय, (२) कच्चे माल के रूप में निर्यात करने के यजाय, कच्चे 
मेंगनीज़ को निर्यात के उद्देश्य से फेरो-मेंगनीज़ और मेंगनीज़ रसायन के 
रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और (३) घटिया दुर्ज के मेंगनीज़ के 
सुधारने के बारे में अनुसंघान किया जाय; परित्यक्त खानों से बचा-ख़ुचा 
कच्चा मेंगनीज़ निकाला जाय । उत्खनन में कच्चे मेंगनीज़ की छीज को 
समाप्त भोर नियंत्रित करने के उपाय किये जायेँ । 


क्रोमाइट 


२६, भारत के पास क्रोमाइट की पूर्ति साधारण है। वह अधिकतर 
विहार, मेसर, बम्बई, मद्रास और उड़ीसा में पाया जाता है। कश्मीर राज्य 
के लद्दाख से सी संग्रह हे परन्तु उन तक प्रवेश प्राय असंभव ही दे | इससे 
पूर्व कि उनका श्राथिकु्र महत्व निश्चित किया जाय, मणिपुर राज्य और 
झअण्डमान द्वीपों के संग्रहों की अधिक जांच-पडताल की आवश्यकता हैं । 


२७, क्रोमाइट संग्रहों के बारे में कोई विश्वस्त अनुमान उपलब्ध नहीं दे 
सन्‌ १६९० और ४१ में कच्चे क्रोम का उत्पादन क्रमशः १६,७२६ टन और 
१९,८०२ टन था। इसका एक घढ़ा भाग निर्यात किया जाता था | प्राय: यद्द 
सारा का सारा बढ़िया क्स्मि का क्रोम होता था जिसमें ४६ प्रतिशत 
अथवा इससे भी अधिक क्रोमिक आक्प्ताइड होता था। क्रोमाइद की घरेलू 
स्रपत रिफ्रेक्टरी ईटों और क्रोम रसायन बनाने में होती है। टाटा के एक 
बहुत छोटे पेमाने पर किये गये प्रयास के अतिरिक्त देश में फेरो-क्रोम अथवा 
फ्रोमियम एलाय बनाने का कोई प्रयाप्त नहीं किया गया | 

श्८- संग्रहों की विशालता के बारे में ठोक आँकड़ों की अनुपलब्धि को 


देखते हुये जन १६११ से बढ़िया किस्म की धातु का निर्यात विल्कुल् बन्द दै ।' 
घटिया दुज की धातु के निर्यात के लिये प्रतिवर्ष अधिक से अधिक १०,००० 


रबर 


टन के लाइसेंस दिये जाते हैं | जैसे ही संग्रहों के बारे में अधिक जानकारी 
प्राप्त हो, इस नीति पर पुनः विचार किया जाना चाहिये। 

२६, विहार में सिंहभूम, उड़ीसा में बाउला पहाड़ियों, बम्बई में 
रतगिरि और मद्गबास में कृष्णा के क्रोमाइट वाले प्रदेशों के विशद 
नक्शे तैयार किये जाय और आवश्यकता पडे तो खोद कर भी देखा 
जाय । इसके अतिरिक्त घटिया किस्म के क्रोम को सुधारने के लिये गवेपणा 
कार्य भी हाथ में लिया जाय । 

लोहहीन धातुए 

३०, तांबा, सीसा और जरुत आदि लोहहदीन धात॒श्रों के संग्रह भारत में 
अपर्याप्त हैं और टिन तो देश में है द्वी नहीं । इसलिये इन धातुओं का आयात 
किया जाता है और १६९० में आयात का मूल्य १६ करोड़ रुपये था। 

३१. बिहार में हजारोबाग और सिहभूम, जयपुर मे खेतडी, अलवर में 
द्रीवो, मद्गास में गणी और उत्तर प्रदेश में अल्मोढ़ा तथा टेहरी-गढ़वाल 
ज्षेत्रों मे तांवे की मौजूदगी का पता लगाने के लिये विशद्‌ भूगभे- 
पर्यवेत्ञण किया जाय और तांबे केउत्खनन की संभावनाओं पर विचार किया 
जाय । देश के कई भागों मे सीसा-जस्त के संग्रहों तथा त्रिहार के हजारीबाग 
जिले में टिन के संग्रहदों की खबरों की जांच-पदृताल की जाय । 

बाक्साइट 

३२, अल्युमीनियम की प्रमुख कच्ची धातु बाक्साहुट भारत में काफी 
और अनेक स्थानों में बटी हुईं है | प्रमुखतम संग्रह बंबई, मध्यभारत, मध्य 
प्रदेश और बिहार राज्यों में है। उड़ीसा, मद्रास और कश्सीर में भी थोडा 
मिलता है । 

३३, संग्हों के विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु सभी किस्म के 
कुछ संग्रहों का अनुमान लगभग २,९०० लाख टन है जिसमे से बढ़िया किस्म 
की धातु शायद्‌ ३९० लाख टन के लगभग होगी | 

३४. गत दो वर्षों से देश का अल्यूमीनियम उद्योग प्रतिवर्ष २०,००० 
टन बावलसाइट का उपयोग कर रद्दा दे । निर्माण करने वाले दोनों ही यूनियों 
की विस्तार-सम्बन्धी योजनायं हैं, जिनका अथे होगा १६९४-५६ तक 
४९,५०० ठन वाक्प्ताइट की माँग । इप्ते आसानी से पूरा किया जा सकता है। 

३. संग्हों के बारे में विश्वस्त आँकड़े प्राप्त करने के अभिप्राय से 


र३३ 


संग्रहों की जांच-पडताल की जानी चाहिये | प्रत्येक बडे संग्रह को कच्ची धातु 
के गुणों की भी जांच की जाथ | केन्द्रीय कांच और मिट्टी-पात्र संस्था के 
सहयोग से ब्यूरो श्राव माइन्स रिफ्रक्‍्ट्रीज और एग्रेसिउ्ज के निर्माण के 
लिये वावसाहूट के उपयोग पर विचार करे ! 


 .प | 
मसगनसाइट 
३६. मेगनेसाइट का उपयोग सेगनेशियम साहट, मैेलिक मेगनेशियम 
और रिफ्रेक्टरी इंटें बनाने के काम में होता है । इसके बडे संग्रह मद्गास, 
मैसूर, उत्तर प्रदेश, कगे, बम्बई राजस्थान और विह्वार मे हैं । 


३७. कुल उत्पादन का एक अंश ही इस्पात निर्माण वारय के किये 
रिफ्र कटरी इंटें बनाने के काम में आता है श्र एक बडी मात्रा निर्यात कर दी 
जाती है | तथापि आक्सीक्लोराइड सीमेट के निर्माण और मैटेलिक मेगनेशियम 
के निर्माण में कच्चे मात्त के रूप मे मेगनेलाइट के उपयोग की ग्रुजाइश है । 
रिफ्र कट्रीज़ के लिये श्राजकल प्रयोग किये जाने वाले यढिया दर्जे के 
मेगनेसाइट के स्थान पर घटिया दर्जे के मैगनेसाइट और क्रोमाइट पत्थर के 
उपयोग की गवेषणा की जानी चाहिये । 


अश्रक 
इम, अभ्रक सामरिक महत्त्व का खनिज पदाथ है। इसकी सबसे ज्यादा 
खपत विद्यत्‌ उद्योग में होती है। भारत एक महत्त्वपूर्ण भंडार है भौर 
समस्त संसार के कृत अश्रक उत्पादन के ७० से ८० अतिशत भाग तक 
का उत्पाइन करता है| तथापि घरेलू खपत बहुत थोडी है और अश्रश्रक उद्योग 
प्रायः विदेशी मंडियों पर ही अ्रवलंबित है । 


३६, इसके प्रमुख संग्रह विहार, राजस्थान और मद्रास में हैँ। हाल ही के वर्षो 
में भारत के अन्य भागों में भी हनके पाए जाने की सूचना मिली है । पत्थर 
में अनियंत्रित मात्रा में प्राप्त होने के कारण स्ग्रहों के आकार का अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता। परन्तु यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि 
अभी संग्रह अछूते पढे हैं और उत्पादन की वर्तमान दर के अनुसार 
अनेक दशकों तक चलेंगे । 


४०, पिछुले दुशक में निर्यात किये गये अभ्रक का चापिक मूल्य १५ करोड़ 
से ३ करोड रुपये तक था। माल भरने के अ्रभिप्राय से अमरीकी सरकार 


२३४ 


द्वारा बड़ी सात्ना में खरीदारी शुरू कर देने के कारण पिछले दो वर्षों में यह 
मूल्य बढ़ गया । 

४१, इस समय अश्नक का उत्खनन अधिकतर छोटे पेमाने पर ही किया 
जाता है। अधिकतर खुली खानों अथवा हृत्की खानों में ही काम होता दै । 
कुज्ञ ३०० पदटेदारों में से अधिकांश के वित्तीय साधन सीमित हैं। जेसे 
ही अ्श्नक खान से निकत्नता दै वे इसे दलाल के हाथ बेच देते हैं ताकि वे 
अपना उत्खनन कार्य जारी रख सकें । हसलिये व्यवस्थित उत्खनन प्रणात्षियाँ 
अपनाने अथवा योग्य प्रबन्धक नियुक्त करने में उन्हें कोई रुचि नहीं। परि- 
णाम स्वरूप छीज बहुत अधिक होती है | अभ्नक की खानों में योग्य मेने- 
जरों की नियुक्ति को अनिवाय बनाने के बारे में कदम उठाये जा रदे हैं । 


४२० आकार के अनुरूप डाँटने, काटने भौर कतरने के श्रतिरिक्त 
उद्योग में अश्नक प्रायः प्राकृतिक रूप में ही उपयोग में आता है । अभ्रक की 
कतरनों और परतों की चादुरें बना ली जाती हैं अथवा वस्त्र की सहायता से 
षॉँय और दुबा कर उपयुक्त आकार का बना लिया जाता है। हस प्रकार 
तैयार किये गये अभ्रक का श्रेणी-विभाजन किया जाता है और आकार तथा 
गुण के अनुरूप वर्गों में बाँट देते हैं। गुणों का वर्गीकरण एक बड़ी सीमा 
तक स्वविषेक का मामला दै। बहुधा इसको लेकर खरीदार तथा विक्रेता 
में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इस बाधा को दूर करने के लिये प्रमाप 
निर्धारित करना और पंच-निर्णंय का तंत्र स्थापित करना आवश्यक होगा |, 
हधर भारतीय प्रमाप संस्था ने प्रमाप निर्धारित कर दिये हैं जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रमाप संस्था से अनुमोदित कराना है | 

४३, मोटे अन्दाज़ से भारत में प्रति वर्ष अश्नक की खपत ७,००० पॉड 
के लगभग दै। यह रेज्षों, विद्युत उपलब्धि कराने वाली कम्पनियों और लोहा 
तथा इस्पात कम्पनियों में बेंट जाती है। चालू, अथवा विचाराधीन 
विद्यत्‌ योजनाञों से अ्रक की कतरनों और हुकड़ो की मांग बढ़ जायगी। 
परन्तु इस माँग को पूरा करने में कोई कठिनाई न होगी । 


४४. साइकेनाहुट अथवा तेयार अश्रक की खपत का मूल्य करीब 
३० लाख रुपये होगा। इसमें से अधिकांश आयात किया जाता है, क्योंकि: 
घरेलू उत्पादन नगण्य है। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
माइकेनाइट उद्योग स्थापित करने को सम्भावनाओं पर पुनः विचार करने की 
झावश्यकता दे । | 


श्र 


४२. उत्खनन और डॉँटने के कार्य में अश्रक की एक बड़ी मात्रा नष्ट हो 
जाती है। इसे पीसकर भौर पिसे हुए को विभिन्‍न उद्योगों में भराव 
के रुप में प्रयुक्त कर यद्द हानि बचाई जा सकती दै। अश्रक पीसने के 
उद्योग को स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच-पढ़ताल की जानी 
चाहिये। 


४६, आयथौग निम्नलिखित सिफारिश करता है ४-- 


(१) बिहार और मद्बास के अश्रक उत्पादन करने वाले प्रदेश काफी प्रसिद्ध 
हैं, परन्तु इनके विशद्‌ नक्शे अभी तक नहीं बने हैं। विशद भूगर्भ-कार्य 
क्षिया जाना चाहिये जो कि बहुत संभव दे नये संग्रहों को प्रकाश में लाये, 
विशेषकर राजस्थान में । 


(२) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के सहयोग से ब्यूरो आरव माइन्स 
विभिन्‍न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले अ्रश्रक् के गुणों का गवेषणा-कार्य हाथ में 
ले, जिससे कि विध्‌ त्‌ सम्बन्धी गुणों के अनुरूप वर्गीकरण सम्भव हो सके । 
साइकेनाइट बनाने भौर अ्रभ्रक पीसने का श्रार्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कोई 
तरीका खोज निकालने के लिये गवेषणा भी की जानी चाहिये । 


(३) अभ्नक के लिये एक केन्द्रीय हाट-ब्यवस्था बोर्ड स्थापित करने की 
सम्भावनाओं की जाँच-पढ़ताल की जाय । इससे श्रश्नक के गुणों के बारे में 
विदेशी खरीदारों की शिकायतें कम हो जायेगी । 

खड़िया मिट्टी 

४७, देश की श्रौद्योगिक अर्थ-ब्यवस्था में महत्त्व के खनिजों की गिनती 
में खड़िया का नम्बर कोयले और लोहे के बाद ही आता है | द्वितीय विश्व 
युद्ध से पहले सीमेंट तथा प्लास्टर आरफ़ पेरिस बनाने में कच्चे माल के रूप. 
में ही इसका अधिकतर उपयोग होता था | अमोनियम सल्फेट जैसी यहुमूह्य 
रासायनिक खाद तेयार करने में एक तत्त्व के रूप में इसका मदत्त्त बहुत 
बढ़ गया है । गन्धक का तेज़ाब बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता 
है | सिन्‍्द्री में रासायनिक खाद का कारखाना स्थापित हो जाने से देश के 
खड़िया संप्रहों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा दै। ये संग्रह भारत के 
विभिन्‍न भागों सें है। श्रेष्ठम्त राजस्थान और दृक्षिण भारत में हैं । टेद्दरी- 
गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम भारत के कुछ प्रदेशों में छोटे संग्रह हैँ । 


न 


श्श्दृ 


४८, सारतीय संग्रहों का खड़िया उत्पादन सन्त १६४६ में लगभग 
१, ४०,००० दन से बढ़कर १६५१ सें २,००,००० टन से भी कुछ अधिक हो 
गया | इस समय वर्ष में लगभग ६४,००० टन खड़िया सीमेंट में और लगभग 
२,००० टन से ३,००० टन तक प्लास्टर आधब पेरिस में खप जाती है। परन्तु 
जब सिन्द्री का कारखाना परे ज्ञोर-शोर से काम करने लगेगा दो प्रतिवर्ष 
:६००,००० टन खड़िया को आवश्यकता होगी | लगभग ३७,००० टन खड्ठिया 
द्वावन्फोर की फर्टिल्ाइज़स एण्ड केमिकत्स लिमिटेड कम्पनी को श्रमोनियम 
सह्फेट बनाने के लिये चाहिये | योजना में निर्दिष्ट सीमेंद के बढ़े हुए उत्पादन 
से खढ़िया की साँग बढ़ जाथगी और १६४५-४६ तक कुल आवश्यकताओं के 
5,७०,००० टन तक बढ़ जाने की सम्भावना है । 


४६, इस समय खडिया का उत्खनन दछोटी-छोटी खानों तक ही सीमित 
है। बढ़ती हुईं मॉग के कारण बड़े पैमाने पर उत्खनन-कार्य करना होगा 
और उत्खनन तथा परिवहन का यंत्रीकरण तक आवश्यक हो सकता है। 


१०. यह सिफारिश की जाती दे कि भारत के विभिन्‍न भागों में खडिया 
की खोज जारी रखी जाय । प्रायोगिक खुदाई की सहायता से राजस्थान के 
उन क्षेत्रों का संगठित अजुसन्धान किया जाये, जहाँ खड़िया मित्रती है। 
नमक की क्‍्यारियों से भी खडिया प्राप्त करने के प्रयास किये जाने चाहिये । 


गन्धक 
९१, गन्धक प्राकृतिक रूप में देसी गन्धक और मिली जुली श्रवस्था में 
सोनामक्खी के रूप में पाया जाता है । सारत में देसी गन्धक के बृहत्‌ संग्रह 
नहीं हैं | स्रोनामक्खी के संग्रह कश्मीर, बिहार, बम्बई, मेसूर और शिमला 
के निकट बोढटे-बोटे जषन्नों में पाये जाते हैं। मद्रास मे नोलगिरि ज़िले में सोने 
कै संग्रहों से भी यह काफी मात्रा में मित्षता हैं। तांबे के श्रधिकाश संगहों में 


तॉबा सोनामक्खी के रूप में मित्नतता है। किसी भी संग्रह के सोनाभमक्खी के 
करे में विस्तृत अनुसान उपलब्ध नहीं हें 


भारतोय कोयले की कुछ किस्मों में भी गन्धक प्रथुर प्षात्रा में पाया 
जाता है और यदि व्यावसायिक आधार पर उसे प्राप्त किया जा सके तो इ्से 


भी गन्धक का एक साधन समझा जा सकता है । है" ; 
5 धन गवेषणा संस्था इस 
पर अनुसंधान कर रही है। हे 
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ताँबे की कच्ची धातु को पिधलाने में प्रतिवर्ष अनुमानतः ९,००० टन से 
- ६,००० टन तक गन्धक हवा में उड जाता है। इसको पुनः प्राप्त करने श्रथवा 
गन्धक के तेज़ाब में परिवर्तित कर लेने का श्रश्न विचाराधीन है । 


६२, क्योंकि गंधक का स्थानीय उत्पादन नहीं होता, इसलिये देश की 
आवश्यकताश्रों की पूर्ति आयात द्वारा होती है। भारत ने सन्‌ १६४६ में 
४१,००० टन और १६४० में ९९,००० टन गन्धक का आयात किया। गत 
३ वर्षों में आयात के वार्षिक मुल्य का भरोसत लगभग ८० लाख रुपये रहा । 

९३. गन्धक की वर्तमान वार्षिक श्रावश्यकताएं श्रनमानतः ६३,००० 
टन हैं । प्रमुख उपशोक्ता गन्धक का तैज्ञाब उद्योग है, मिसका उत्पादन 
१६३४६ में २९,००० टन से बढ़ कर १६५४० से १,००,००० टन से भी कुछ 
अधिक हो गया। 4१३६-५६ तक गन्धक के तेज़ाब की माँग जगभग 
२,१५,००० टन तक बढ़ जायगी । इस प्रकार १६९९-९६ तक गंधक की कुल 
आवश्यकता लगभग ८३,००० टन हो जायगी । 

१४, यद्द सिफारिश को जाती है कि (१) यह ध्यान रखते हुए कि 
भारत में प्राकृतिक गंधक के संग्रह नहीं हैं, सभी ज्ञात और सम्भव साधनों 
की खोज की जाय, विशेषकर बिहार में श्रजमोर, शिमला के निकट तारादेवी, 
मैसूर मे चितलदुर्ग और मह्दास में पोलूर के सोनामक्खो संग्रहों की, (२) 
जहाँ कहीं सम्भव हो देसी गन्धक के स्थान पर सोनामक्खो अथवा अन्य 
कच्चे साल का उपयोग किया जाय, (३) भारतीय ताँवा कारपोरेशन के ताँचा 
पिघलाने के कारखाने से गन्धक को पुनः प्राप्त करने के प्रश्न को छोड न दिया 
जाय, (9) गंधक का तैज़ाब बनाने में कच्चे माल के रुप में खड़िया के 
उपयोग पर विचार क्रिया जाय, और (५) कोयले से गंधक निकालने श्रौर 
गंधक की व्यापारिक आधार पर पुनः प्राप्ति का गवेपणा-कार्य किया जाना 


चाहिए । 
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वैज्ञानिक ओर ओद्योगिक गवेपणा 


किसी भी देश की आयोजित पअर्थ-ब्यवस्था में विज्ञान का निश्चित रूप 
से महत्त्वपूर्ण भाग होता है । वेज्ञानिक गवेपणा के परिणामस्वरूप विकसित 
श्रेष्ठ प्रणालियों से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । अल्प मात्रा में उपलब्ध 
सामग्री के स्थान पर सस्ती एवं प्रचुर मात्रा में मिलने वाली सामग्री और 
अब तक बेकार पढ़ी सामझओी का उपयोग ह्ँढ़ कर राष्ट्रीय साधन बढ़ाये जा 
सकते हैं | इसलिये राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ाने और जीवनयापन का मानद्ण्ड 
ऊँचा उठाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक श्रार्थिक पहलू सम्बन्धी 
आदेषणा का एक बृहत्‌ और संतुलित कार्यक्रम बनाया जाये । 


२, द्वितीय विश्वयुद्धू के दिनों में, जब भारत पूर्व की सशस्त्र सेनाओं 
का पक्ष प्रमुख पूर्ति-केन्द्र वना हुआ था, वेज्ञानिक ओर औद्योगिक गवेपणा 
की ओर ध्यान गया। उन चीज़ों के बनाने के लिये दूसरी सामभी खोजनी थी 
जो उससे पहले आयात की जाती थीं, और इस सामग्री को काम में लाने 
के तरीके दढने ये । सन्‌ १६४० में भारत सरकार ने वेज्ञानिक 
और औद्योगिक गवेषणा बोर्ड की स्थापना की और दो वर्ष बाद वेज्ञानिक 
और औद्योगिक गवेषणा परिषद्‌ की भी स्थापना कर दी गईं। अनेक सम- 
स्थाओं को, जो अधिरूतर सेनिक पूर्ति से सम्बद्ध थीं, सुलझाया गया और 
स्वदेशी सामग्री से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रियाएँ विकसित 
की गईं | 


३. जब से देश स्वतन्त्र हुआ है, वेज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा पर 
और भी अधिक ज़ोर दिया जा रहा है और इन कार्यक्रमों पर काम हो रहा है--- 
(१) वेज्ञानिक पर्यवेत्षण और साधनों का मूल्यांकन, (२)गवेषणा द्वारा सुधरी 
हुई प्रक्रियाओं और प्रणालियों का विकास और (३) गवेषणा के परिणामों 
की उत्पादन में प्रयुक्ति। अनेक ज्षेत्रों में नये पर्यवेक्षण भौर अनुसंधान आरम्भ 
किये गये और भूगर्भ-पर्यवेक्षण आदि पर्यवेक्षण अभिकरणों को अधिक शक्ति- 
शाली बनाया गया ताकि देश के प्राकृतिक साधनों की अधिक सूचरमता से 
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आऋाँच-पढ़ताल की जा सके । परन्तु इस ज़ेत्र मे सबसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण वात 
देश के विभिन्‍न भागों में अनेक प्रयोगशालाओं ओर गवेषणा-संस्थाओं की 
आ्थापना है। वे हैं-- 


(१) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्‍ली | 

(२) राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाज्षा, पूना । 

(३) राष्ट्रीय धातुशोधन प्रयोगशाला, जमशेदपुर । 

(४) इंघन गवेषणाशाला, जियलगोडा । 

(९) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणाशात्रा, मैसूर । 

(६) केन्द्रीय भौषधि गवेषणाशाला, लखनऊ | 

(७) केन्द्रीय काँच और मिद्टी-पात्र गवेषणाशात्ना, कलकत्ता | 
(८) केन्द्रीय सड़क गवेषणाशाला, दिएली 

(६) केन्द्रीय भवन-निर्माण गवेषणाशाक्ञा, रुढकी । 
(१०) केन्द्रीय चमद्ा गवेषणाशात्वा, मद्रास । 

(११) केन्द्रीय विद त-रसायन गवेपणाशाला, कराईइडी | 


हनसें से अधिकांश संस्थाओं ने अपना कार्य आरम्भ भी कर दिया है 
ओर साधनों का मूल्यांकन, प्रयोग, श्रमापों का विकास और लाभप्रद प्रक्रि- 
याश्रों का विकार कर रही हैं। विभिन्‍न प्रकार के कच्चे माल तथा तेयार 
वस्तुओं के प्रसाप स्थिर करने का काम ये संस्थाएँ भारतीय प्रमाप संस्था के 
निकट सम्पक॑ एवं सहयोग से कर रही दें। तथापि इनमें से कुछ अभी 
निर्माणावस्था में देँ और उपयुक्त कमंचारी और ठीक साज-सज्जा की श्राप्ति 
“में आने वाली प्रारम्भिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर रही हैं । 

४. इनके अतिरिक्त, योजना की अ्रवधि में ३ अन्य संस्थाओं को स्थापना 
का सुराव रखा गया दै-- एक रेडियो और विद्य तकण गवेपणाशाल्रा, एक 
सैकेनिकल इंजीनियरिंग गवेषणाशाला जिसमें कुटीर और छोटे पैमाने के 
उद्योगों से संबद्ध समस्याओं के अ्रध्ययन पर विशेष यल दिया जायगा, भ्ोर 
शुक केन्द्रीय नसक गवेपणा केन्द्र । 


&. श्रौद्योगिक उत्पाद की एक बडी मात्रा सध्यम और छोटे पैमाने के 
उत्पादकों के हाथ में दे जो स्ववन्त्र गवेपणा का भार वहन नहीं कर सकते । 
अयोगशालाओं और गवेपणा-संस्थाओ्ं की स्थापना से उन्दें गचेपणा के परिणाम 
उपलब्ध हो सर्केंगे ओर हस प्रकार उनके लिये लागत कम करना तथा श्रपने 
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उत्पादन की किस्म सुधारना संभव हो सकेगा | इस प्रकार इन संस्थाओं की 
स्थापना छोटे पेमाने के और कुटीर उद्योगों के विकास की अनुपूरक दै। 


६. गवेषणा के लिये रुपये का प्रबन्ध करना अब तक अधिकांश त: केन्द्रीय 
सरकार का ही दावित्व रहा दे श्रोर एक बढ़ी सीमा तक इसे जारी रखना 
पडेगा। परन्तु औद्योगिक गवेषणा को बढ़ावा देने में उद्योगों की और से 
पहल को जाने की भी आवश्यकता दै। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की ज्ञागत में 
अनेक उद्योगों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है और संबद्ध उद्योगों ने अपने खर्च 
से निम्नलिखित गवेषणा समितियाँ बनाई हैं ( सरकार ने भी महत्त्वपूर्ण. 
योगदान दिया है )-- 


(१) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग गवेषणा समिति, अहमदाबाद । 
(२) सिल्क और आर्ट सिल्क मिस गवेषणा समिति, वस्बई। 
(३) दक्षिण भारत वस्त्र उद्योग गवेषणा समिति, कोयम्बदूर । 


यह आशा की जाती है कि उद्योग ज्यों-ज्यों गवेषणा-प्रिय होते जायेंगे, 
गवेषणा को बडे पैमाने पर संरत्तण प्रदान करंगे । 


७, वेज्ञानिक गवेषणा के पूर्ण उपयोगी बनने के लिये यह आवश्यक है कि 
प्रयोगशाल्ाओं के परिणामों का व्यापारिक उत्पादन के लिये उपयोग किया 
जाय । बहुत से मामलों में नमूने के यंत्र पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। 
अनेक प्रयोगशालाओं के लिये नमूने के यंत्र खरीदने के लिए वैज्ञानिक गवेषणा, 
के विकास-कार्य क्रम में व्यवस्था है । 


८. यह भी देखा गया है कि नमूने के यंत्र के प्रयोग पूर्ण हो जाने पर 
भी कुछ मामलों में व्यापारिक उत्पादन को आरम्भ करने में कुछ कमी रह 
जाती है । इन मामलों में यह आवश्यक होगा कि अर्ध-ब्यापारिक अथवा 
उसी प्रकार के यंत्रों द्वारा नई प्रक्रियाओं और उनकी आधिक सम्भावनाओं 
का प्रभावी प्रदर्शन किया जाय | इसके बाद यह निर्णय करना सम्भव होगा 
कि व्यापारिक उत्पादन को राज्य-चान्नित उद्योग के रूप में विकसित होने 
दिया जाये था गैरसरकारी उद्योग के लिये छोड़ दिया जाये । इस उद्देश्य के 
लिये राष्ट्रीय गवेषणा विकास कारपोरेशन की स्थापना का सुझाव रखा गया 
है और योजना आयोग के विचार में यह सुर्ताव स्वीकार कर लिया जाना, 
घाहिये | 
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४, बढ़े पैमाने पर वेशानिक गवेषणा के संवर्धन में प्रशिद्षित कर्मचा- 
रियों की पर्याप्त संख्या मे आवश्यकता पढ़ती दै। प्रयोगशाल्ाश्ों श्रौर 
उद्योगों को चलाने के लिये एक बड़ी संख्या में वेशानिकों और शिक्पियों की 
आवश्यकता होगी । उच्च शिह्प और चेशानिक जन-बल की कमी को पूरा 
करने के लिये सुकाये गये उपाय अध्याय ३३ में दिये गये दें । 


ऋण ७6 सब 


अध्याय २६ 
ओद्योगिक विकास ओर नीति 


इससे पहले के अ्रध्यायों में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस समय 
कृषि के ज्ेन्न में पर्याप्त और शीघ्रता के साथ सुधार किया जाय, लेकिन इसका 
अथे यह नहीं है कि औद्योगिक विकास का महत्त्व किसी तरह भी कम दे । 
कम उन्नत अर्थ-ब्यवस्था में कृषि ओर शओद्योगिक विकास में वस्तुतः कोई 
पारस्परिक विरोध नहीं है। एक हद के बाद खेती के काम में तब तक विकास 
नहीं हो सकता जब तक कि खेत के काम में लगे हुए फालतू लोग धीरे 
धीरे उद्योगों और अन्य सेवाश्रों में न लगाये जाए । दूसरी ओर औद्योगिक 
'विकास के लिये यह जरूरी दै कि उद्योगों में काम करने वाले मज़दूरों आदि 
के भरणपोषण के लिये अनाज के उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो ओर 
साथ ही अधिकाधिक श्रौद्योगिक उत्पादन के लिये कच्चे माल की मात्रा में भी 
अढ़ोतरी हो । 

भारत का ओद्योगिक ढांचा 


२. दूसरे देशों के मुकाबले में भारत में उद्योगों के विकास की पिछुड़ी 
हुई दशा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सन्‌ १६४८-४६ 
में कारखानों से होने वाली आय का भाग कुल राष्ट्रीय आय का ६-६ प्रतिशत 
ही था और इन कारखानों में कोई २४ लाख ब्यक्ति काम कर रददे हें जो काम 
करने वाले कुल मज़दूरों की संख्या का ३-८ प्रतिशत भाग ही हैं | हो सकता 
दै कि भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का परिणाम बहुत अधिक मालूम 
हो, लेकिन यहाँ का मज़दूर दूसरे उन्नत देशों के मज़दूरों के मुकाबले में बहुत 
कम चीज़ें तेयार कर पाता है। 

३. पहले विश्व-युद्ध के पूबे भारत में दो ही ऐसे बढ़े उद्योग थे ज्ञिनका 
काफी विकास हुआ था। ये थे सूती कपड़ा और पटसन उद्योग । इन दोनों 
उद्योगों के लिये भारत को असाधारण प्राकृतिक सुविधाए' प्राप्त थीं। विश्व- 
झुद्ध के समय में सोच-सम्क कर संरक्षण देने की नीति के फलस्वरूप सूती 
कपड़ा, लोहा-इस्पात और कागज़ उद्योगों की काफ़ी बढ़ोतरी हुईं और 
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साथ ही बड़े पैमाने पर चीनी उद्योग भी शुरू किया गया जिससे देश की सारी 
आवश्यकताय पूरी हो सकती थीं | सीमेंट, दियासलाई, सीसा, चनस्पति झौर 
साठुन के उत्पादन में भी यडी वृद्धि हुईं । 


४. इससे विश्व-युद्ध और उसके वाद के सुद्गरा-प्रसार और चीज्ञों की 
भारी कमी के कारग भारतीय उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला | लोहा भौर 
इस्पात, सूती कपडा, कागज झौर सीमेंट जेसे बढ़े और अच्छी तरद्द जमे हुये 
उद्योगों में सन्‌ १६३६-४४ के बीच भरपूर काम हुआ और इसके फलस्वरूप 
उनका विस्तार हुआ । साथ ही इंजीनियरिंग सम्बन्धी हलके उद्योगों तथा 
रासायनिक और औषधि सम्बन्धी उद्योगों को भी काफी प्रोत्साहन मिलना । 
इनके श्रतिरिक्त रेल के इंजन, स्वयंच्रलत्षित गाढियाँ, जहाज्ञ, साइम्रिलें, 
सीने की मशीन और नकली डीज़ल इंजन, कपड़े बनाने वाल्ली मशीनें 
ओर नकली रेशम या रेयान भ्रादि बहुत से नये उद्योग भी शुरू 
किये गये | 

४. भारत में औद्योगिक विकास के ज्षेत्र में अब तक आम लोगो की 
ज़रूरत की चीज़ें तैयार करने वाले उद्योगों को महत्त्व दिया गया दे। 
पूजीगत माल और उत्पादक वस्तुएँ तेयार करने वाल्ते दूसरे बुनियादी उद्योगों 
का काम पिछुड़ गया है। कपष्ठटा, चीनी, साहुन, दियासलाई और नमक 
जैसी आम जरूरत की चीज्ञें तेयार करने वाले उद्योगों का उत्पादन इतना 

दी गया दै कि उससे देश की वर्तमान अनिवार्य ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। 
दूसरी ओर पु जीगत माल झौर उत्पादक वस्तुएँ तेयार करने वाले अधिकतर 
उद्योगों की वर्तमान सामथ्य इतनी नहीं है कि उनसे इस समय की भी 
जरूरतें पूरी की जा सकें। लोहा और हृस्पात उद्योग मुश्किल्ष से देश 
-की पचास फी सदी अआवश्यकता दी पूरी कर सकता है और यही हाल भारी 
रासायनिक उद्योग का भी है। जहाँ तक भिन्न-भिन्न उद्योगों में काम आने 
वाली मशीनों और कल-पुज्ञें भादि तेयार करने वाले उद्योगों का सम्बन्ध है, 
कपडा उद्योग के काम में आने वाली कुछ मशीनें आदि ही तेयार करने का 
-काम शुरू किया गया है, जेकिन यह काम यहुत दी छोटे पैमाने पर है। 
बिजली तेयार करने के सम्बन्ध में विकास की जो बढी-यढी योजनाएँ शुरू 
की जा रही हैं, वे सब ऐसी मशीनों पर निर्भर दें जिन्दें विदेशों से मंगाना 
है। इसी तरह कृत्रिम (सिन्येटिक) दुवाइयाँ, कृमि-नाशक, रंग उद्योग, 
आर आरगेनिक केमीकल्स में असी प्रारम्सिक काम ही शुरू किया गया है। 
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भारी औद्योगिक विकास के लिये इन कमियों को दूर करना होगा। 
राष्ट्रीय आयोजन और गेर-सरकारी उद्योग क्षेत्र 


६. अग्रेल् सन्‌ १६४८ के श्रौद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव में यह 
बताया गया था कि औद्योगिक विकास के बारे में राष्ट्रीय नीति की मुख्य बात 
क्या दैं। हथियार और गोला बांरूद जैसे उद्योगों को भारत सरकार 
सिफे अपने अधिकार में ही रखेगी। कोयला, लोहा और इस्पात, विमान 
निर्माण, जलपोत निर्माण, टेज्ञीफोन, तार और बेतार यंत्र निर्माण जैसे उद्योगों . 
के भावी विकास के लिये सरकार (केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार या और 
दूसरी सरकारी संस्थाएं) जिम्मेदार होगी। यह हो सकता है कि इन उद्योगों 
के विकास में सरकार उद्योगपतियों से उतना सहयोग देने की साँग करे 
जितना कि चह आवश्यक समझती हो । बाकी उद्योग-धन्धे उद्योगपत्ियों के 
लिये छोड दिये गये हैं । लेकिन विशेष' - महत्त्व के कुछ उद्योगों के बारे में 
भारत सरकार द्वारा नियन्त्रण और नियमन की ब्यवस्था की गई है। साथ 
ही सरकार ऐसे किसी भी गेर-सरकारी उद्योग में हस्तक्षेप कर सकेगी जिसकी 
प्रगति असन्‍्तोषजनक पाई जायेगी। 


७. इस नीति के अधीन ओद्योगिक विकास का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार 
किया जा सकता है जिससे देश की वरतमाच आचश्यकतायें पूरी हो सकेंगी । 
हमारे विचार में वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को, जिसका अर्थ सरकार 
द्वारा उत्पादन सामझी को अपने अधिकार में बल्ले लेना है, प्राथमिकता कीः 
सूची में दीचे ही रखना चाहिये, विशेषकर इसलिये कि इस तरह से हस्तां- 
तरण का अधिकतर उद्देश्य न्यायपूर्ण नियमों द्वारा पूरा हो जायेगा। शर्थ- 
व्यवस्था के विकास में निजी या गेरसरकारी उद्योग महत्वपूर्ण योग दे सकते 
हैं। लेकिन उसे मज़दूरों, रुपया जगाने वालों और उपभोक्ताओं के श्रति नयी 
जिम्मेदारियाँ स्वीकार करनी होगीं । साथ ही उसे का्यहु शक्षता और ईमान- 
दारी का ऊंचा रुतर बनाये रखना होगा। 


८. सन्‌ १६१३ का उद्योग विकास और नियमन कानून इस तरह से 
बनाया गया है कि सरकार उपयुक्त औद्योगिक नीति पर अमत्न कर सकेगी ।, 
यह कानून पहली सूची में दिये गये सैतीस उद्योगों पर लागू होता है । सूची 
में ये चीजें शामित्र दें :--(क) सूदी और ऊनी, कपड़ा, वनस्पति और बन- 
स्पति तेल, चोनी, नमक,, रसायनिक औषधियाँ और दवाएं” आदि. 


श्र 

(ख) एँजीगत माल ओर उत्पादक वस्तुएँ जेसे लोद्दा-हस्पात, रेल के इंजन और 
डिव्वे, अलोद धातुएँ और मिश्रित धातुएँ, उद्योगों के लिये भारी मशीनें 
ओर मशीनों के पुजे, (ग) ईंघन तैयार करने वाले उद्योग--जैसे कोयक्ा, 
विद्युत्‌, औद्योगिक काम में आने वाले अलकोहल, मोटर और हवाई जहाज़्ों 
के काम में आने वाला पेट्रोल और दूधरे तेल, (घ) बिजली तैयार करने, 
उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने और उसका वितरण करने वाली 
मशीनें और दूसरी सामग्री, विजली की बैटरियाँ और बिजली का सामान 
तैयार करने वाले उद्योग, (ड) भारी रासायनिक उद्योग जिनमें रासायनिक 
खाद भी शामिल है, (च) स्वयं-चक्षित गादियाँ जिनमें ट्रैक्टर, हवाई जहाज, 
जलपोत, टेलिफोन, तार और बेतार यन्त्र भी शामित्न हैं, (छ) भर 
कई दूसरे उद्योग, जसे, हथियार और गोला बारूद, खेती के काम में आने 
वाले ओऔज़ार, गणित और विज्ञान के यन्त्र, छोटे और द्वाथ से काम में लाये 
जाने वाले भौजार, सिल्लाई और कताई की मशीनें, साइकिल, लालटेन, शीशा 
ओर मिट्टी के बत्तन । कानून की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं /-- 


(१) अनुसूचित उद्योगों में से सभी वर्तमान उद्योगों को निश्चित समय 
के अन्दर रजिस्टर करवाना होगा। 


(२) भारत सरझार से लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई भी नया औद्योगिक 
कारखाना नहीं खोला जा सकेगा श्रौर न ही वतंमान कारखाने में विस्तार 
किया जा सकेगा। 


(३) अगर सरकार यह समझती दे कि किसी अजुसूचित उद्योग के 
उत्पादन में ऐसी गिरावट आ गई दे जिसका ओचित्य सिद्द नहीं किया जा 
सकता, जो निश्चित रूप से “पहले से खराब किस्म की वस्तुएँ तेयार कर 
रहा है, या जिसके मूल्य में अनुचित बढ़ोतरी हो गई दै तो वह उस उद्योग 
की जाँच करने का आदेश दे सकती है । 

(9) अगर कोई उद्योग जाँच के बाद ऊझिये गये आदेशों का पात्षन नहीं 
करता तो सरकार उसका प्रवन्ध अपने द्वाथ में ले सकती दै । 

६. कानून में अनुसूचित उद्योगों के विकास और नियमन सम्बन्धी मामलों 
पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से पुक् केन्द्रीय सत्लाहकार परिषद्‌ 
बनाने की ब्यवध्या की गई दै। इस परिषद्‌ में माह्षिकों, कर्मचारियों, ठप- 
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भोक्ताओं और कुछ दूसरे वर्गों के प्रतिनिधि शामिल दंगे | हुस परिषद्‌ की 
स्थापना की जा चुकी दे । 

१०, कानून में विकास परिषद बनाने की भी ब्यचस्था की गईं है, जो 
पुक ओर जनता और दूसरी ओर निजी या गेरसरकारी उद्योगों के बीच 
आवश्यक सम्पर्क बनाये रखने का काम करेंगी और हस यात की देख-रेख 
करेंगी कि गेर सरकारी उद्योग धीरे धीरे अपने आप को विकास की योजना के 
अनुसार अधिक से अधिक ढाल्ने की कोशिश कर रदे हैं य। नहीं । भारत 
सरकार किसी भी अजुसुचित उद्योग के लिये ऐसी परिषद बना सकती है । 
इनमें उद्योगपतियों और श्रमिकों के प्रतिनिधि, उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि 
ओर ऐसे लोग लिये जायेंगे जो उस उद्योग के बारे में विशेष जानकारी 
रखते होंगे। दहन परिषदों को कई काम करने होंगे । जिनमें महत्त्वपूर्ण ये 

(१) उत्पादन के लक्ष्यों के बारे में सिफारिश करना और उत्पादन कार्य- 
क्रमों में सामंजस्य स्थापित करना ॥/ 


(२) चीज़ों के क्षय को रोकने, उनकी किस्म में सुधार करने और उनकी 
कीमत में कमी करने के उद्द श्य से कार्यकुशल्ता के मापदंडों के बारे में 
सुराव देना। 


(३) इस बारे सें सिफारिश करना कि उद्योगों के काम में सुधार करने 
ओर उनकी उत्पादन-शक्ति को और अधिक काम में त्ञाने के बारे में क्‍या 
उपाय किये जाय । 


(४) इस बात की जांच करना कि बढ़े उद्योगों के साथ चलने वाले छोटे 
छोटे और दूसरे घरेलू उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के 
उत्पादन के क्रमों ओर अवस्थाओं का कहां तक विकेन्द्रीयकरण क्िय्रा जा 
सकता है । 


(५) वेज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का काम शुरू करना या 
आगे बढ़ाना और आंकड़े इकट्टो करना । 

इन विकास परिषदों को पर्याप्त शासकीय और टेकनिकल कर्मचारियों की 
आवश्यकता होगी जिसका प्रबन्ध सरकार करेगी । इस कार्य-प्रणाली से स्िफे 
थही नहीं होगा कि विकास परिषद योग्यता के साथ अपना काम चत्ता सकेगी 
बल्कि इससे सरकार के ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार करने में सहायता 
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मिलेगी, जिनको भिन्न-भिन्न उद्योगों की झारयिक और शासन सम्बन्धी 
समस्याश्रों की अच्छी जानकारी होगी ओर जो झावश्यकता पड़ने पर प्रबन्ध 
सम्बन्धी दायित्व संभालने में समर्थ दोंगे। इसमें जो खर्चे होगा उसे पूराः 
करने के लिये कानून में किसी भी अनुसूचित उद्योग में तेयार होने वाली 
ीज़ों पर उपकर लगाने की व्यवस्था की गईं है । इस उपकर से जो आय 
होगी वह विकास-परिषदों के शासन सम्बन्धी खर्च को पूरा करने के अल्ावा' 
उद्योग से सम्बन्ध रखनेवाले वेज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के विकास, 
उद्योग में तैयार की जानेवाली चीज़ों के नमूनों और उनकी क्तिप्म में सुधार 
करने और संबंधित उद्योग के टेक्निकल जानकारों और मज़दूरों को प्रशिक्षण 
की सुविधायें देने पर खर्चे की जायेगी । निम्न सात उद्योगों के लिये तुरन्त ही 
हसी आधार पर विकास-परिषदे खोली जायेंगी /-- 


भारी रासायनिक पदार्थ (एसिड) और रासायनिक खाद, भारी राखा- 
यनिक पदार्थ (अलकली), कागज जिसमें अखयारी कागज और गत्ता शामिल 
है, चमढ़ा और चमड़े की चीजें, साइकिलें भौर उनके घुज़ें, शीशा भर मिट्टी 
के यर्तन, हंटर्नल कंबशन हनजन और बिजली से चलने वाले यंत्र । 


योजना में औद्योगिक प्राथमिकताएँ 


११, योजना-काज्ष के अन्द्र ही उद्योगों की प्राथमिकता का क्रम निश्चित 
करने के लिये हन-हन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है ः--तात्कालिक 
उद्देश्य क्या है, क्या-क्या साधन भाप्त हैं भोर ऊपर यताये गये सरकारी 
ओर गेर-सरकारी क्षेत्रों के काम के बारे में क्या नीति है । योजना में उन 
सभी औद्योगिक प्रोप्रा्मों को पूरा करने की ब्यवस्था की गईं है जो भारत 
सरकार और राज्य-सरकारों ने शुरू कर रखे दें। हसके झतिरिक्त भारत- 
सरकार पर सुरक्षा सम्बन्धी कुछ उद्योगों की स्थापना की विशेष जिम्मेवारी 
आ पढ़ी है। इनके अलावा ओद्योगिक क्षेत्र में प्रायमिकताशों का क्रम 
निश्चित करने के यारे में निम्नलिखित सुझाव रखा गया है :--- 


(१) पटसन और परतदार लकड़ी जैसी उत्पादक वस्तुओं के उद्योग 
ओर कपड़ा, चीनी, साबुन, वनस्पति, -रंग ओर वार्निश जेसी आम जरूरत 
की चीजें तेयार करने वाले उद्योगों की वर्तमाव सामथ्यं का पूरा उपयोग 
किया जाय | 


| योः 
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(२) ल्लोहा-इस्पात, अल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, भारी रासायनिक 
पदार्थ और मशीनी औजार जैसे उत्पादक और प्रजीगत वस्तु उद्योगों की 
ज्मता का विस्तार किया जाय । 


(३) ऐसे कारखाने बना कर तेयार कर लिग्रे जायें जिन पर कुछ पूँजी 
क्षगाई जा घुकी दै। 


(४) नए कारखाने स्थापित किग्रे जायें जो वर्तमान कमियों ओर 
न्‍्यूनताओं को दूर करके ओधोगिक ढांचे को मजबूत बनाएँ --जेसे खड़िया 
मिद्दी से गंधक तेयार करना आदि । 


१२. नीति-निर्धारण में वर्तमान शक्ति के संपूर्ण प्रयोग पर बल देना 
पहली आवश्यकता होनी चाहिये क्‍योंकि जद्दाँ कहीं भी ऐसी शक्ति 
विद्यमान है, वहां साधारण रूप से डत्तरोत्तर कम खर्च पर चीजें तेयार 
की जा सकेंगी । जिन उद्योगों में कच्चे माल की कमी को छोढ़ और ढूसरे 
कारणों से इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा, वहाँ बडी सावधानी 
के साथ प्रत्येक उद्योग की कठिनाइयों और उनको दूर करने के भावश्यक 
उपायों के बारे में सावधानी के साथ छानबीन करनी दवोगी | 


4३. पूलजीगत माल और उत्पादक-वस्तुएँ तेयार करने वाले उद्योगों 
की शक्ति बढ़ाने की जरूरत दै, जिससे कि योजना-काल में कृषि, सिंचाई 
और बिजली के विकास के कारण पैदा होने वाल्ली अतिरिक्त मांग पुरी की 
जा सके और भौद्योगिक ढांचे का संतुलन ठीक-ठाक किया जा सके। लोहा 
और इस्पात उद्योग विकास के लिये बुनियादी मद्ृत्व का उधोग दै--चादे 
यह विकास कृषि क्षेन्न में हो या उद्योगों के चेन्न में या यातायात के ज्षेत्र में । 
चू'कि ये उद्योग सुरक्षा के लिये भी महत्त्व रखते हैं, इसलिये इन्दें प्राथ- 
मिकता की सूची में ऊँचा स्थान दिया जायगा । फँजीगत मात्ष 
तैयार करने वाले उद्योगों और ऐसे उद्योगों पर, जो खेती के काम आनेवाले 
ओजार, डीज़ल इंजन और पंप तेयार करते हैं और इस प्रकार खेती की 
उपज में प्रत्यत्ष रूप से योग देते हैं, तुरत्त ही और आने वाल्ते वर्षों में 
उत्तरोत्तर अधिक ध्यान देना चाहिये। उत्पादक पस्तुएँ तेयार करनेवाले 
उद्योगों में सीमेंट और रासायनिक खाद तैयार करनेवाले उद्योगों को अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये । 
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१४. योजना-काज् शभारम्म होने के समय गैरसरकारी शोर सरकारी 
तेत्रों में कुछ ऐसे कारखाने शुरू हो गये थे जिन पर काफी खर्चा हो 
चुका था और जो बन कर तैयार नहीं हुए थे। हन कारखानों का 
जल्दी ही बन कर तेयार द्वो जाना बड़ा जरूरी है जिससे कि देश को हवन 
में लगाई गई पूँजी से लाभ भ्राप्त होने लगे। नई औद्योगिक योजनाएँ 
शुरू करने के बारे में कसौटी यह होगी कि हवन योजनाझों को पंचवर्षीय 
यौजना के प्राथमिकता क्रम में क्‍या स्थान प्राप्त दै। लेकिन जिन कारखानों का 
काम शुरू क्रिया जा चुका है और जिन पर काफी रकम लगाई जा चुकी 
है उनके बारे में हस कसौटी की शर्तों को नरम करना ठीक द्ोगा । 


१९, इसके अतिरिक्त कुछ विशेष उद्योगों के लिये, जेसे खढ़िया 
मिद्दी से गंधक तेयार करने, नकली रेशम ( रेश्रान ) और अ्रखबारी 
कागज़ के लिये लुगदी तैयार करने, जस्ता, तांबा भौर टीन जेसी अलौह 
घातुयं तेयार करने और कच्ची धातुओं को गलाने और साफ करने 
के उद्योगों के वास्ते नये कारखाने शुरू करने के लिये विशेष प्रयत्न करने की 
जरूरत है | ये उद्योग इसलिये मद्दत््वपूर्ण हैं कि इनसे ऐसी महत्त्वपूर्ण 
सामभी की उपलब्धि बढ़ाने में सीधी सहायता मिल सकेगी जिसकी विश्व 
भर में भारी कमी दे । 


१६. आप देखेंगे कि प्राथमिकता-क्रम के उपयु क्ते कार्यक्रम में वर्तमान 
स्थिति में ऐसी ब्यवस्था की गई है कि आम जरूरत की चीज़ों के उत्पादन 
में वृद्धि, सुख्य रूप से उद्योगों की वततमान शक्ति का पूरा पूरा उपयोग कर 
के होगी। इसका अ्रथे यह हुआ कि योजना-काल में हन उद्योगों को 
प्राथमिकता-क्रम मे ऊँचा स्थाव नहीं दिया गया । सूती कपदा, चीनी, 
नमक दियासलाई और साइुन जैसी आवश्यक चीज़ तेयार करने बाले उद्योगों 
की उत्पादन-शक्ति इतनी दै कि उससे इन चीज़ों की चर्तमान जरूरतें पूरी 
हो सकती हैं । इसलिये इन उद्योगों के सम्बन्ध में हुस नीति पर जोर 
दिया जाना चाहिये कि ये उद्योग अपने वर्तमान कारखानों की मरम्मत करके . 
उन्हें नये ढंग का यना कर तथा मशीनों आ्रादि को और अ्धिक्र संतुल्नित 
करके कार्य-कुशलता में दृद्धि करें। दूसरे दुर्ज के भद्दत्व को उपभोग 
सामभी जैसे रेडियो, बाइसिकल, स्वयंचालित गाड़ियां, विजत्ली के पंखे 
झादि के बारे में भी यददी समस्या शआगे आती है कि उत्पादन-शक्ति का 
पूरा पूरा उपयोग किया जाय, और वर्तमान कारखानों या ऐसे कारखानों 


श्श्र 


का विकास किया जाय जो इस समय बनाये जा रदे हैं। हन कारखानों 
का कम से कम इतना विकास किया जाना चाहिये कि श्रार्थिक दृष्टि से ये 
हानिकारक न हों। साथ ही इस बात की भी लगातार कोशिश को जानी 
चाहिये कि कल-पुज्जे जोड़ने के कारखानों को कल-पुन्ें तैयार करने के कार- 
खानों में बदुल दिया जाय । 


सरकारी क्षेत्र में विकास 


१७, उद्योगों के सरकारी ज्षेत्र के विकास के लिये जो प्रोम्राम तेयार 
किया गया है उसका ब्यौरा इस अध्याय के अन्त में विचरण संख्या १ में 
दिया गया है। श्रनुमान है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजनाओं 
पर कुल मिल्रा कर ६४ करोड़ रुपया खर्च होगा। इसमें से ८३ करोड रुपया 
ऐसी योजनाओं पर खचे किया जायेगा जो सीधे केन्द्रीय सरकार के अ्रधीन 
है। राज्य-सरकारों द्वारा शुरू की जाने वात्नी योजनाथों पर लगभग 
११ करोड़ रुपया ख्चे होगा जिसमें से ४-८ करोड़ रुपया भारत सरकार 
कज़' के रूप में देगी | इनमें से कुछ योजनाओं पर गेर-सरकारी देशी भर 
विदेशी पू'जी लगाने की ब्यवस्था की गई है और ऐसी प्‌ुजी कोई २० 
करोड़ रुपये तक होगी । 


१८. सरकारी क्षेत्र की सबसे बढ़ो औद्योगिक योजना लोहे और इस्पात 
का एक नया कारखाना शुरू करने को दै। अजुमान है कि इस कार- 
खाने पर कुल्त मिलाकर ८० करोदू रुपया खर्च होगा । ३० करोड़ रुपया 
योजना-काल में खचे किया जायगा। ख्यात्ञ है क्रि इस ३० करोड रुपये को 
रकम में से ११ करोड़ रुपया देशी ओर विदेशी पँजी के रूप में प्राप्त होगा । 
द्र्स कारखाने में कोई ८ लाख टच कच्चा लोहा और ३ लाख %० हज्ञार टन 
इस्पात तैयार हो सकेगा । आशा है कि सन्‌ १६१४-१६ तक इस कारखाने में 
साढ़े तीन लाख टन कच्चा लोहा तेयार होने लगेगा | योजना में लिद्री खाद 
कारखाने के पूर्ण निर्माण की व्यवस्था की गई है जो प्रतिवर्ष साढ़े तीन लाख 
टन अमोनियम सढ्फेट तेयार कर सकेगा। इसके साथ ही योजना में चित्त- 
रंजन के रेल इंजन बनाने के कारखाने और मेसूर राज्य में जलहरुली 
नामक स्थान पर मशीनों के कलपुज्ञ आदि बनाने के कारखाने को 
यनाकर तेयार करने की भी ब्यवस्था है। चित्तरंजन के रेल के इंजन 
थनाने के कारखाने में सन्‌ १६९७ तक प्रतिवर्ष १२० इंजन बनाये जा 


ब्श्३ 


सकंगे। जलह॒रली के कारखाने में विशेष रूप से यारीक और ठीक-ठीक 
नाप-तौल करने के अन्‍्त्नों के पुजे बनाये जायेंगे, और इस प्रकार इस 
कारखाने से भारी और कम वज़न के इंजीनियरी उद्योगों के घिकास में 
सहायता मिलेगी | अनुमान दै कि योजना-काज्न में इस कारखाने पर ३-६३ 
करोड़ रुपया खर्च होगा और सन्‌ १६१५-५६ तक इस कारखाने सें 
प्रतिवषें ४७ करोड़ रुपये की कीमत की मशीनों के १६०० पुज्ें आदि तैयार 
होने लगंगे। इनके भ्लावा एक और योजना है जिसके अलुसार सरकार 
विशाखापत्तनम के जहाज़ बनाने के कारखाने को अपने हाथ में ले लेगी ओर 
उसका विकास करेगी । इन कारखानों में इंजन भर बायतर तेपार करने 
का भी विचार है। इस बारे में भी छान-बीन की जा रही है कि बिजली के 
भारी यन्त्र आदि बनाने का उद्योग शुरू करने के लिये ४० करोड़ रुपये की 
रकम का एक हिस्सा अलग कर दिया जाय | 


१६. उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर योजनायें 
पजीगत माल या मध्यवर्ती माल के उत्पादन के बारे में हैं, जो न सिफे 
तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए बल्कि भावी आर्थिक विकास की 
इृष्टि से भी बड़ा महत्त्व रखती हैं। इनके चिकास से ओऔद्योगिक ढांचे का 
वत्तमान एकतरफापन कुछु हद तक कम हो जायगा । पेनिसिलीन और ठढी० 
डी० टी० तेयार करने के कारखाने उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते, लेकिन 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की चरतमान स्थिति में हनका विशेष महत्त्व दे । 


२०, राज्य सरकारों द्वारा तेयार की जाने वाली योजनाओं में मध्यप्रदेश 
की अखबारी कागज़ तेयार करने की योजना और मैसूर आयरन एण्ड स्टीज्' 
चवर्स के विकास सम्बन्धी योजना का उल्लेख करना जरुरी दै। मध्यप्रदेश के 
कारखाने में प्रतिवषे तीस हज़ार टन अखबारी कागज़ तेयार किया जा 
सकेगा । मेसूर आयरन भौर स्टील चर््स के विकास से तेयार इस्पात के 
उत्पादन में ६० हज़ार टन की वृद्धि की जा सकेगी । यह वृद्धि कच्चे लौदे को 
बिजली की सहायता से गलाकर को जायगी। कच्चे क्ञोदे को यिजली से 
गल़ाने का देश में यह पहला प्रयोग होगा । 


२१५ श्रौद्योगिक विकास में सरकार के त्गातार द्स्सा लेते जाने के 
कारण सरकारी उद्योगों के लिये उचित संगठन को ज़रूरत का प्रश्न उठ खड़ा: 
डुआा दे | इन उद्योगों को सफल बनाने के दिये यह जरूरी है कि इनके प्रवन्धकों 
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में पहल करने की भर जरदी ही निशय करने की शक्ति हो । अगर ये उद्योग 
सीधे सरकारी विभाग के अधीन रदे तो ऐसा करना कठिन होगा। दूसरी 
ओर इन प्रबन्धकों को क्लितनी स्वतन्त्रता देनी चाहिये, यह एक ऐसा विषय 
है जिस पर आगे अज्जुभव प्राप्त किये बिना कुछु निश्चित मत निर्धारण करना 
ऋटिन होगा । भारत सरकार के अ्रधीन कुछ उद्योगों में डायरेक्टर मंडल 
चनाये गये हें जिन्दें प्रबन्ध सम्बन्धी वही अधिकार प्राप्त हैं जो गेर-सरकारी 
उद्योगों के डायरेक्टर मंडढलों को प्राप्त हैं। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि वर्तमान 
श्थिति में इस प्रकार की व्यवस्था उचित है और उप्तके विस्तार की जरूरत दे। 


गेर-सरकारी क्षेत्र में विकास 
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२२, उद्योगों के गैर-सरकारी ज्षेत्र में कुछ बढ़े उद्योगों के विक्नास के 
लिये जो प्रोप्राम तेयार किया गया है उसका ब्यौरा इस अ्रध्याय के अन्त में 
विवरण संख्या २ में दिया गया है। अनुमान है इस श्रोग्राम को पूरा करने 
के लिये कुल मिला कर २३३ करोड़ रुपये की लागत की जरूरत है। इसके 
अलावा १९० करोढ़ रुपये की अतिरिक्त लागत का अनुमान लगाया गया है। 
यह रकम कारखानों और मशीनों को बदल और उन्हें नया बनाने के लिए 
खर्च की जायेगी । इस रकम का कोई ८० फी सदी भाग प्जीगत मात्न और 
उत्पादक पस्तुएँ तेयार करने के उद्योगों में लगाया जायगा। इसका अधिक- 
सर भाग लोहा और इस्पात डद्योग ( ४३ करोड़ रुपये ) पेट्रोल साफ करने 
के कारखानों (६४ करोड़ रुपये), सीमेंट (१२५४ करोडरुपये), अल्यूमीनियम 
(६ करोड़ रुपये), और रासायनिक खाद, भारी रासायनिक पदार्थ और पावर 
अलकोहल डद्योग ( १२ करोड़ रुपये ) पर खर्च किया जायगा । गैर-सरकारी 
क्षेत्र में और अधिक बिजली (३,७६,००० किलोवाट) तैयार करने में ४ साल के 
समय में १६ करोड़रुपया खर्च होगा । आम जरूरतों की चीज़ें तैयार करने के 
उद्योगों में सुख्य रूप से वर्तम्रान उत्पादन शक्ति का पूरा उपयोग करके उत्पादुन 
में वृद्धि करने पर ज़ोर ढ़िया गया है। लेकिन कुछ नये उद्योगों में जैसे नकक्वी 
रेशम (रेश्राव), दवाइयाँ और भौषधियोँ तैयार करने के उद्योगों में काफी 
पूंजी लगाने की व्यवस्था को गई है। 

२३, यद्द याद रखना चाहिए कवि सरकार गेर-सरकारो ज्षेत्न में अपना 
अभाव डाल सकती दे, पर वह यह निश्चित नहीं कर सकती कि पूजी कहाँ 
ल्लगाई जाये और कहां नहीं, इसलिए विभिन्‍न उद्योगों के प्रस्तावित विकास 
ओमाम यद्द देखकर तेयार किये गये दैँ कि क्या करना संभव है और उचित 
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है। ये कार्यक्रम संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की 
सलाह से यनाये गये हैं। ये कार्यक्रम प्राप्त आंकड़ों आदि के आधार पर 
और ग्याहरव पेराप्राफ में दिये गये प्राथमिकता-क्रम के अनुसार विकास की 
आवश्यकता और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गंभीर अध्ययन और 
अनुमान लगाने के बाद तेयार किये गये दें | इस सम्बन्ध में ४२ संगठित 
उद्योगों के अध्ययन के बारे में अलग पुस्तक प्रकाशित की जा घुकी हैं , 


२४. सरकारी और गेर-परकारी दोनों प्रकार के उद्योगों पर योजना-काल 
में जितनी पू'जो लगाई जानी है उसका कोई २६ प्रतिशत भाग धातु-शोधन 
उद्योगों (लोहा और इस्पात और अल्यूमीनियम), २० प्रतिशत भाग पेट्रोल 
साफ करने के कारखानों, १६ प्रतिशत भाग इंजीनीयरी उद्योगों और ८ प्रति 
शत भाग भारी राखायनिक उद्योगों, रासायनिक खाद और ओषधि उद्योगों में 
लगाया जायगा । दूसरे उद्योगों में इस से कम पू जी लगाने की ब्यवस्था की 
गई है। कपड़ा उद्योग (कपास, पटसन, नकत्ली रेशम और ऊन) पर लगभग 
६ प्रतिशत, सोमेंट पर कोई ४ प्रतिशत और कागज, अखबारी कागज्ञ 
और गत्ते तेयार करने के उद्योग पर कोई ४ प्रतिशत पू'जी लगाने की ब्यवस्था 
है। मुख्य उत्पादक और पूजीगत माल उस्पादन में निम्नलिखित रूप से 
चुद्धि होगी :--- 


१. भारी रासायनिक वस्तुए (गंधक का 


तेजाब, कास्टिक सोडा और सोडा ऐश) १,९६,००० टन 
२. उ्रक (अमोनियम सल्फेट 
ओऔर सुपर फास्फेट ) #£,र२८,६०० टन 


३, लोहा और हृस्पात 
(क) कच्चा लोहा (लोहा गलाने की 


सट्टियों के लिये) ३,१०,००० टन 

(ख) इस्पात ३,६४,००० टन 

४. अल्यूमीनियम ८,३०० टन 
श सीमेंट २,१०,८०,००० टन 
६, रेल इंजन १९०(--६० बायत्नर) 
७. डीज़त्न इंजन ४४,९०० 

. &« विजलो से चक्षने वाल्ले पम्प ४९,७०० से <०,७०० 


रशद 


केडं ६0०० 
&, छुनाई के इंजन 4 

९ ७ लिये ७० ३. ४४० 
१०, घुनाई के लिये रिगक्र स 
११, सादे, अर्थ और पूर्ण स्वयंचात्षित करवे ४,१०० 
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जहां तक आम लोगों की जरूरत की चीजों का सम्बन्ध दे कपढ़ा, 
छीनी, कागज, गत्ता, साइन, शीशा और यनस्पति तेलों के उत्पादन में काफी 
धृद्धि होने का अनुमान दै, जो इस प्रकार है :-- 


ऋपडा १,८७,२०,००,००० गज 
धीनी ३,८४,००० टन 
नमक ४,२६,००० टन 
कागज्ञ और गत्ता ८६,००० टन 
शीशे की चादर २०,१४० टन 
घनस्पति तेल १,८२,००० टन 


श्राम जरूरत की टिक्वाक चीजों जेसे साइकिलों, सीनेकी सशीनों, कीटाजु 
ओर कृमि नाशक दवाओं के उत्पादन में दद्धि होने का भी अनुमान लगाया 
गया दे | 
लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रगति 


२९. पिछले अठारह महीनों सें शद्योगिक उत्पादन में सामान्य रूप से 
बृद्धि हुई दे । इसके कारण इस प्रकार हैं :--(क) योजना-काल के आरस्म 
में लये क्वारखानों का शुरू हो जाना या उनका उत्पादन की पहली अवस्था में 
होना, (ख) विश्व-युद्ध के बाद कुछ उद्योगों द्वारा पुरानी सशीनों की 
जगद् नयी सशीर्ने आदि लगाना बिप्के लाभदायक परिणाम हुए, (ग) 
अधिक मात्रा में कच्चा माल मिलने के कारण कुछ उद्योगों में पूरी शक्ति से 
काम किया जाता, (घ) आयात-नीति के अम्ल और उसकी प्रबन्ध- 
ब्यचस्था सें सुधार होना और (ढ) रेलों द्वारा परिवहन संबन्धी सुविधाओं में 
सुधार किया जाना | इस श्रध्याय के अंत में चिचरण संल्या ३ में यह बताया 
गया हें कि भोजनाकाल के अंत में उद्योगों की अतिरिक्त सामथ्य॑ कितनी वढ़ जायेगी 
ओर इुछ उद्योगों नेसन्‌ १६१३-४२ में क्या-क्या सफलताएं प्राप्त कीं । इस 
विवरण में बताया गया है कि अधिक महत्त्वपूर्ण उद्योगों की छमता में ३६४१-४२ 
में जो इृद्धि हुई चह कुछ अनुमानित वृद्धि के प्रतिशवक के रूप में इस प्रकार हैः--- 


र्श्७ 


सीर्मेंट--३० प्रतिशत, सूत कताई के लिये स्पिडलें--४६ प्रतिशत 
नाइट्रोजन-युक्त राखायनिक खादू--८७ प्रतिशत, फ्रास्फेट-युक्त रासायनिक- 
खादू---६० प्रतिशत, गंधक का तेज्ञाब--२० प्रतिशत, कास्टिक'सोडा-- 
२० प्रतिशत । पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि लोहा और इस्पात, पेट्रोल 
साफ करने के उद्योग और अल्यूमीनियम तेयार करने जेसे उद्योगों में अभी तक 
चहुत कम पँजी लगाई गईं है। आगामी वर्षा में कहीं अधिक रकम लगाने की 
व्यवस्था की गई है | जहाँ तक विभिन्न ज्षेत्रों के वास्तविक उत्पादन का सम्बन्ध 
है--पिछुले छः महीनों में मिल्रों में तैयार किये जाने वाले सूत भौर कपडे के 
उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है भर यदि प्रतिमास इतनी ही मात्रा से कपढा 
तेयार होता रहा, तो हो सकता है कि कपढ़ा-मिलले योजना में निर्धारित लच्य तक 
'पहुँच जाय यानी ७,७०,००,० ०,००० गज कपडा तयार करने लग । दूसरी ओर 
हाथ करधा-उद्योग के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है । इसका मतलब यह 
होता है कि आगामी वर्षो में उन उपायों पर ज़ोर देने की जरूरत है, जिनसे 
'कपड़ा-उच्योग का यह सहत्त्वपूर्ण अज्ध अपना उत्पादन-लच्य प्राप्त कर सके । 
चीनी, पावर श्रल्कोहल, सीमेंट, कागज, नकली रेशम ( रेआन ), परतदार 
ज्ञकड़ी और इंजीनियरी के कुछ उद्योगों में भी उत्पादन की दंद्धि हुई दै। 
दूसरी ओर, गंधक का तेजाब, बिजली के केबिल और तार और ए. सी, एस. 
आर. कंडक्टर तेयार करने के उद्योगों में कोई खास वृद्धि नहीं हुईं । इसका 
एक कारण यह है कि इन उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होने में कठिनाई 
का सामना करना पढ़ा और माल के भाव भी बढ़े हुए 
थे। मोटे तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि सन्‌ १६२२-१३ 
भी उत्पादन की वृद्धि होती रद्दैगी क्योंकि यह आशा की जाती है कि योजना 
में उल्लिखित बहुत-सी ्रौद्योगिक योजनायें सन्‌ १६९२-५३ में पूरी हो 
जायंगी और उत्पादन का काम भी शुरू हो जायगा। शीशे की चादर, डीजल 
इंजन भ्ादि तैयार करने वाले उद्योगों को सहायता देने के लिये विशेष 
भ्यत्नों की जरूरत है। इन उद्योगों के उत्पादन में सितम्बर सन्‌ १६५२ में 
खत्म होने वाले छः महीनों में कमी हुईं है । इसका कारण देश में इन चीज़ों 
का स्टाक इकट्ठा हो जाना है। 
कन्ट्रोल ओर विकास के लिए प्रेरणाएँ 


हि ०. नि €ः पक ५््ि बे 
२६, उपयु क्त लच्यों की प्राप्ति मुख्यतः हस बात पर निभेर होगी कि गर 
सरकारी क्षेत्र के उद्योग कहाँ तक कार्यक्रमों को पूरा कर सकते हैं | दस संबंध 


ब्श्८ 


में एक बड़ी बात पूँजी प्राप्त करना है | कुल बचत इतनी सीमित है कि वह 
ऐसे उद्योगों में ही लगाई जानी चाहिये बिन्हें प्राथमिकता क्रम में ऊँचा 
स्थान दिया गया है। इसलिये, यह जरूरी है कि पूँजी-निर्गम पर नियंत्रण 
रखा जाय और साथ ही इस बात का भी नियंत्रण रखा जाय क्वि उद्योग के 
संघित कोषों को किस काम पर खच किया जाय ओर क्विस पर नहीं। पिछले 
कुछ वर्षों से एँजी-निर्गम पर नियन्त्रण व्यवस्था चालू है और अब योजना में 
निर्धारित प्रायमिक्तता-क्रम को ध्यान में रखते हुए, यह नियंत्रण रखना संभव 
होंगा । उद्योग (विकास और नियमन ) कानून के भ्रधीव लाइसेन्स् देने की 
जो व्यवस्था चालू की गई है, वह सैंचित कोषों के प्रयोग पर बढ़ी हृद तक 
नियंत्रण रखेगी। इससे इन कोषों का अनुचित प्रयोग नहीं हो सकेगा। लेकिन, 
इससे यह नहीं होगा कि एँनी उन्हीं उद्योगों में लगाई जाय जिन्हें प्राथ- 
मिकता-क्रम में बढ़े ऊँचे स्थान पर रखा गया है। इस काम में प्रोत्साहन देने 
के लिये कुछ निश्चित व्यवस्था करनी होगी, जेसे रियायती दरों पर विजली 
देना या कच्चे माल और पूँजीगत माल पर लिये जाने वाले आयात-कर में 
छूट देना या संरक्षण का आश्वासन देना | 


वित्तीय आवश्यकतायें ओर साधन 


२७. सरकारी ओर गेर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रम के लिये 
कुल मिला कर ४७७ करोड़ रुपये की स्थायी पूँजी की जरूरत है। इसका 
ब्योरा इस पकार है :--६४ करोड रुपये सरकारी क्षेत्र के लिये; २३३ करोड़ 
रुपये गेर-सरकारी उद्योगों के लिये; और १४० करोड़ रुपये गेर-सरकारी उद्योगों 
में मशीन आदि की टूट-फूट के लिये । सोटे अनुमान के अनुसार १४० करोड़ 
रुपये की अतिरिक्त सक्रिय पूँज़ी की भी जरूरत होगी । निम्नलिखित वयान 
से ब्यौरे का कुछ पता चत्न जायगा : -- 


उद्योगों की अनुमानित आवश्यकताएँ और पूँली प्राप्त 
करने के साधन (१६५१-५६) 


ऋरोड़ करोड 

रुपये रुपये 
(१) सरकारी छेत्र में एँजी (१) सरकारी क्षेत्र के 
की लागत 8४ साधन जो सीधे 


लगा दिये गये हैं ७४ 


ब्श्६ 


(२) गेर-सरकारी क्षेत्र (२) विदेशी पूँजी की 
में विस्तार आधुनिकी- लागत १०० 
करण और बदल 
पर पूंजी फी ज्ञात. ३८३ 


(३) सक्रिय पूजी में (३) घरेलू गेर-सरकारी 
लागत १९० उद्योगों के साधन 

(४) चालू अ्रवत्तयण-खर्च (क) श्रोद्योगिक क्षेत्र मे 
जो सामान्य आय- सम्मिलित उद्योगों 
कर-रियायत में शामिल की बचत २०० 
नहीं है ८० (ख) नये निगम ६० 


(ग) सरकारी क्षेत्र से सहायता ९ 
(घ) औद्योगिक-वित्त- 

कार्पोरेशन २० 
(ड) अतिरिक्त-आय-कर की 

जमा पूजी ले प्रत्यपंण ६० 
(च) थेंक और थोडे समय 

के लिये पूंजी देने 

वाले साधन ११८ 


हल जोड ७०७ ७०७ 








यह महत्त्वपूर्ण बात है कि उपयु"क्त आंकडे भ्रन्ुुमान के रूप में दी दें और- 
इनमें मोटे तौर पर यह बताया गया दे कि श्रोद्योगिक ज्षेत्र में पू जी-लागत' 
की ब्यवस्था क्या होगी । 


विदेशी प्‌'जी 

२८, विदेशी पू'जी के थिना रोक टोक भारत में लगाये जाने का स्वागत 
किया जायगा, इससे पू'जीगत माल ओर टेक्निकल ज्ञान प्राप्त होता रहेगा । 
लेकिन विदेशी प्‌'जी को आकर्षित करने के लिये यद्द जरूरी है कि उसे काफो 
ज्ञाभ मिक्षता रद्दे और साथ ही यद्द निश्चित द्वों कि उसके साथ निष्पक्ष 
और न्याथपूर्ण ब्यवद्दार किया जायेगा | इसकी विशेष रूप से इसलिए 
जरूरत है कि इस समग्र फालतू माल और पू.ज्ञी वाले देशों में दी घरेलू 
उद्योगों के लिये साधन जुटाने की भारी मांग दे और भारत के मुझावक्े 


२६० 


ओद्योगिक प्रगति वाले कई दूसरे देशो में प्‌ जी लगाने से ल्ाम हो सकता 
है | सरकारी नीति में विदेशी पूंजी को निम्नलिखित आश्वासन दिये गये 
हैं ;-- 


(क) जहां तक सामान्य श्रोद्योगिक नीति पर अमल करने की बात दे 
विदेशी भौर भारतीय उद्योगों में कोई भेद-भाव नहीं बरता जायेगा । 


(ब) देश की त्रिदेशी सुद्ग-विनिमय स्थिति के अ्रनुरूप ज्ञाभ की रकम 
भार से बाहर सेजने और पूजी की वापसी के लिग्रे डचित सुविधायें 
दी जायेंगी । 


(स) यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण क्विय्रा रग्रा तो जिदेशों पृज्ी को 
ल्यायपूर्ण और उचित मुझआावज़ा दिया जायगा । 


२६, यह वांडुनीय दै कि विदेशी पू'जी ऐसे उद्योगों में लगाई जाय जो 
प्राथमिकता-क्रम में ऊँचा स्थान रखते हैं। विशेष रूप से ऐसे उद्योगों 
में लगाई जानी चाहिये जिनके द्वारा नई चीज़ों का उत्पादन क्रिया जाना हो 
और जहां विशेष प्रकार के श्रनुभव और टेक्निकल ज्ञान की जरूरत हो । अनु- 
मान है कि भारतीय-उद्योग पतियों के साथ मि्ध जुल कर सम्मिलित उद्योग 
शुरू करने की प्रणाली शेश्रर पू जी की लागत के लिये उचित होगी | लेकिन 
'इस प्रकार के सम्मिलित-उच्योग शुरू करने के बारे में समझौते करने से पहले 
सरकार की स्वीकृति लेनी होगी। घिदेशी त्ञोगों द्वारा शेअर पू.जी त्गाये 
जाने से कई ज्ञाभ होंगे । लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि अंतर्राष्ट्रीय 


बैंक जैसी सरकारी या अर्ध-सरकारी संस्थाओं से निश्चित-सूद पर ५'जी प्राप्त 
की जाये। 


कच्चे माल, ईंधन और विद्युत्‌ की अतिरिक्त मांग 


३०, औद्योगिक विकास के कार्य-क्रम के कारण खेती सम्बन्धो कच्चे माल 
खतिज्ञ पदार्थ, ई'घन और विद्यू त को सांग बढ़ जायेगी । अनमान है कि 
'कपाप् की सांग ३९ लाख गांठ से बढ़कर ४६ लाख गांड, पदसन की मांग 
38 ल्ञाज <० हज़ार गांठ से बढ़कर ७० लाख गाठ हो जायेगी । कागज़ और 
अखवारी कागज्ञ का उत्पादन बढ़ जाने से जंगल में प्राप्त होने वाज्न सेल्यूलोस 
पदार्थ की खपत में कोई ८० प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जायेगी । खर्यात्न है कि 
औद्योगिक कार्मों के लिये कोयले की खपत कोई एक करोड टन से बढ़कर 
घुक करोड़ चाज्नीस लाख टन भौर बिजली की खपत ४ अरब किल्लोबाट घंटे 
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से बढ़कर ६ अरब ४० करोड किज्नौवाट घंटे हो जाने की आशा है | औद्योगिक 
कार्य क्रमों के सफलता पूर्वक लागू किये जाने के लिये यह आवश्यक दै कि 
राज्य सरकारें कच्चे साल के साधनों को पट्टे पर देने के लिये अधिक उदार 
नीति पर अमल करें | नीलाम करने के वतमान तरीके की जगह श्रापसी बात 
चीत द्वररा दरें निश्चित करने के लिये डचित कार्यविधि की जरूरत है। हसी 
प्रकार से अधिक मात्रा में बिजली का प्रयोग करने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में 
यह जरूरी है कवि उचित और निश्चित दर तय की जायें और लम्बे समय के. 
घोदे किये जाये । 
उत्पादन की नई क्रियाओं और उपोत्पादों के बारे में अनुसन्धान 

४६१. इस समय माल तेयार करने के से हुऐ पुराने तरीकों को प्रयोग 
में लाकर ही ओद्योगिक विस्तार करने पर अधिक ध्यान देना होगा, चाहे 
इसके कारण बाहर के कच्चे माल पर क्‍यों न निर्भर करना पे और देशी 
कच्चे माल, उपोत्पादों भर वेकार चीज्ञों का अ्धिकाधिक प्रयोग क्‍्योंच 
करना पड़े । औद्योगिक विकास हमारा उद्देश्य होना चाहिये और इस उद्दश्य 
की प्राप्ति के लिये औद्योगिक एवं वेज्ञानिक खोज की जानी चाहिये | पोडियम 
सलफेट से कास्टिक सोडा और गंधक का तेजाब तैयार करने, मेगनेशियम 
सलफेट से गंधक तेयार करने और रस निकालें गन्ने से कागज का गृदा 
ओर अखबारी कागज़ तैयार करने की संभावनाओं की जांच करने के सुझाव 
दिये गये हैं। अलग अज्ञग उद्योगों के बारे में जो लिखा गया द्वै उससे पता' 
न कि उत्पोत्पादों के अधिकाधिक प्रयोग के सुझाव दिये गये; 

| 

३२, यद्ध भी जहरी है कि मज़दूरों की उत्पादन शक्ति में उत्तगोत्तर 
सुधार किया जाय | मज़दूरों की उत्पादन शक्ति मापने का पुराना उपाय यद्द है 
कि चीज्ञों के कुल उत्पादन को मज़दूरों की संख्या से भाग दे दिया जाय । हस' 
मापदंढ से परखने पर यह पता चलता द्वे कि भारत में मज़दूरों की उत्पादना 
शक्ति सन्‌ १8३६ से काफी कम हो गई दै | कुछ उद्योगों में तो उत्पादन 
शक्ति २०-३० प्रतिशत तक कम हो गई दै। इसके कई कारण दें, जो इसः 
प्रकार हैं, (क) युद्ध काल में मशीनों और दूसरी सामग्री पर भारी दुवाव 
पडना, (ख) युद्धकालीन मांगों को पूरा करने के लिये ऐले कारखानों का 
खोला जाना जो आर्यिक इष्टि से लाभकारी नहीं थे और (ग) मज़दूरों में 
अनुशासन की कमी होना ओर प्रवन्ध के हतर में गिरावट भा जाना ४ 


श्द्र 


अलुमान दे उद्योग (विकास और नियम) कानून के अधीन स्थापित की 
जाने वाली विकास परिषदें हस समस्या की जांच करेंगी और संबंधित उद्योगों 
की उत्पादन शक्ति बढ़ाने के उपायों के बारे में सुझाव दँगी । इसके सांथ ही 
फच्चे मात्र तैयार मात्न और उत्पादक वस्तुओं के स्तरोन्‍ननयन के काम का 
विकास होना चाहिए मिससे कि माल तेयार करने वाले लोगों या कारखानों 
और उपभोक्ताओं को ऐसी चीज प्राप्त हो सक॑ जिनके स्तर देश में प्रमाणित 
माने गये दें | इंडियन स्टैण्डर्ड हंस्टीटियूट” की स्थापना से इस दिशा में 
वकाम शुरू कर दिया गया है । 
उद्योग तथा स्थान-निर्धारण 

३३, भारत में अब तक कुछ छुने हुए क्षेत्रों में ही श्रौद्योगिक विकास 
हुआ दै । यदि औद्योगिक विकाप्त का काम संतु्षित रूप से चलना दै तो 
'येसे राज्यों और इलाकों में उद्योग शुरू करमे पर उत्तरोत्तर अ्रधिक ध्यान 
ओऔना होगा जो अभी तक पिछड़े हुए हैं। उद्योग ( विकास और नियमन ) 
कानून के श्रधीव सरकार को स्थान निर्धारण के तरोके में श्रत्प-काल सें ही 
कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। गेर-सरकारी उद्योग नये इलाकों 
में काम शुरू करने की अनिच्छा प्रकट करते हैं। वे ऐसे इलाकों में 
काम करना चाहते हैं जित्का कुछ विकास हो चुका है और जहां बेंक में रुपया 
जमा करने और निकालने और यातायात की सुविधायें और दूसरी सहायक 
सेवायें प्राप्त हों | योजना के इन पाँच वर्षो में अधिकतर श्रौद्योगिक विकास 
चर्तमान कारखानों का विस्तार करके किया जायगा । लेकिन बहुद्दे शीय 
योजनाओं से जो बिजली पेंदा दोगी उसके कारण पंजाब, उड़ीसा, और विद्या 
मेँ औद्योगिक विकराप्त की संभावनायें बहुत बढ़ जायेंगी । 
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झध्याय ३० 
विदेशी व्यापार और व्यापारिक नीति 


इस अध्याय में यह बताने की कोशिश की गई दै कि विदेशी एप के 
दर योजना के क्या असर हो सकते हैं श्रौर श्रायात और निर्यात कार्यक्रम 
“निश्चित करने में किन-किन बातों को ध्यान रखना होगा । 
२. युद्ध ले पहले भारत एक कज दार देश था ओर उसे अपने व्यापा- 
“रिक खाते में काफी बडी मात्रा में बचत दिलाने की ज़रूरत थी जिससे हि 
वह पौंड करें पर दिये जाने वाले सूद को रकम का अगठान कर सके । 
अन्तर्रा्रीय व्यापारिक संतुलन की दृष्टि से भारत उन देशों मे था जो, डर 
कमाते थे और वह अपनी यह कमाई यूरोप के मुख्य-मुख्य देशों को दे देता 
था जिससे कि वे डात्वर वाले देशों के साथ होने वाले अपने ब्यापारिक घाटे 
-को पूरा करने में समर्थ हों । 

३, युद्ध खत्म होने तक सरकार अपना खारा बाहरी कर्ज उतार चुकी 
थी और उसने पौंड पावने के रूप में १,६०० करोंड रुपये की रकम जमा कर 
ली थीं। इससे व्यापारिक खाते में बचत करने की जरुरत हो गई और यह 
आशा घंध गई कि विदेशी पूँजी के इस संचित कोष से वह घाटा पूरा किया 
जा घकता है जो आगे चलकर विदेशों के साथ व्यापार करने से हो | ब्रिटेन 
की युद्ध के बाद की कठिनाइयों के कारण पोंड पावने से उतनी रकम नहीं 
निकाक्नी जा सकती थी जितनी निकालने की जरूरत होती थी। साथ ही 
भारत के व्यापारिक खाते में घाटा बहुत बढ़ जाने के संकेत मित्र रद्दे थे। 
युदू खत्म होने पर अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी श्र युद्ध के समय 
चीज़ों आदि के इस्तेमाल में जो संयम बरता गया था उसकी पूर्ति करने ओर 
"पूजीगत सामग्री (मशीनों आदि) के अवयक्षण को दूर करने के निमित्त बढ़ी 
संख्या और मात्रा में चीज़ों के आयात की जरूरत थी । साथ ही विकास के 
“लिए भी श्रायात की जरूरत थी । इसके श्रत्गावा युद्ध के खर्चे के कारण 
“एक भोर तो लोगों की आय बढ़ गई और दूसरी ओर चीज़ों की भारी कमी 
के कारण लोग थ्रावश्यकता-भर चीज़ें नहीं पा सके। इसलिये, शान्ति 

आ्थापना के साथ-साथ आम जरूरत की विदेशी चीज्ञों की माँग बढ़ गईं दै। 


र७३ 


४. युद्ध के बाद देश की आयात सम्बन्धी आवश्यकतायें बढ़ गई थीं 
और दूसरे देशों को भेजे जाने योग्य माल की बचत कम होती थी। इसका' 
एक कारण यह था कि इस बीच आबादी बढ़ गईं थी, और दूसरा कारण यह 
था कि देश का बंटवारा हो चुका था मिप्र॒त्ते श्रनाज और कच्चे माल के बारे” 
में भारत का घाटा बढ़ गया था। सबसे अधिक घाटा पटप्न, कपास ओर 
चमडे में रहा। इसलिये भारत हन चीजों को बाहर तो सेज ही नहीं 
सकता था, दूसरी ओर उसे ये चीज़ बड़ी सात्ना में पाकिस्तान से मंगानी- 
पड़ती थीं जिससे कि कई बडे-बडे उद्योगों को जरूरतें पूरी हो सकें । लेकिन, 
इसके बदले में जो मांल पाकिस्तान सेजा जा सकता था, वह मुख्यतः तेयारः 
माल होता था। जेसे, सूती कपडा; चीनी और माचिस। इस तरह देश के बंट-- 
बारे से भारत बाहर से मंगाये जाने वाले कच्चे मा्त पर अधिक निर्भर हो गया 
भर उसे संतुलित करने के लिये उसके पास बाहर भेजने की चीजें नहीं रहीं ॥ 

$. देश के विदेशी-ब्यापार में युद्ध और बंटवारे के कारण जो परिवर्तन 
हुए, उनकी जानकारी वस्तुश्रों के सीन मुख्य वर्गों के आयात और निर्यातः 
सम्बन्धी आंकड़ों से प्राप्त हो जाएगी ३-- 
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अनाज, पेय और तम्बाकू कच्चा माल तैयार साद्कः 
युद्ध से पूव (१६३८-३६) १००,० १००,० १००,७ 
युद्ध के बाद (१६४७-४८) १३८,६ ११६,.६ ७२० 
बंटवारे के बाद्‌ (१६४८-४६) १४५, ६ १४२.६ १०३,५ 


इन आँकड़ों से पता चलता है कि कच्चे माल और अनाज के सम्वन्ध में 
महत्त्वपूर्ण परिवरतन हुए हैं। इन दोनों चीज़ों के आयात में भारी वृद्धि हुई 
है जबकि कच्चे माल का निर्यात बहुत कम दो गया है। कच्चे मात्र का 
निर्यात कम् होने के कारण भारत पटसन के तैयार सात्ष और 
कपडे ओर चाय के निर्यात पर पहले से अधिक निर्भर है। भारत कुक्क 


र्७४ 


पज्तनी कीमत का माल विदेशों को भेजता है उसका १६ प्रतिशत भाग 
'इन तीनों चीज़ों से पूरा होता है, जबकि युद्ध के पहले इन तीच्चों चीज़ों क्री 
कीमत निर्यात किये गये माल की कुल कीमत की ३४ प्रतिशत ही होतो थी । 
इस प्रकार छुछ ही चीज़ों पर इतना झधिक निर्भर करना वाधक सिद्ध 


हुआ है । 

६, व्यापार की दिशा में कुछ फेर-बदुल हुई है। युद्ध से पहले, भारत 
का सिर्प दुस प्रतिशत विदेशी व्यापार डालर वाले इलाकों से होता था भौर 
व्यापारिक संतुलन उसके पक्त में था। युद्ध के बाद से डाज्षर वाले इलाकों के 
साथ भारत का व्यापार बढ़ कर पच्चीस प्रतिशत हो गया । इसका एक कारण 
जमनी और जापान के साध व्यापार कम होना था। कच्चे साल के निर्यात में 
कमी हो जाने भर अ्रनाज और मशीनों का श्रायात बढ़ जाने से व्यापारिक 
संतुल्नन प्रतिकूल जा रहा है। 

विदेशी व्यापार पर योजना का प्रभाव 

७, योजना फाल मे व्यापारिक नीति से हात्न में हुए कुछ परिवर्तनों का 
ध्यान रखना होगा! ये परिवर्तन इस प्रकार हैं :--निर्यात की सात्रा मे कमी हो 
जाना और दूसरी चीज्ञों के निर्यात की उत्तरोच्तर कमी; अनाज और कच्चे साल 
के आयात पर अधिकाधिक निभर रहना, डालर क्षेत्र ले अधिक मुल्य का माल 

मंगाना; और विकास और बदछ के लिये मशीनों के आयात की भारी माँग। 
योजना मे कुछ हृद तक ऐसी व्यचस्था की गईं है कि इन परिचततों का विरा- 
ऋरण हो सके । योजना में खेती फो उपज बढ़ाने की जो व्यवस्था की गई है, 
उससे अनाज; कपास और पटसन के आयात पर कम्त निभर करना होगा और 
साथ ही कपास और पटसन की उपज बढ़ जाने परे इन चीज़ों ले तैयार 
किये जाने वाले मात्ध का निर्यात भी बढाया जा सकेगा | यह आशा भी की 
'जा रही है क्रि निर्यात व्यापार का विकास दूसरी चीजें बाहर भेज कर किया 
'जा सके जैसे--सीने की मशीनें; बेटरियाँ; वाइसिकृल्ें और दुवाइयाँ । ये 
चीजें हुस समय भी थोडी मात्रा में दत्तिण-पूर्व एशिया के देशों को भेजी जा 
रही हैं और योजना के अनुसार इन उद्योगों के विकास से श्रागे चक्नकर थे 
चीजें बड़ी मात्रा में बाहर भेजी जाने लगेंगी । जर्मनी और जापान की स्थिति 
फिर से ठीक-ठार्क होने भर चेझ्रोस्लावाक्ियां और स्वीडन जैसे देशों के साथ 
अ्यापार संग्बन्ध बढ़ाने से व्यापार बहुमुखी हो जाएगा और दुर्लभ सुद्रा वाले 
दैशों के साथ वतसान विपरीत व्यापारिक संतुल्नन ठीक हो जपुगा। 


श्र 


८, दूसरी ओर जेसा कि तीसरे अध्याय में कहा जा चुका है, एक 
अहान्‌ विकास योजना से अवश्य ही झ्रायात बढ़ जाता है और 
साथ ही बजिदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है। हमारी योजना में विदेशों 
से बडी मात्रा में एंजीगत माल मंगाने की व्यवस्था की गईं है। यह ब्यवस्था 
मशीनों आदि की बदल को पूरा करने के ल्लिए ही नहीं बल्कि नहें योजनाओं 
की आवश्यक्रताओं को पूरा करने के लिए. भी की गईं है। योजना से जो 
अधिक आय होगी उसके कारण विदेशों से श्राम जरूरत की अधिक चीजें 
मंगाई जा सकेगी और विदेशों को भेजी जाने वाली आम जरूरत की चीज्ञों 
की मात्रा कम हो जाएगी । 


&. यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि योजना-काञ् में आयाव और 
निर्यात का अ्रच्छी तरह नियमन करना होगा | इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नियन्त्रण 
रखे बिना उन साधनों का अधिक से अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता 
जो विकास के कास के लिए उपलब्ध हैं। इसका मतलब यद्द हुआ कि 
आगले कुछ वर्षो में कितना माल बाहर से संगाया जाये--इसका निश्चय 
बहुत हृद तक इस बात पर निसेर करेगा कि किस हृद नियन्त्रण के तरीके पर 
चला जाता है और यह विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर होगा। यदि 
सरकाही क्षेत्र में विदेशी सद्दायता लिये ब्रिना दो हज़ार करोड़ रुपये का विक्राप्त 
कार्यक्रम लागू करना है तो सिर्फ थे ही चीजें बाहर से मंगानी होंगी जिन्‍्दे 
यौजना लागू करने के लिए प्राथमिकता काल में सब्रसे ऊँचा स्थान प्राप्त है। 
दूसरी ओर यदि विदेशी मुद्रा प्राप्त करते के और साधन मित्र जाते हैं तो 
अधिक मसाज बाहर से मेंगाया जा सकेगा ओर इस अकार कुछ हद॒तक आम 
जरुरत की चीज़! की माँग प्री की जा सहेगी। 

यह स्पष्ट है कि हमारी नीति अधिक से अधिक चीजें बाहर भेजने की 
होनी चाहिए और निर्यात की मात्रा बढाने के प्रयत्न करने होंगे। न सिर्फ़ 
डालर वाले छौन्नों बल्कि ऐसे देशों को भी अधिक चीजें भेजनी चाहिये जो 
योजना को लागू करने के लिए हमें जरूरी चीजे दे सके । जहाँ तक हो सके, 
नीति एक जैसी ही रखनी चाहिए जिससे कि दूसरे देशों के साथ ब्यापारिक- 
सम्बन्धों में अक्घर गडबड पेदा न होती रहे | ह॒ 


“4० ध४०३-- 


अध्याय ३१ 
परिवहन ओर संचार 


भारतीय रेल्षों के सन्‍्मुख आज सबसे बढ़ी समस्या पुनस्संधापन शोर 
साज-सज्जा की ब्यवस्था दे क्योंकि पिछुले बीस वर्षों में भारतीय रेलों की पू जी 
पर व्यापक रूप से बहुत अधिक जोर पढ़ा है । अतएवं मरम्मत और 
घदुली का काम बकाया ही रह गया। यह समस्या सन्‌ १६३० में मन्दी के 
आने से ही आरम्भ हुईं, जब कि रेलवे की आमदनी एकद्स गिर गई और 
रेलवे की देखभाल तथा व्यवस्था के खर्चे में कमी करनी पढ़ी । श्रभी पिछली 
कमी पूरी नहीं हो पाईं थी कि द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने से इसमें और 
भी रुफावट पढ़ गई तथा सन्‌ १६४७-४८ में देश के विभाजन से समस्या 
और भी' घढ़ गई | घिसी-पिटी और पुरानी साज-सजा की अ्रस्वाभाविक रूप 
से चारों ओर कितनी अधिकता है, इससे इस समस्या की विकटता का अन्दाज 
लग सकता है । उदाहरणार्थ मार्च १६५३ तक एनस्संस्थापन का काम 
इतना बकाया पढ़ा हुआ था कि उसके अनुसार १,०१० इंजन, ९,९१४ सवारी 
के डिब्बे और २३,४१८ माज्षगाड़ी के डिब्बे बदलने बाकी थे, जब कि भौस- 
तन प्रति चषे १६० इंजन, १५९० सचारी गाड़ी के डिब्बे ओर १,००० साल 
गाड़ी के डिब्बे बदले जाते थे | अनुमान है कि ३१ मार्च सन्‌ १६५६ तक 
२,०६२ इंजन भोर ८,१३४ सवारी गाड़ी के डिब्बे तथा ४७,२४३ साल गाड़ी 
के डिब्मे वद॒ल्ले जाने की स्थिति में पहुँच जायेंगे । इसके भ्रतिरिक्त जिन 
पटरियों की हालत काफी खराब हो गई है उन्हें बदलने की समस्या भी 
सुलस्तानी है। रेल की पटरियों की हात्त नाजुक होने के कारण, लगभग 


१,०५० हजार सील रेल-मार्ग पर, रेल की रफ़्तार पर पाबन्दी ल्ञगा दी गईं 


दै। रेलवे प्‌'जी की शोचनीय दशा के अतिरिक्त, यद भी जरूरी है कि 
सुसाफिरों की बढ़ती हुईं संख्या 


के लिये सुविधाये जुटाई जाय॑ और उद्योग 
धन्धों तथा विकास योजना के परिणाम्न-स्वरूप बढ़े हुए और अधिक मसाल- 
असवाब ढोने के लिये मात्र गाड़ियों की बढ़ती की जाय और मुसाफिरों कौ--- 
विशेष करके तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को स्टेशनों तथा रेल्ञों में आवश्यक 
सुविधायें दी जाय॑ । 


२७७ 


२, पिछले चार साक्षों में वतमान डिब्बों और हंजनों से देश की 
जरुरतें पूरी नहीं हो पा रद्दी हैं। इसका कारण विशेष रूप से यह था कि 
हमारे देश में हनका निर्माण बहुत परिमित था और विदेशों से भी बहुत कम 
संख्या में इनका आयात होता था | देश में इंजन भ्रादि के उत्पादन की 
आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है । चित्तरंजन ल्लोकोमोटिव 
चर्क्स में १२० इंजन तथा ४० फालतू बायज्ञर प्रतिवर्ष तेयार किये जाने का 
त्षच्य निर्धारित किया गया दै। योजना काल में, यह उम्मीद को जाती दै 
कि २६८ इंजन तो चितरंजन वर्कंशाप में तेयार होंगे और 'ठाटा ल्लोकोमोटिव 
'ह जिनियरिंग कम्पनी! १७० इंजन तेयार करेगी | यद्यपि योजना के अनसार 
भारत में घवारी गाढ़ी और मात्न गाड़ियों के डिब्बों के निर्माण की भी 
व्यवस्था की गई है,तो भी यह अनुमान है कि योजना-काल्न में, रेलवे विभाग 
को ६४१ इंजन १,३६४ सवारी गाड़ी तथा १8,१४३ मालगाड़ी के डिब्बे 
धाहर से मंगाने पड़ेंगे । 

३. इन पांच वर्षो में रेलवे योजना को कार्यान्वित करने में प्रति-वर्षे 
८० करोड़ रुपया खर्च बरेंठेगा अर्थात्‌ कुछ मिल्लाकर ४०० करोड़ रुपया 
चाहिये | इस रकम का अधिकांश भाग पुनर्निमाण कार्य पर खर्च होगा, जब 
'कि नई लाईन डालने पर २० करोड़ रुपया खर्चा आयेगा | इस ४०० करोड़ 
रुपये की रकम में ८० करोड रुपया तो केन्द्र देगी ओर शेष रकम रेलवे 
विभाग अपने साधनों से पूरा करेगा | इसके अतिरिक्त योजना में आधारभूत 
उद्योगों और परिवहन के लिये ४० करोड रुपये की जो ब्यवस्था की गईं 
है, उससे भी रेज्वे-विकास कार्यक्रम में बहुत सहायता मिलेगी । 

योजना-काल में रेज़्वे का विस्तार उस दिसाब के अनसार होगा 
जो कि इस अध्याय के अन्त में दिये, हुए आंकड़ों में स्पष्ट कर दिया 
थाया दे । 

जहाजरानी 

४. लड़ाई से पहले भारत के पास कुल जहाज-भार (7077280) 
१२९,००० रजिस्टर टन था। सच १६४६ में वह ३०००,००० 
रजिस्टर टन था । सन्‌ १६९० के अन्त तक यह जहाज-भार बढ़ कर 
३६२, १९० रजिस्टर टन हो गया। सन्‌ १६११ के आरस्भ में भारत के समुद्र 
तट के व्यापार के लिये कुन्न ७३ जद्दाज थे जिनका भार ('0779९26) 
२१७, २०२ रजिस्टर टन था तथा समुद्व पार ब्यापार में लगे हुए भारत के 


श्ष्प 


झपने २४ जहाज थे जिनका भार (707788०) ६७३, ६०१ रजिस्टर 
ट्नथा । 

४, भारत सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि भारत के समुद्र 
तट का व्यापार भारतीय जहां के हाथ में ही रहेगा । इसलिये भारतीय 
जहाजों के दव मार ((0770986) में बढ़ती करने की खास जख्रत झा पढ़ी 
है। तदूनुसार एक योजना बचाई गई दै जिसके परिणामस्वरूप सब १६९९- 
४६ में सम्पूर्ण जहाज भार ((07708) बढ़कर ६३००,००० टन हो जायगा 
लिसमें से ३००,००० औस रजिस्टर ठन केवल संमुद्र-१० के ब्यापार कैलिये , 
होगा | इस के लिये 8 करोड रुपये जहाजी कम्पनियों को ऋण के रूप में 
दिया जायगा और इसके अलावा २ करोड रुपये कम्पतियां खुद जुटायेंगी । 
शाशा है कि इससे आवश्यक जहाज भार की पूर्ति अधिकांश रूप में संभव 
हो जायगी | 


६, समुद्ग पार व्यापार के छिये कम्न से कम १००,००० टन भार 
(0, ७. 7. ) अतिरिक्त जहाज लगेंगे । इसके लिये भारत सरकार: 
६५ करोड़ रुपया ऋण देगी। इसके अत्ञावा २'९ करोड रुपया जहानी 
कम्पनियां खुद भी जुटायेंगी । इन कम्पनियों ने यह प्रार्थवा की है कि उन्हें 
कम सूद पर ऋण दिया जाय वथा कुछ भ्रन्‍्य सुविधायें भी दी जायें । 
यथा औद्योगिक वित्त कारपोरेशद से सहयोग प्राप्त करने का अधिकार, 
आदि | ईस्ट शिपिंग कारपोरेशन को इसके अलावा ससुद्री व्यापार के क्षिये 


६००,००० टन भार के जहाज चाहिये मिसके लिये भारत सरकार ४९४" 
करोड़ रुपये देगी। 


रे खाल के अन्त तक कुल जहाज भार (077980) ६००,००० दन 
की पूर्ति के श्रतिरिक्त, सिन्‍न-सिन्‍न प्रकार के अन्य जहाज यथा ठेल हाफ 
करने वाले टैंकर श्रादि भाप्त करने का भी सुराव दिया गया है । 


इस योजना में जहाजों के इन्जीनियरों तथा जहाजी कर्मचारियों के 
प्रशित्रण के द्षिये भी ११० ज्ञाख रुपया रखा गया दै। 


बन्द्रगाह 


७, इस समय कल्षकत्ता, बस्पई, मद्रास, क्ोचीन और विशाजापतनस 
हन पांचों झुख्य बन्दरगाहों पर, पेट्रोलियम के जहाजों, देशी नौकान्नों, भौर 
कौयल्े के जहाज के मात्र के अतिरिक्त लगभग २ करोड़ उन मात्र प्रति वर्ष 


२७६ 


उतारने-चढ़ाने की सामथ्य है । पर इतनी सामर्थ्य पर्याप्त नहीं है। बन्द्रगाहों' 
का विक्रास-कार्य बहुत जरूरी है ताकि विभाजन के दुष्परिणामों को दूर. 
किया जा सके और समुद्री यातायात में जो बढ़तो हो रही है, विशेष करके 
पैट्रोल के साफ करने को योजना के कारण, उसके लिये आवश्यक सुविधायें 
जुदाई जाय॑ | इत्ती त्रिये € सुझ्य बन्द्रगाहों ( बम्बईं, कल्षकत्ता, मद्गास,- 
विशाखापतनम और कोचीन ) के घुनर्निर्माण, आधुनिक-करण ओर विक्रास- 
के लिये २६२७ करोड़ रुपये के खर्च का अनुमाव लगा कर एक योजना 
बनाई गई है। इसमें चह १२"०४ करोड़ तथा ८ करोड़ रुपया सी शामित्न' 
नहीं है जो कि कराची बन्द्रगाह की कृति को पूरी करने वाले कांडत्ाः 
बन्द्रगाह और तेल साफ करने वाले कारखानों के लिये बन्द्रगाह को 
सुविधा जुटाने पर क्रमश: खर्चा जायेगा । अगर ये सभो योजवायें शुरू कर 
दी जाये, तो पांच सात् में विकास कार्य पर कत्ल मिक्नाकर ४४२२९ करोड़ 
रुपया खर्च बेठेगा | इसमें वह ४६० करोड़ रुपया भी शामित्व है जो कि 

बन्द्रगाह के अधिकारियों द्वारा सन्‌ १६९१-२२ में खर्च किया जा चुका दै। 


प कांडला को एक मुझय बन्द्रगाह बना देने से वहां के यातायात में" 
काफी बढ़ती हो जावेगी, यथा सन्‌ १६५३ तक लगभग १२२,००० टन का 
यातायात था जब कि सन्‌ १६९६ से आगे को यह बढ कर लगभग ८३०,००० 
टन हो जायगा । कत्षकत्ता के बन्दुरगाह की विकास योजना के अतन्‍्गंत 
विशेष रूप से ये काम होंगेः--गाढंन रीच जेटी की पुर्न्॑थापना, बैगनों, 
इजनों तथा भारी बोर उठाने वाली क्रेन्स की खरीद, ताकि इन क्रन्स के 
द्वारा भारी-सारी मशीनों और अन्य साम्तानों को जो कि नदी बाँध-योजना 
के लिये मंगाये जाते हैं, धरा-डउठाया जा सके तथा दो मेन्युअज्ञष कोयलए 
बथ्स ओर एक सशीनी ओर-वर्थ का निर्माण । बम्बई बन्द्रगाह में सबसे 
महत्त्वपूर्ण सुधार प्रिन्तेज और शेडों विक्टोरिया डाक का आधुनिक-करण होगा 
ओऔर उनके चलते-फिरते शेडों को क्विर ले बनाया जायगा तथा अलेक्जेन्डा 
डाक में बिजत्ली से चलने वाल्ते क्र ल्‍स लगाये जायेंगे। बम्बई, मद्रास तथा 
कलकत्ता के बन्द्रगाहों की सुधार-योजना के अन्तर्गत ४'२५ करोड़ रुपया 
मजदूरों को निवास-स्थान की सुविधा देने पर भी खर्च किया जावेगा । 
सद्गास बंदरगाह में अन्य कई छुोटे-सोटे सुधारों के अतिरिक्त इस योजना-काक 
में २६७ करोड़ रु० वेट डाक्स की योजना पर तथा सब ऋतुओशों के अनुकूता 
दो पैडेलियस बर्थ भी ०७२ करोड़ रुपये की लागत पर तेयार झ्िय्रे जायेंगे । 


र८० 


काँडला यन्द्रगाह विकास योजना के अतिरिक्त, जिसका खर्चा सम्पूर्ण 
हूप से भारत सरकार उठायेगी, अल्य बन्द्रणाह योजनाश्रों पर कुल मिलाकर 
४२,१७ करोड २० खर्चा श्रायेगा ! इसमें से अधिक से श्रधिक्र ११.९ करोड़ 
ह० जुटाना बन्दरगाह श्रधिकारियों के लिये संभव होगा। अगर सभी 
घोजनाएँ शुरू कर दी जायें तो उक्त अधिकारियों को ज़्गभग २६.६७ करोड़ 
5० की मद॒द लेने की ज़रूरत पढेगी। योजना के अलुसार इन पॉच वर्षो में 
उच्ध अधिकारियों को भारत सरकार से १२ करोड़ रु० पेशगी मिलेगा, जब 
कि मे करोड र० खर्च कर पैद्रोजियम साफ करने के कारम्ानों के लिये 
अन्द्रगाहों की सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। 


शहरी हवाई जहाज यात्रा 


१०, शहरी हवाई नहाज्ञ यात्रा के प्रबन्ध पर सन्‌ १६६०-५१ के अन्त 
न्तक्‌ लगभग १० करोड़ र० खर्चा जा चुका है | यह पता लगा दै कि बहुत- 
सी प्राइवेट कम्पनियों ने आकाश यात्रा प्रबन्च का काम अपने हाथ में त्िया 
हुआ है, पर उनके ब्यवसाय की आर्थिक् दशा सम्पूर्ण रूप से सन्‍्तोषणनक 
नहीं दे । इसक्षिण भारत सरकार के द्वारा नियुक्त 'पुपर इन्कवायरी कमेटी” 
ने इस बात का सुझाव दिया है कि हन सघ कम्पनियों की एक हकाई बना 
दी जाय । उनका विश्वास है कि एक कारपोरेशन के अन्तर्गत भा जाने से, 
हवाई जहाज़ों की आवश्यक संख्या में कप्ती को जा सकेगी और खर्च में सी 

कॉँट-छाँट हो सहेगी | इस कसेटी ने यह सी सुरूाव दिया है ह्वि इस कारपो- 
रेशन का नियन्त्रण करने में भारत सरकार का भी द्वाथ हो। कमेटी के इन 
सुझावों को अमल में लाने के लिये कदम भी उठाया गया है | 


११. पंचवर्षीय योजना में शहरी आकाश यात्रा प्रग्नन्ध पर प्रथम द्ौ 
वर्षों में १.८९ करोड़ रु० प्रति वर्ष खर्च क्रिया जायगा तथा आगामी ३ वर्षों 
में सब मिल्ञाकर ६.६७ करोड़ रु० खर्च होगा। हवाई जहाऩ यातायात 
'डययोग के लिये योजवा में ६.९ रु० की रक्षम इस असिप्राय छे सन्‍्जूर की गईं 
'है, ताकि नई कारपोरेशन, कस्पत्ियों को सुश्रावन्ा देकर, उन सभी कामों 
को संभात्ष ले जिन पर कि कम्पनियों की पूँजी लगी हुईं है। श्रगर ये 
कम्पनियाँ इन नये कारपोरेशन सें हिस्से खरीद कर शामिल होना चाहेंगी तो 


खरीदने का खर्च भी शामित्ञ है। 'ई जहाजों को 


र्८१ 


सड़कें 

१२. यह बात स्वीकार कर ली गई दे कि वर्तमान सड़क व्यवस्था से 
द्वेश की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। सन्‌ १६४३ की युद्ध-पूर्व विकास 
योजना पर नागपुर की रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया था कि 
आगामी दूस वर्षों में भारत की पक्की सड़कें ६६,४०० मील से बढ़ कर 
4२२,००० सील तक और रोड़ी आदि की मासूज्ी सडक १३१२,००० मीक्न 
से बढ़ कर २०७,९०० मीज्न तक होनी चाहियें। इस योजना का यह ध्येय था 
कि ऐसे प्रदेश का, जहाँ खेती बाढ़ी का पूर्ण रूप से विकास हुआ है, कोई 
भी गांव प्रमुख सड़क से पांच मील से अधिक दूर न हो । उस समय इस पर 
७२ करोड़ रु० के खर्च का अन्दाजा लगाया गया था, जो कि इस समय 
-७७४ करोड़ रु० के बराबर पढ़ता है। कई कारणों से इस योजना की अवधि 
दुस वर्षों से बढ़ा कर और अधिक लम्बी कर दी गईं | 


राष्ट्रीय राज-पथ 


१४, नागपुर योजना के अनुसार भारत की सड़क चार श्रेण्यों में 
भरांटी गई हैं--राष्ट्रीय सड़कें, राज्यीय सड़कें, जिक्े की सड़क, और आस 
सडक । कुछ विशेष शर्तों के अनुसार कुल मिक्वाकर १३,४०० मील लम्बी 
राष्ट्रीय सड़कों की देख भाल और मरम्मत का भार केन्द्र के ऊपर है। 
पिछले € सालों में १६० मील त्म्बी नई सड़क, १७ बढ़े पुल्त ओर असंख्य 
"छोटे-छोटे पुल्न बनाये गये हैं ओर १,३१५ मीक्त लम्बी सड़कों की मरम्मत 
की गई है, जप कि ३२० मील लम्बी नई सड़कों ओर $८ बड़े पुत्रों का 
निर्माणकार्य चालू है। पंचवर्षीय योजना में इन शुरू किये हुए कामों को पूरा 
करने, ४९० मीह लम्बी नई सडक बनाने, ४३ नये बड़े पुल तथा अनेक 
छोटे-छोटे पुत्न बनाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त छगंभग २,२०० 
मील लम्बी सड़क की मरम्मत की जरूरत है, जिसमें से दो तिहाई की मरम्मत 
सन्‌ १६६६-४६ तक पूरो हो जायगी । भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय 
यौजना में २७ करोड़ रु० राष्ट्रीय सड़कों के दिये अल्लग रख दिया है। इसके 
अलावा लगभग ४ करोड़ रु० से अधिक की रकम (राष्ट्रीय सड़कों के 
अतिरिक्त) अन्य खास-खास सड़कों को सुधारने पर खर्ची जायगी। जिनके 
देख-भाज्ञ की जिम्मेदारी भारत सरकार ने अपने ऊपर ली है। २१.५ ज्ञाख 
€० की रकम केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान शाल्षा के लिये भी मंजूर की गईं 
है, जहाँ पर कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में सड़क-विकास योजना के महत्त्व 


कि 
ता 
पी 


की बातों पर खोज-बीन होगी | 
राब्यीय सड़क 


१४, फिलहाल राज्यीय सहकों का खर्चा राज्य सरकार उठा रही हैं! 
इसमें केन्द्रीय सडक फरडढ में से भी मदद और हिस्सा मिलता है । राज्य 
सरकारों ने ज्ञो योजना बनाई है उसके अनुसार 'को भाग के राज्यों रस 
सन्‌ १६५१-१६ तक पक्की सदके १०,००७ सील से बढ़कर १२,४*३ मील 
दो जायेगी । ख! भाग के राज्यों के हिस्से में ये सदके ०,१८८ मील से यदकर 
८,१२६ मील तक हो जायेगी । 'ग' भाग के राज्यों में सड़क विकाप्त योजना 
में इस बात पर विचार हो रहा कि ऐसे भागों में, जहाँ तक पहुँचने के लिए 
अभी तक कोई सदक नहीं है, श्रधिक से अधिक सइकें बनवाई जाएं । राज्यों 
ने सड़क विकास-योजना के लिये कुल मिलाकर ७३,४ करोड़ रु० खचचने की 
व्यवस्था की है | 


गाँव की सड़कें 


१४, कमीशन का यह सुराव है कि राज्य सरकारों को गांव की सदकों 
की देखभाल और वहां नई सइके बनाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। 
कुछ राज्यों में तो गांव वालों के सक्रिय सहयोग से उनके गांव की सड़कों का 
विकास किया गया है| सडक सुधार संस्था ने गांवों में सड़क बनाने के लिये 
सहकारिता प्रणाली पर नमूने के तौर पर पुक योजना बनाई हुई दे भौर 
इसको अमल में लाने के लिये 'सेन्ट्रल् फरड रिजर्व! में से, इस विशेष योजना 
के बतौर १५ लाख २० देना स्वीकार भी कर लिया है। 


सड़क यातायात 


१६, फिलहाल देश में लगसग ४७,४७४ लोगों ने व्यावसायिक रूप से 
मोटर यातायात का काम अपने हाथों में लिया दै। इसमें ४७६ हजार से 
अधिक व्यक्तियों का काम छोटे पेमाने पर ही है। इनमें से प्रत्येक के पास ६ 
से अधिक मोटर गाड़ियां नहीं हें। घहुत से राज्यों में राज्य की ओर से. 
चलाई गई मोटर सर्विस का काम मिन्न-मिन्र अवस्थाओं में दै। 

१७. इस समय सरकारी रोड ट्वान्सपोर्ट सर्विस में १७,१३ करोड़ रु५- 
की जी लगी हुईं है। इस रकम को राज्य सरकारों, रेज्वे तथा प्राइवेद 

कम्पनियों ने मिलकर पूरा किया है | पंचवर्षीय योजना में, राज्य सरकार की भर 
से १६९३ से सन्‌ १६५६ तक ज्ञो रकस सडक यातायात पर खर्च को जायगी, 


र८प१ 


१६५१-४६ तक की रेलवे योजना 


ह 4824- 
पुनर्निमाण और अतिरिक्त कार्य , 

पटरियाँ ८१ 

पुन ०्घरै 

अन्य विर्माण तथा इन्जिनियरिंग के 

काम जद 

कोयले की खानें ०००६ 
बन्द्रगाह 9५०६ 
डिब्बे ओर मशीनें ३६-६१ 


मज़दूरों की भलाई, कर्मचारियों के 
क्वार्टर तथा अन्य कल्याण कार्यों पर 
खर्च 2434 
पुनस्संस्थापन कार्य ०-2२ 
नई लाइन हो 
विशेष योजवाएँ | 
बढ़े पुल । 
रेल की पटरियों पर बिजली का [| १६१ 
प्रबन्ध | 
छोटी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन | 
में बदलना है| 
मुसाफिरों को सुविधाएँ २०४७ 


अन्य ऐसे कार्य जिनसे बचत करने की 
सम्भावना दो सकती है २-४७ 








(करोड़ रुपये में) 


४२ में ६६९२- (१६२१३- [पाँच सात 
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खर्चे 
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०न्पृष ०७७ १,०४ 
४२०१४ (१ २८.२९०(२२०७, ६६ 


8३.९४ १६,००। २४७,० ६ 
०.३४ ४३.०० ९,६९६ 


8७ | १६,००| रेणरडे 


३.०० हर३े। १९.५५ 


२,७० २.६३ २,४३० 





कुल जोड़ [७०-८७ | वनननीननगनत-7.->---.+..... दी जोड़ (७००८७ ७६३० २९०,०३। ४००,०० ००३| 8००,०० 
अनुमान दे कि वह लगभग ८.६७ करोड़ रु० तक होगी। पह इस प्रकार 
खर्च की जायगी -- (3) २,००० मोटर याद़ियां खरीदने पर और (२) वमास 
मोद्र गाड़ियों की मरस्मत के लिए एक नवीनतम ढंग के व्कशाप के प्रबन्ध 
पर । कमीशन की यह राय दै कवि जहां पर सड़क ट्रांसपोर्ट सर्विस का काम 


दरप४ 


राज्य ने खुद संभाला है वहाँ हसके लिए एक कारपोरेशन अवश्य बनाया 
जाय | इससे वहां प्रबन्ध कुशलता और आवश्यक स्वाधीनता की सुविधा 
आप ही आप हो जावेगी। वास्तव में सन्‌ १६६० के रोड द्वान्सपोर्ट 
कारपोरेशन ऐक्ट ने स्टेट ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन बनाने के लिये पृष्ठभूमि तेयार 
कर दी है भोर कुछ राज्यों में ऐसे कारपोरेशन बन भी गये हैं । 

डाक, तार ओर टेज्ञीफोन 


$८, योजना में ढाक, तार और टेलीफोन तथा बेतार के तार पहुँचाने के 
विकास कार्य पर ४० करोड रु० खर्च जायेगा। इस योजना में इस बात पर 
“विशेष जोर दिया गया है कि जिस गांव की आबादी २,००० या इससे अ्रघिक 
"है उसमें एक डाकखाना अवश्य हो तथा बढ़े शहरों में टेलीफोन की सुविधायें 
न्यढ़ाई जाय॑ । 


-- 59०880०8-+- 


अध्याय ३२ 
स्वास्थ्य 


दूसरे देशों की तुलना में भारतवर्ष में जन्म के समय बच्चों के जीवित 
रहने की संभावना ओसतन कम है। सन्‌ १६४१ की रिपोर्ट के आधार पर 
तैयार ताजे आंकड़ों से पता चल्नता है कि पुरुषों और स्त्रियों के जीवित रहने 
की संभावना क्रमशः ३२०४ और ३१३७ प्रतिशत है | रृत्यु संज्या और 
बाल-सत्यु संख्या से यह स्पष्ट हो जाता दै कि हमारे देश के स्वास्थ्य का 
स्तर भी गिरा हुआ है। ज्गभग १० वर्ष की आयु के अन्दर बच्चों की सत्यु 
संख्या इतनी दै कि वह सम्पूर्ण रत्यु संझ्या का ४० प्रतिशत भाग है। इनमें 
से २० प्रतिशत बच्चे तो अपने प्रथम वर्ष के भीतर ही मर जाते हैं । प्रसव 
के समय यद्चों को जन्म देकर एक दजार पीड़े २० माताश्रों की रूव्यु दो 
जाती है, जो कि बहुत अधिक दै | प्रतिवर्ष लगभग २००,००० रित्रियों की 
प्रसव के समय सृत्यु हो जाती है तथा गर्भ धारण के कारण उत्पन्न खराबियों 
से जो स्त्रियां रोगों का शिफार होती हैं उनकी संख्या कंगभग ४० ज्ञाख तक 
पहुँचती दे । 


२. प्रतिवर्ष मद्दामारी के कारण भी काफ़ी संख्या में लोग खत्यु के 
शिकार होते हैँ | यह संझ्या कुल रुत्यु संज्या का पाँचवाँ साग दै। ऐसा 
अलुमान दै कि ३० करोड़ ब्यक्ति मल्लेरिया से पीड़ित होते हैं और प्रतिवर्ष 
दस ज्ञाख के करीब व्यक्तियों की इससे शृत्यु दो जाती है | इसी प्रकार यदद 
भी अनमान किया जाता द्वै कि तपेदिक से सक्रिय रूप से पीड़ित ब्यक्तियों 
की संख्या लगभग २५ लाख है जिसमें से प्रतिवर्ष ३००,००० व्यक्तियों 
की झत्यु हो जाती है। इस रृत्यु संख्या की बहुत कुछ रोकथाम की जा 
सकती थी । 


स्वास्थ्य के दुर्बेल होने के कारण 


३. स्वास्थ्य की गिरावट का मुख्य कारण दै स्वस्थकर परिस्थितियों 
का अभाव | क्योंकि इसी पर तन्दुरुस्ती का दारोमदार दै। क्लोगों का तंग 
और गंदे घरों में रहना, गंदे पानी का उपयोग, मैले और कृढ्रे-करकट की 


निकासी का समुचित प्रबन्ध का न होना और झपौष्टिक भोजन के सेवन से 
शरीर में जीवन-शक्ति की कमी इत्यादि बाते अस्वस्थकर परिस्थितियों को 
पैदा करने का कारण हैं। चिकित्सा की व्यवस्था तथा खाधारण शान और 
स्वास्थ्य रक्षा की जानकारी के न होने से भी यह समस्या और भी बढ़ 
जाती है। इस स्थिति में जल्द सुधार करने में भारी रुकावट हैं यथा देश के 
आर्थिक साधन परिमित हैं, ट्रेनिंग प्राध्ष चिकित्सा-कर्मचारियों की बहुत कमी 
है तथा विस्तृत समाज-सुधार-योजना पर ही सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुधार- 
योजना आधारित हैं । 


नीचे दिये हुए आंकड़ों से यद बात स्पष्ट होती है कि आबादी के 
अनुपात से डाक्टरों श्रादि की संख्या कितनी कम है । 


आबादी के अनुपात से डाक्टरों की संख्या 


पचिकित्सा सहायक कर्मचारी भारत ब्रिटेन 
१ डाक्टर ६,३०० १,००० 
है। नस ४३,० ०० ३०० 
३ देल्थ विजिटर ४,००,१०० ४,७१० 
१ दाइयाँ ६०,००० ६१८ 
$ दांतों का डाक्टर ३,००,००० २,७०० 
१ दवाई बनाने वाला ४०,००,००० ३ डाक्टरों तक 


डाक्टरी धन्धों के सभी व्यक्तियों के लिए अधिक ट्रेनिंग की सुविधाएं" 
जुटानी विशेष महत्व की बात है | फिलहाल देश में जितने चिकित्सा संस्थाएं 
हैं उनसे देश की मांग कतई पूरी नहीं होती। सन्‌ १६४६४ की रिपोर्ट के 
अनुसार श्रौसतन सररे देश में शहर के २४,००० तथा गांव के ६०,००० 
व्यक्तियों के पीछे एक चिकित्सा संस्था पड़ती दै | 


चिकित्सा (मेडिकल) ओर सावेजनिक स्वास्थ्य योजना 


४, ऐसी स्थिति में छुनियादी रूप से पंचवर्षीय योजना में निम्तलिखित 
स्वास्थ्य-रक्षा सम्पन्धी कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाय । 


(३) स्राफ और शुद्ध पानी का प्रबन्ध तथा नालियों ओर सफाई की 
व्यवस्था । ह॒ 


(२) मलेरिया की रोकथाम | 


र्८७ 


4३) गश्ती द्वाखानों के जरिये गांवों की जनता के स्वास्थ्य की निरो- 

घात्मक देखभात्न । 

(७) माताओं तथा शिशु के क्षिए स्वास्थ्य सेवाएं । 

(५) स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा और ट्रेनिंग | 

(६) दवाईयों और उपकरणों की उपलब्धि में आत्म-निर्भरता। 

(७) परिवार आयोजन और आबादी पर नियन्त्रण | 

६, केन्द्र और राज्य की चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना 
'पर मिल्ाकर ६१४४ करोड़ रुपया खर्चा जायगा | इसमें केन्द्र का हिस्सा 
लगभग १७“८७ करोड़ है। इसमें वह चिकित्सा और योजना शामित्न नहीं है 
जिनको पूरा करने का भार राज्यों के स्थानीय अधिकारियों या अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं यथा विश्व स्वास्थ्य संस्था और यूनीसेफ ने त्रिया है । केन्द्रीय 
सरकार की अधिकांश रकम निम्नलिखित कार्यो पर खर्च होगी १-- 

(१) आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीच्यूट' तथा उच्च कोटि के अनसंधान 
कार्य और पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय संस्था, जिस पर कि 
2,४६ करोड़ खर्चा आयगा; (२) राष्ट्रीय मल्लेरिया योजना पर लगभग १० 
करोड़ रुपये खर्च होंगे । राज्यों के लिए ४२.४१ करोड रुपया चिकित्सा योजना 
के लिए अलग रख दिया गया है। ३३ करोड़ रुपया चालू स्क्रीमों पर खर्च 
किया जायगा, जब कि सावंजनिक स्थास्थ्य थोजना पर कुल मित्रा कर जो 
“३६२३ करोड़ रुसया मंजूर हुआ है उसमें से लिफे १७ करोड़ रुपया चालू 
सक्कीमों पर खर्च होगा और २२२३ करोड रुपया नई  स्क्रीमों पर खर्च किया 
जायगा । यह खर्चे बहुत करके इस लिए होगा कि पीने के पानी के प्रबन्ध और 
नालियों की ब्यवस्था की अनेक स्कीमें राज्यों ने इस योजना के अन्तगंत शुरू 
की हुई हैं । 

७, नीचे दिये हुए श्रांकडों से वे सब खर्च स्पष्ट होते हैं जो कि केन्द्र 
और राज्यों ( जम्मू और काश्मीर को छोडकर ) द्वारा किये जाएँ गे। 


लाख रुपया 

१६९०-९१ पांच सात्र में जोड़ सालाना औसत 
प्रबन्ध कार्य ३'२ ६२२ १२ ४ 
-शिक्षा और प्रशित्षण. २३२९" ८३३ ७ इण्घ ४ 
अस्पताल ओर डिस्पेन्सरी ३३१'३.. २४६१७ ४६२'४ 
ध्यन्य योजनाए' ,, ४३*ई ३२२ १ ६४'* 
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८. जितने खर्चे का अन्दाज लगाया गया है, उसमें से झाथे से अधिक 
तो अस्पताल और दवाज्ानों पर खर्च किया जायगा और लगभग ४० प्रतिशत' 
मेडिकल शिक्षा भर टूनिंग पप | अखिल सारतीय चिकित्सा संस्था की! 
स्थापना, आसाम, बस्बई सध्य-प्रदेश,पश्चिसी बंगाल भोर त्नावनकोर-कोचीन' 
के नए मेडिकल कालिजों को पूरा करने का काम, वर्तमान मेडिकल कालिजों" 
भर स्कूलों के स्तर को ऊपर उठाना और चिकित्सा में सहायक कर्मचारी 
यथा ने, दाई, कम्पाउ' डरों इत्यादि की ट्रेनिंग का प्रथन्ध झादि ये सभी 
काये चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा ट्रेनिंग की योजना के झन्तगत हैं । देश 
सें इस योजना को अमत्ञ में ल्ञाने पर सेडिकल जेत्न में प्रतिवर्ष सन्‌११९१-४२८ 
से सन्‌ १६९१-१६ तक ट्रेनिंग प्राप्त कर्मचारियों की संख्या में मिम्नलिखित 
विवरण के अनसार बढ़ती होगी :-- 


4६६०-२१ में १६५१-५६ के अन्त से प्रतिशत वृद्धि 
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डाक्टर २९०४ रण्घर्‌ ११९ 
कस्पाउण्डर 5] १६२१ ८१३ 
नसे २२९२ ३००० ३९९६ 
दाहइयां १४०७ १६३२ ३७३ 
५. । 

चेध और हकीस ९१४ १११७ २२२ 


अस्पतालों तथा डिस्पेन्सरियों और उनमें पत्ंगों की संख्या में नीचे लिखे 
अनुपात से बढ़ती होगी :-- 


१६९०-११ से १६५४-४६ के अन्त में प्रतिशत -++ 7४ में १६१९-५६ के अन्त में प्रतिशत वृद्धि 
“7-०7 ६६ के अन्त में प्रतिशत वृद्धि 


अस्पतात्ों की संख्या. २,०१४ २,०६२ २'४ 
दुवाजाने (शहरों से) १,१५८ १,६६४ २४८ 
दवाखाने (गांवों में) ४,२२६ ९,८४० ११'६ 
झस्पतालों में पलंग ३०६,४७८ ११,७२२ १०१५१ 

दुवाखानों से पत्ंग 
(शहरों मे) ३,०१३ २,३४३ १९४ 

_दवाखानों से पत्नंग 
(गांवों में). २,०६६ रैशपर ६०२ 


लगभग तमास राज्यों में तपेदिक क्लीनिक और सैनेटोरियम (स्वास्थ्य- 
सदन) और अधिकांश राज्यों में जहां पर कोई पौद्धा हुआ है, कोढ़ श्द्वीनिकः 
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और भ्रस्पतान्न खोलने का काम तथा गुप्त रोगों की रोक थाम और इत्ाज की 
व्यवस्था श्रादि कार्य इसी योजल्ञा के अ्रन्तर्गंत हैं । 

१०, नीचे दिये हुए आंकड़ों से यह पता चलता है कि १६१०-५१ में 
साव॑जनिक-स्वास्थ्य-योजना के भिन्न-भिन्न मदों में खर्ची गठ्टे रकम की तुलना 
में अरब आगे कितना-क्वितना खर्च केन्द्र ओर राज्य (जम्मू और काश्मीर राज्यों' 
को छोड़ कर) उठाएंगे :-- 





(ज्ञाख रुपया) 

१६४०-९१. पाँच साल का भतिवर्ष का 

जोड अनुपात 

प्रबन्ध कार्य १९,६ २१०,८ ४२.२ 
शिक्षा | १३०,७ २६.१ 
पानी की सप्लाई और नालियां २७०.९४ २३३४,४ ४६६.६ 
मलेरिया की रोकथास ४९.४ १७१६, २ ३४३६,० 
झनन्‍्य योजनाएँ ३५.६ ६७२,६ 3९८, ६ 


इस बात का ध्यान रखा जायगा कि अधिकांश खर्च पानी और नात्ली कीः 
व्यवस्था तथा मलेरिया की रोक-धास पर खच्चे क्रिया जाय | 
पानी का प्रबन्ध 


११, अभी लोगों को स्राफ पानी पहुँचाने का प्रबन्ध कुल्न इतना है कि 
डससे शहर के कुज् ६ प्रतिशत ज्ञोगों को सुरक्षित और ढका हुआ साफ पानी 
मित्नता दै । उससे देश की शहरी आबादी की केवज्न 8८.९ आबादी को पानीः 
मित्र पाता है । इसी प्रकार ४८ शहरों में से जिनको आबादी एक लाख से 
ऊपर है कैवल २३ नगर ऐसे हैं जहां बाकायदा नाकियो का प्रबन्ध दै । 
१२ अ्रन्य्र नगरों में नालियों का प्रबन्ध तो है पर वह अधूरा ही है। इससे 
नालियों के प्रबन्ध ले कुल तीन प्रतिशत आबादी लाभ उठाती है| 


पंचवर्षीय योजना के अनुलार २३,४९६ करोड़ रू० राज्यों द्वारा पानी और 
नाकी के प्रबन्ध पर खर्च किया जायगा । इस पूरी रकम में से १२.१२ करोड 
रु० शहर में पानी और नाक्तियों की व्यवस्था करने पर तथा ३१.३७ करोड़ 
गांवों में पानी के प्रबन्ध करने पर खर्च होगा । केन्द्रीय सरकार की पंचवर्षीय 
योजना में विक्ास्न कार्य के लिए ३० करोड़ रु० स्थानीय अधिकारियों को, 
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शहयोग देने के लिए ऋण के रूप में अलग रख दिया गया है। इस रकम में 
से लगमग ३० करोड रु० पानी के प्रवन्ध के लिए प्राप्त हो सकेगा। इसके 
अतिरिक्त जनता के द्वारा स्वेच्छा से दिये गये श्रम ओर धन दान द्वारा इस 
रकम से पानी प्रबन्ध की योजना काफी हद तक सुधर जायेगी | 


मलेरिया 


१२, एक वढ़ी योजना के श्राधार पर राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया विरोधी 
'पारियोजनाएँ चल्षाई गई हैं । मलेरिया के रोकथाम के कार्यक्रम में देहाती 
'इलाकों में क्वीट-नाशक दुचाइयों के छिड़काव तथा मलेरिया नाशक दवाइयों 
के इलाज की ब्यवस्था मुख्य है | इससे २० करोड ब्यक्तियों को मक्षेरिया से 
मुक्ति मिलेगी | स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के निरीक्षण ओर देख-भाल में यह 
काय १२५ मलरिया विरोधी स्वास्थ्य दक्लों द्वारा किया जायगा। इस योजना 
में यह भी है भारतीय सरकार ने अ्रतर्राष्ट्रीय संस्थाओं यथा पिश्व स्वास्थ्य 
संस्था और यूनोसेफ के सहयोग से जो डी० डी० टी० उत्पादक यन्त्र लगाने 
क्री योजना बनाई है, उसको सहयोग देने के क्षिए एक भ्रौर इसी प्रकार का 
यन्त्र क्षगाया जाय ताकि डी० ढी० टी पाउडर पर्याप्ष मान्ना मे कम दामों 

पर मिल सके । विचाराधीन मलेरिया विरोधी योजना पर साढ़े तीन वर्ष में १४ 
करोड़ र० खचे बेठेगा । स्थानीय खच जो कि राज्य उठायेंगे, वह लगभग २ 
करोड़ रु० तक होगा जबकि केन्द्रीय सरकार और टेक्तीकृत्त सदश्रोंग-करार 
'का हिस्सा मिला कर १० करोड़ रु० खचे होगा | 

तृपेदिक 

६३. प्रतिबंध तपेदिक से इस देश में इतने व्यक्ति मरते हैं कि यहाँ यह 
बताना विशेष आवश्यक है कि इस बिसारी की रोकथाम के लिए क्‍या किया 

जा रहा है। इस योजना में कम से कमर विम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता 
दी जाएगी :-- 

4. बी० सी० जी० के टीके लगाने की ब्यवस्था। 

२, क्लिनिकों और भस्पतालों में रखकर इ्नाज की सुविधायें देना। 

३, ट्रेनिंग भर अदशंक केन्द्र । 

४. रोगियों को अलग रखने के लिए पलंग का प्रवन्ध और इत्ताज | 


वाद की देखभाल 
भारत सरकार ने यूनीसेफ और विश्व स्वास्थ्य संस्था से पक समस्ौता 
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कर लिया है, जिप्तके अनुसार सारे देश में बी० सी० जी० के टीकै लगाने की 
योजना चलाईं जायगी। इस प्रकार योजवा के अनुस्तार सामूहिक रूप से 
टीके लगाने में जो सफलता मिलेगी उसमें यह संभव है कि ११-२० वर्षों 
में तपेदिक से रृव्यु प्राप्त ज्ञोगों की संख्या घट कर वर्तमान वार्षिक रृत्यु 
संख्या श्र्थात्‌ ००,००० का पाँचवाँ हिस्प्ता ही रह जायगी। इन क्ल्लिनिकों 
का कास यह हो कि ब्रिमारी की रोकथाम, ठोक जाँच तथा इलाज कर। 
उनको दुछ पल्ंगों की से! सहूल्षियत हो तथा इस कार्य को करने में उन्हे 
डाक्टरों तथा हेल्थ विज्िटरों की भी सेवाएँ प्राप्त हों, ताक्ति वे उन मरीजों 
को दाखिल करके वहाँ उन्हें इलाज की सुविधाएँ दे सके | यह तय हो गया 
है कि अ्रन्तराष्ट्रीय सहयोग से दिल्‍ली, त्रावनकोर ओर पटना में तीन आदर्श 
त्पेदिक केन्द्र खोले जाय॑ । इप्ी प्रकार के केन्द्र अन्य शहरों में भी खोले 
जाने चाहिए । केन्द्र और राज्यों ने इन योजनाओं को स्फत्न बनाने के लिए 
काफी गजाइश रखी हे ओर हस ओर काफी उन्नति भी कर क्री है। इस 
योजना के परिणाम स्वरूप सन्‌ १६१०-४१ की तुत्नना में सन्‌ १६९५-४६ 
'तक लगभग नीचे दी हुईं संस्थाओं के श्रनुसार प्रगति होने की सम्भावना है । 


१६२०० १६९९-२६ 
संस्थाएं... पत्नंग संस्थाएं... पत्नंग 
स्वास्थ्य सदन ३३७ ४१६१ ४६. ४६१५६ 
अस्पतात ८ ३०७७ ब्ट्‌्० ४८१४ 
क्लिनिक १२७ २३२३ ८०... २६४२ 
ची० सी० जी० दुल्ल ७रे न १३७ ना 


इन योजनाओं पर राज्यों और केन्द्र दोनों मिज्रकर लत्रगभग ४ ३१ 


करोड रु० खर्च करंगे। 
पौष्टिक भोजन 

हमारे देश में कम भोजन और असंतुलित भोजन की समस्या बहुत 
व्यापक रूप से है। पेदावार के आँकडढ़ों तथा खुराक पडतात्न कमेटी की 
रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण रूप से हमारे देश में क्ञोगों को भोजन की 
ज्यूनता भौर दीनता बहुत अधिक दै क्योंकि जीवन-शक्ति को बढ़ाने वाला 
भोजन, जो कि अधिकांश रूप में अनाज ही होता दै, देश में काफ़ो तादाद 
में पेदा नहीं किया जाता ओर यह' भी सच है कि अधिकाश जनता इतनी 
शरीब है कि पौष्टिक भोजन पर ब्यय करने में असप्र्थ है। आमतौर पर श्राम- 


र६२ 


दुनी के अनुपात से केवल तीस प्रतिशत जनता ही पौष्टिक भोजन खाने की 
सामथ्य रखती है। असन्तुक्षित भोजन का चच्चों पर बहुत ही भयानक प्रभाव 
पढ़ता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की जिम्सेवारी है कि वह साहू 
और शिशु कक्याय केन्द्रों के जरिये माताओं और बच्चों के भोजन पर निरी- 
ज्ञण रखें । व्यापक रूप से स्कूलों में बच्चों को खिलाने की योजना को विकसित 
करने पर खास जोर दिया जा रहा दै। कृत्रिम विटामिन (प्रायपोषक तत्व) 
तथा खमीर वाले भोजन के उत्पादन तथा शाक्क लिवर आयल के ब्यवस्ताय 
की उन्नति पर भी विचार करना चाहिये ओर इस बाद का श्रजुसंघान किया 
जाय कि सस्ती और बहुतायत से प्राप्त सब्ज़ियों के सार से विटामिन 'ए? से 
पूर्ण केरोटिन से उत्पन्न वस्तुएँ बनाना कहाँ तक सम्भव हैं । 


माताओं ओर शिशुओं की स्वास्थ्य रक्षा 

१४९, योजना कमीशन की राय से जनता के हित के लिए शुरू किये गये 
स्वास्थ्य-रक्षा कार्य-क्रम में मातृत्व काह्न मे सरित्रियों की रत्मा तथा शिशु 
कल्याण कार्यों को प्राथमिकता मिल्ननी चाहिये। शहरी इलाकों मे काफी 
संख्या में ऐसप्ते कल्याण केन्द्र खोलने चाहिये जिससे १०,००० आवादी के 
पीछे एक केन्द्र हो जिसमें कम-ले-कम एक द्देल्थ विज्ञिटर, दो दाहयाँ, एक 
चपरासी और एक थोड़े समय काम करने वाल्ला मेद्वतर हो | देहाती इलाकों 
में १०,००० से १२,००० आबादी पीछे एक ऐसा केन्द्र हो जिसमें दो दाइयाँ 
हों, अत्येक्र थाना या तहसील में एक बड। केन्द्र हो जहाँ एक लेडी डाक्टर भौर 
दो देल्थ विजिटर हों तथा गाँव के अन्य छोटी-छोटी इकाइयाँ इस बड़ी इकाई 
के ही अन्वंगत दो । अनेक राज्यों और केन्द्रों में माता भौर शिशु स्वास्थ्य- 
रक्षा के लिए १ ३५१ करोड रु० और २३४८ लाख रु० क्रमशः खर्च करना 
मंजूर किया है। 

स्वास्थ्य-शिक्षा 

३६, कमीशन का दूसरा सुझाव यह है कि स्व-साधारण में सभी जाति 
ओर सभी श्ायु के स्त्री-पुरुषों में स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार किया 
जाय | इस शिक्षा के प्रसार मे सुनाकर और दिखाकर दोनों प्रकार से जान- 
कारी दी जाय। इसमें चल्नचित्र, रेडियो, प्रेस, सचित्र इश्तहार, स्कूल, 
मद्शंनी, अजायबघर, पुस्तकालय आदि सभी को प्रचार-कार्य का साधन 
बनाया जा सकता है। केन्द्र के द्वारा एुक स्वास्थ्य प्रचार ब्यूरो की स्थापना 
भी इस स्वास्थ्य योजना का एक भाग है जो कि स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी 


श्ध्३े 


मसाला यथा छोटे-छोटे फिल्म ओर साहित्य तैयार करेगा। इसमें लगभग १४ 
लाख रु० खर्चे आयेगा। 


चिकित्सा-शिक्षा और अनुसन्धान 

१७, इस समय हमारे देश में तीस सेडिकल काद्षिज हैं जहाँ से कि 
विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० की डिश्री प्राप्त करके निकलते हैं। इसके 
अतिरिक्त चार मेडिकत्न स्कूल भी हैं जहाँ पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने पर विद्यार्थी 
को डाक्टरी का ल्ाइसेन्स मित्र जादा है। यह आशा की जाती है कि इन 
स्कूलों को मेडिकल कालिजों में बदुल दिया जायगा। यह जरूरी है कि भारतीय 
चिकित्सा-परिषद्‌ (इन्डियन मेडिकल काउन्सिल) ने ट्र निंग तथा योग्यता का 
जो कम-कम-सले स्तर निश्चित कर दिया है वह सब जगह एक-सा हो । फिल- 
हाल प्रतिवर्ष २,४०० विद्यार्थी इन काक्िजों में दाखिल्ा पाते हैं और १,६०० 
विद्यार्थी डाक्टर बनकर निकलते हैं । टू निंग (प्रशिक्षण) की सुविधाएँ बढ़ानी 
जरूरी हैं ताकि पाँच साल के अन्त में मेडिकल्न काल्िजों में प्रतिवर्ष ७,००० 
विद्यार्थियों को दाखिला मित्र सके । मेडिकल कालिजों में शिक्षा हस प्रकार 
से दी जाय कि विद्यार्थी दवाइयों का निरोधात्मक भर सामाजिक उपयोग 
तथा गाँवों के स्वास्थ्य का महत्त्व समसझने त्वगें । 


१८ देश के प्रायः सभी शिक्षण अस्पतात्लों में नर्तिंग की शिक्षा दी 
जातो है और वर्तमान शिक्षण भ्रस्पतात्लों में फिलहाल जितनी नततों को शिक्षा 
दी जाती है उसकी संख्या में बढ़ती हो सकती है। शित्तण अपध्पतात्नों से 
सम्बन्धित ट्रू निंग स्कृलों में प्रोबेशनर्स (अभ्यास के लिये आई हुई) महित्वाओं 
की संख्या कम-से-कृम दुग्रुनी कर दी जानी चाहिये । दाइयों की द्रनिंग 
सुविधाएँ भी काफी बढ़ाई जा सकती हैं। वर्तमान प्रत्येक संस्था में जहाँ प्रसूति 
पलंग है, टू निग के लिए और अ्रधिक संख्या में उमीदुवारों की भर्ती की जा 
सकती है । 


१६, केन्द्र भरोर राज्यों के राजस्व में से चिकित्सा शास्त्र के अनुशीज्षन 
और अनुसंधान कार्य के लिए निश्चित रक्रम मंजूर होनी जरूरी है । यह 
रकम अनुसंधान संस्था और चिकित्सा काल्षिजों में शिक्षण ओर अजुसंधान 
कार्य पर खर्ची जाय | इसके क्विए एक नवीन-तम स्तर की लाइब्रेरी की भी 
जिसमें काफी संख्या में चिकित्सा सम्बन्धी पुरुतके तथा पत्रिकाए' हों, 
बहुत ज़रूरत दै | मेडिकल फेकढटी का ध्यान रख कर चिकित्सा शास्त्र 
का इतिहास अवश्य सिखाया जाय । केन्द्र तथा राज्यों की अजुसंधान- 
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संस्थाए' विशेष अनुसंघान कार्य को अपने हाथ में लें तथा इस बात कीं 
सी जांच की जाय कि वह कोन स्री सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव 
स्वास्थ्य भर बीमारी पर पढता है। 
देशी तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियों 
२०, पंचदर्षीय योजना में देशी चिकित्सा चिज्ञाव तथा अन्य चिकित्सा 
प्रणात्षियों पर अनुसन्धान करने के लिए २७'९४ जाख रुपया मंजूर किया 
गया है तथा भारत सरकार ने जामनगर में केन्द्रीय अनुसंधान संस्था 
( लेन्दूल इंस्टोच्यूट आफ रिसर्च ) स्थापित करने की भी स्वीकृति दे दी दे । 
यह सी जरूरी है कि देशी दुवाइयों के अनुसंधान का कार्य बाकायदा हो 
'ताकि उत्तका ठीक से परीक्षण किया जा सके, उनके नाम पता लग सकें, 
उनका उत्पत्ति-स्थाव निश्चित हो सके तथा किस भाग मे प्रत्येक जडी-दूदी 
सफल्नता पूर्वक पेदा की जा सकती है, इसका भी विश्चय किया जा 
सके । जड़ी-बूटियों को जमा करने, उत्को एक निश्चित स्तर पर लाने उनका 
संग्रह करने और बांटने के तरीको सें जल्द ही सुधार किया जाना ज़रूरी है । 
२३, देशी ढंग से चिकित्सा शास्त्र को सफ्न बनाने के लिये यह 
ज़रूरी है कि वेधों और हकीमो की ट्रेनिंग का सिल्प्तिज्ा बाकायदा 
निश्चित हो | फिलहाल तो इन देशी चिकित्सा-सुकूत्षों में कहीं श्री एक से 
पाव्य-क्म का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। इस विषय में जो प्राव्यक्रर 
बनाया जाय वह ऐसा होना चाहिए जिससे विद्यार्थी उस चिकित्सा 
प्रणाज्षी से इक्षाज करने से पूर्ण रीति से दत्त हो जाय । परन्तु यह चिकित्सा 
शास्त्र आधुनिक चिकित्सा शास्त्र की उपेक्षा नहीं कर सकता जो चेज्ञानिक 
भणाल्री कै भोत्साहन से साथ-साथ बराबर उन्‍वति करता गया है | यह 
हे ह से विशेष रूप से सुदद तथा सार्थक बनाना होगा । 
इन आयुर्वेदिक कालिजो में प्रवेश पाने के लिये विद्यार्थी मे कम से कम इतनी 
योग्यता तो अवश्य हो कि थे आयुर्वेद श्रणाी को समझ सके । इसके 
अतिरिक्त चिकित्सा-शास्त्र के आधारभूत विज्ञान के मूल-सिद्धान्तों को भी 
समसने को योग्यता उनमें हो । एक मत होकर सबको यही राय है कि 
आशुवेद का कोस पूरा रखने की अवधि बढाकर पांच साल कर दी जाबय । 
कुछ डुनी हुईं संस्थाओं का स्तर ऊँचा करने के लिये जल्द ही वा 
पेढ़ेगा । कम से कम इनसे से एक सं दी 0रप 
सथा का स्तर तो इतना उठा दिय 


र्ध्र्‌ 


जाना जरूरी है कि उनमें डच्च कोटि का अनुसंधान कार्य किया जा सके 
तथा वहां के शिक्षा का मापदंड वांछित रुतर तक पहुँच जाय। राज्यों ने 
अपनी योजना में ८९२३ लाख रुपया इन देशी चिकित्सा प्रणात्रियों के 
अध्ययन ओर ट्रेनिंग के लिये ओर १"०६ करोड़ रु० अस्पताज्न और दवा- 


खानों के लिए रखा है । 


२२, जहां तक होम्योपेथी का सम्बन्ध है, इस बाठ का सुझाव दिया 
गया है कि होम्योपैथी चिकित्सा शास्त्र की एक केन्द्रीय सलाहकार 
समिति बना दी जाय जो कुछ कालिजों का स्तर ऊपर डठाये तथा नये 
कालेज शुरू कर जिनमें शुरू दो साल में साधारण कोर्स समाप्त कराया 
जाय और अगले तीन साल होम्योपैथी के विषय में अध्ययन के लिए 
अल्षग निश्चय किये जाय॑, अनुसंधान कार्य के लिए सुविधाए' दी जाय॑ तथा 
लखनऊ में होम्योपैथी दुवाइयों को बनाने के ल्षिए एक मुख्य रसायनशात्ा' 
खोली जाय | 


दवाइयां तथा चिकित्सा के अन्य उपकरण 


२६, इस बात की जरूरत है कि काफी तादाद में ओर उचित मूल्य 
पर अच्छी किस्म की दुवाइयों तथा चिकित्सा के अन्य उपकरणों का 
उत्पादन बढाया जाय | यह खास जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जबकि- 
प्राइवेट सस्थाए' भौर राज्य मिलकर इस ओर प्रयत्न करें | 


२४. देशी दवाइयों को तेयार करने की विधि में सामन्‍्जस्य होना बहुत 
जरूरी है | दुधाई बनाने की प्रणाली तथा किस्म का प्रमाप (स्टेण्डर्ड ) 
निर्धारित करना आवश्यक है तथा उन्हें इस प्रकार से तेयार क्रिया जाय 
कि वे नस्खे के रूप में दी जा सकें। इस ध्येय की पूर्ति के दिए 
भारतीय चिकित्सा-अनुसंघान समिति ने एक जड़ी-बूटी परीक्षण कमेटी को 
स्थापना की दे ताकि उपयोगी जड़ी-बूदियों का उत्पादवन खास-खासः 
जगहों पर बढाया जा सके | भारत के स्वास्थ्य-विभाग ने ओषधि गवेषण- 
शाक्षा में इन देशी जड्डी-वुटियों के परीक्षण के द्धिए तथा इस भ्रकार की 
बाजारू दवाइयों में मित्नावट की जाँच करने के लिए. एक ओऔषधि' 
परीक्षण-विभाग खोल दिया है । चैज्ञानिकत तथा औद्योगिक: 
अनसंघान परिषद ने लखनऊ में एक ओषधि गवेषणा-शाला की 
स्थापना की दे जो कि रोजमर्रा काम में आने वाली जड्ी-बूटियों की 
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स्वास्थ्य 





र्ध्द 


जाँच करेंगे। भारत सरकार ने एक ऐसी कमेटी भी नियुक्त की दे जो कि 
देश के लिए. अनकूल फारमोकोपिया ( वैद्यक-शास्त्र ) तैयार करेगी। इस 
फारमोकोपिया में न केवल कृत्रिम ( सिन्धेटिक ) तथा अन्य आधुनिक 
दवाइयों की ही संदिप्त नाम सूची (समोनोग्राफ्स) होगी परन्तु सभी देशी 
घनस्पति जड़ी-बूटियों की सी संक्षिप्त सूची होगा ।अब तक लगभग एक 
हज़ार दुवाहयों की सक्तिप्त नाम थूची प्रारूप तैयार हुश्रा है । है 

२९, भारत इस समय निम्नलिखित प्रकार की श्रौषधियों पर घ्राव्म 
निर्भर है। तमाम भकार को ग्लेन्किनल से तैयार औषधियां, सीरस, वेक्सीन, 
छिवर एकस्ट्रेकल, अफीम एलक्लोइड्स जैसे मारफीन, कोडेन, कुचले के 
एलकैलाइड्स इत्यादि सेनटोनिन, बेलाढोना, डिजिटेलिस, हाई साइमस आदि 
ओदधियों । लेकिन इसके बाद भो विदेशों के प्रतिवष लगभग १० करोड़ रुपये 
की आवश्यक ओऔषधियाँ तथा कच्चा माल मंगाया जायगा। इसमे सुख्य रूप में 
पेंलिलीन, स्टेपटो साइसीन तथा अन्य एन्टीवायरिक्स (कीटाण नाशक औष- 
वियाँ) कोढ़ निवारक ओषधियाँ तथा इनसेक्टिसाइड (मच्छुर-सझूजी नाशक) 
झऔौषधियाँ होंगी । यह बहुत जरूरी है कि औषधियों के उत्पादुन पर विचार 
किया जाय तथा इस कार्य को प्राथमिकता दीजाय। इस ध्येय से सारत 
सरकार ने यूनीलेफ के साथ एक समस्तौता कर लिया है, ताकि पेंसिलीन 
ओर कीटाजु नाशक अन्य औषधियों के तिर्माण के लिए. एक कारखाना 
स्थापित किया जा सके । इस काम में २०० लाख रुपये खर्च होने का अन्दाज 
है| यह आशा की जातो दे कि सन्‌ १६५४ के श्रन्त तक पेन्सिल्ीन का 
उत्पादन प्रति म्रात ४००,००० मेगा यूनिट तक पहुँच जायगा। विश्व- 
स्वास्थ्य सेंस्था और यूनीसेफ के सहयोग से एक डी-डी-टी का कारखाना 
स्थापित करने का सी विचार है और इसी प्रकार का एक दूसरा कारखाना 
टेक्नीकल सहयोग करार की योजना के विचाराधीन सी है । 


२६, परिचिसी बंगाल ओर मद्रास प्रतिवर्ष ००,००० प्रोंड कुनेन का 
उत्पादन करते हैं। उत्पादन और रूर्च के बीच को कमी को पूरा करने के 
लिये यह जरूरी है कि कुनैव का उत्पादव बढ़ा कर १५०,००० प्रौंड तक 
पहुँचा दिया जाये । भारत सरफार ने एक खास सिनकोना कमेटी नियुक्त की 
दे ताकि वह सिनकोना उद्योग की समस्या की जाँच पड़तात्न करे । 


जन-गणनाएँ 
९७, स्वास्थ्य-सुधार व्यवस्था की समस्या को हल करने के त्विए जन- 


२६६ 


गणनाओं को दर्ज करने तथा उन्हे एकत्र करने के कार्य में उचित उपायों को 
काम में लाने की बहुत जरूरत है। इसके छ्विये इस काये में विशेष निषुण- 
ओर अल्लुभव प्राप्त कमंचारियों की आवश्यकता है ताकि डायरेक्टरेट्स दैल्थ 
सर्विस मे स्वास्थ्य आंकड़े विभाग का काम सन्‍्तोषजनक ढंग से हो सके, 
इसके लिए आधुनिक मशीनी सहयोग की भी आवश्तकता है; जिसके किए 
पंचवषीय योजना में $"२९ ज्ञाख रु० की गुंजाइश रखी गई । 
स्वास्थ्य तथा अन्य महत्त्वपूर्ण आंकड़े इकटट करने की विधि में सुधार 
करने त्निये प्रारम्भिक परीक्षणात्मक-मार्ग-दुशक अध्ययन शुरू किया जायगा । 
इस बात की व्यवस्था कर ढी गई दै कि यह काय आबादी के अध्ययन 
के साथ ही साथ किया जायगा | 


प्रिवार आयोजन 


२८. तेजी के साथ बढती हुई आबादी तथा उसके परिणाम स्वरूप परि- 
मित साधनों पर जो दुबाव पढ रहा है, उसप्ते बाध्य होकर परिवार आयोजन 
की ओर तत्काल ध्यान देना आवश्यक हो गया हैं। परिवार की भत्राई और 
स्वास्थ्य की उन्नति पर जोर देना इस आयोजन का मुख्य ध्येय है । माता के 
स्वास्थ्य का सुधार और बच्चों को अधिक अच्छी देखभाल व परवरिश के 
ज्षिए यह जरूरी है कि परिवार छोटे-छोटे हों या काफी अन्तर से बच्चों का 
जन्म हों । अतएव जो प्रयत्न हस ओर किये जा रहे हैं वह भी सार्वजनिक 
स्वास्थ्य-रक्षा का ही एक अंग हैं| 


२६ जनता के हृदय में परिवार श्रायोजन के महंत््व को पूर्ण रूप से 
जभा देने तथा ललोक-मत उसके अनुकूल बनाने के बाद ही इस क्षेन्न में लफ- 
लता की आशा की जा सकती है। और फिर संवति-निरोध के ब्यावद्दारिक, 
सुरक्षित और कम खच वाले तरीके उन्हे बता कर उनकी मदद की जाये ! 
पर इप्के लिये यह जझूरी है कि (१) किसी परिवार के लिये सन्‍्ताव कौ 
सीसा-बन्धन निर्धारित करने से पहले डनका इृष्टिकोण और ध्येय भक्नी 
प्रकार लमझ लिया जाय तथा सनन्‍तान-निरोध की टेकनीक ओर जनता को 
इस विषय की शिक्षा किस प्रकार दी जाय, इसका भी भज्षी प्रकार अध्ययन 
करना होगा । (२) संतत्ति-निरोध में मिन्‍त-सिन्‍त विधियों का परीक्षण 
तथा मेडिकल और टैकनिकल रिसर्च (अनुसन्धान) भी आवश्यक है। केन्द्र 
सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की योजना में परिवार आयोजन के लिये ६९ 


३8०० 


लाख रुपया संजूर क्षिया है। दस योजना के अन्तर्गत नीचे लिखे कार्य 
आते है। 

(१) सरकारी अस्पतात्ञों भर स्वास्थ्य केन्द्रों में संतति-निरोध विधि की 
जानकारी के हृच्छुक दम्पत्ति को आवश्यक जानकारी देने की सुविधा । 

(२) भ्रनुसन्धान की सहायता से संतति निरोध-विधि के भिन्न-भिन्न 
तरीकों का परीक्षण किया जाय, ताकि इसके सस्ते, सुरक्षित, प्रभावशाली 
उपायों का जो कि सभी चर्गो के लिए उपयोगी हों, पता कम सके । 

(३) जनता को संतति निरोध कारय की जिन तरीकों और प्रणाली से 
जरद ही शिक्षा दी जा सके, उसका विकास किया जाय। 

(४) इस परीक्षण कार्य का जनता का प्रतिनिधित्व करने बाली आबादी 
पर कया असर पढ़ा, उनका तद्‌विषयक अनुभव क्‍या रहा तथा सम्तान की 
सीसा बन्धन के विषय में लोगों का क्या दृष्टिकोण और ध्येय रहा, इस प्रकार 
की सब जानकारी प्राप्त की जाय । 

(१) परिवार आयोजन से श्राथिक, सामाजिक तथा आबादी में कहाँ तक 
अन्योन्‍्य सम्बन्धित परिवतंन हुए हैं, इसका भी पता लगाया जाय । 

(६) परिवार आयोजन के अन्य सिन्‍्न-सिन्‍न उपायों का सी जिनके 
विषय में यह अनुभव हो कि वे वैज्ञानिक ढंग से भारव तथा विदेशो में 
अजमा लिये गये हैं, अध्ययन किया जाय और इसकी जानकारी इस प्ेत्र में 
काम करने यात्ते कर्मचारियों को दी जाय । 


(७) लोगों की सल्तानोत्पति शक्ति पर मैडिकल्न भर टेकनिकल दृष्टिकोण 
से अनुसंधान किया जाय । 


परिवार भ्रायोजन के कार्यक्रम को सफल बनाने की दृष्टि से केन्द्र 
सरकार ने दो सम्रितियों को स्थापना की है। नीति-सम्रिति और परिवार 
आयोजन समिति । पहली का काम यह होगा कि, देश में कितनी आबादी 


होनी चाहिये, इस नीति को स्पष्ट करेगी भर दूसरी 
संतति-निरोध आयोजन का कास संभालेगी । दूसरी समिति अजुसंधाव तथा 


अध्याय ३३ 
शिक्षा ' 


देशवासियों की सहयोग भावना, व्यवस्थित नागरिक जीवन तथा आम 
जनता के सामाजिक कार्यों में बुद्धमत्ता के साथ भाग लेने की योग्यता 
पर ही ल्लोक-तन्त्र राज्य की सफलता निभेर है | इस लिए यह बहुत 
आवश्यक दै कि शिक्षा ऐसी हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कतंब्य को अ्रधिकारों 
से अधिक महत्त्व देने लगे ओर आलोचनात्मक प्रसंशा करने तथा ठीक तरह 
से सोचने व्िचारने की उसकी शदुत पढ़ जाय । 


२, यह स्पष्ट है कि शिक्षा सम्बन्धी च्तमान सुविधाए' पर्याप्त नहीं हैं ।' 
उसके श्रनसार १--३१ वर्ष की आयु के कुल ४० प्रतिशत, ३ ३-१७ वर्ष की 
आयु के कुल्न १० प्रतिशत और ३७-२३ वर्ष की आयु के ०६ प्रतिशत व्यक्तियों 
को ही शिक्षा की सुविधाए' मित्न पाती हैं जब कि विधान की यह मांग दे कि 
लागू होने के दुस वर्ष के अन्दुर ही प्रत्येक बच्चे को चौद्॒‌ह वर्ष की आयु 
तक निःशुल्क अनिवाय शिक्षा की सुविधाए' प्राप्त होनी चाहिएं। वर्तमान 
शिक्षा-प्रणात्वी में कई दोष भी हैं। पहली बात तो यह है कि ऊपर जाकर वह 
बहुत मँहगी पडती है। यद्यपि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था 
का अनुपात बराबर ही है परन्तु विश्वविद्यालयों की शिक्षा हृतनी विस्तृत है 
कि बुनियादी शिक्षा उस भार को उपयोगिता की दृष्टि से ठीक से सम्भाल 
नहीं पा रही है। उच्च शिक्षा क्रो अनावश्यक अधिक महत्त्व मित्ने से अनेक 
विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान का विकास और उपयोगिता कु'ठित हो गई 
है ओर टेकनिकल तथा व्यवसायिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं न होने के 
कारण अनेक विद्यार्थियों को लाचार होकर साधारण-शिक्षा प्राप्त करनी पढ़ती 
है, जिसकी न ठो देश को ही इतनी जरूरत है ओर न ही विद्यार्थियों की 
उस ओर रुचि ही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में शिक्षा विषयक 
सुविधायें एक सी प्राप्त नहीं हैं | इसी प्रकार शहरों और गांवों में भी शिक्षा 
की सुविधाए' ठीक से नहीं बांटी गईं दें, इससे गांव घाटे में रद गये हैं। 
दूसरा भारी दोष यह है कि पुरुषों की तुकना में स्त्रियों की शिक्षा की 


रेप्र 


अपेक्षा की गई है । शिक्षा क्षेत्र में योग्य और अनुभवी अध्यापकों का भी 
बड़ा अभाव दै उनमें से भो अधिकांश अध्यापक ट्रेनिंग-प्राप्त नहीं हैं ! 


३, देश की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से शिक्षा-प्रणात्रो में कुछ 
लवीन सुधार भी करने की चेष्टा की गई दै। प्रारम्भिक शिक्षा मे बेसिक- 
शिक्षा-प्रणात्ञी को प्रोत्साहन दिया गया दे यथा शुरुश्नात में कई नये वेसिक 
स्कूल खोले गये हैं और कुछ पुराने प्राइमरी स्कूलों का बेसिक स्कूलों में 
झूपान्तर कर दिया गया है। माध्यसिक शिक्षा को फिर से संगठित कर 
अधिक विस्तृत और ब्यवहारिक बनाने का भी प्रयत्न क्रिया गया है, पर भ्रथ 
सी अधिकांश रूप से पुराने ढंग से ही शिक्षण का काम चल रहा दे । 
अतएव शिक्षा-प्रणाल्षी का नवीद ढंग से रूपान्तर करने का अ्रधिकांश 
कार्य अभी बाकी ही है । 

साधन 

४. भारत में शिक्षा विकास के लिए आर्थिक पूर्ति के उपाय और साधन 
बताने वाली कमेटी ने इस योजना में प्रति दब ज्गभग चार सौ करोड़ 
रुपयों के खचे का अन्दाज तगाया है, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से ६-३४ 
वर्ष के आयु के शत्त प्रतिशत बच्चों को शित्ता की सुविधाए' प्राप्त हो सकें। 
इसके अतिरिक्त २०० करोड़ रुपया बेसिक और हाई स्छूृज के अध्यापकों को 
ट्रेनिंग देने के ज्षिण चाहिए। और २७२ करोड़ रुपया स्कूल के किये 
इमारत बनाने के लिए भी चाहिए | पिछुल्ते सालों में काफ़ी बढ़ती होने पर 
भी सन्‌ १६४६-४० सें शिक्षा पर कुल १०० करोड रुपया ही खर्च हुआ है। 
योजना के अचुसार ३९६ करोड़ रुपये की मंजूरी हुईं है ( ३९ करोड़ केन्द्र 
के लिए और ३३७ करोड राज्यों के लिए ) जो कि इन पांच वर्षों में शिक्षा 
के विकास पर खचं किया जायगा । यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षा 
विकाप्त के काय-क्रम पर जो रक॒म्न खर्ची जायगी, वह इतनी पर्याप्त 
नहीं है कि देश की आवश्यकृता पूरो हो जाय, ऐसी स्थिति मे यह 
अहुत जरूरी है कि जनता भी शिक्षा के विश्वास्त की जिस्मेवारी खुद सैंभाले । 
जनता इस जिम्सेवारी को «भाव्न लेगी, इसके स्पष्ट प्रमाण सी हैं, क्योंकि वह 


अपनी भोर से धन, धरती. सेवा और इमारतें आदि देकर इस कार्य में हाथ 
बँंटाने को खुशी से तयार है। 


ह प्राथमिकता 
*. क्योंकि हमारे स्ाथन बहुत सोमित हैं, इसलिए किन क्यों को 
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पहले किया जाया इस का भल्ली प्रकार निश्चय किया जाना जरूरी है। प्राप्त 
सुविधाओं के सगठन और सुधार के अतिरिक्त आछुनिक अनसंधान, परीक्षण 
और शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग तथा अध्यापकों की द्रेनिंग और अध्यापकों, 
बच्चों ओर प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त साहित्य की रचना शआदि कार्यों को 
प्राथमिकता मिलननी चाहिए | साथ ही बेसिक और सामाजिक शिक्षा के 
लिए पर्याप्त सुविधाए' जुटाईं जाय॑ तथा टेकनिकल और व्यवसायिक शिक्षा 
की सुविधाए” नीची और ऊँची कक्षाओं दोनों को मिल्ननी चाहिए । डँची 
कक्षाओं में कुछ विशेष ज्षेत्रों में ठेकनिकल्न ट्रोनिंग की सुविधाए' भी दी जाय॑। 
जहां तक विश्वविद्यात्रयों की उच्च शिक्षा का प्रश्न है, शिक्षा के स्तर को 
ऊँचा उठाने की ओर पहले ध्यान दिया जाय तथा पोस्ट ग्रेजुएट और 
अनुसन्धान काये में उन्नति की जाथ | 

६. कम्मीशन ने यह भी सुझाव दिया है कि निम्नलिखित ध्येय को प्राप्त 

करने की पूरी-पूरी कोशिश की जाय और उसमें स्थानीय परिस्थिति के अनु- 
कूल्न परिवर्तन भी किये जा खकते हैं १-- 

(१) पंचवर्षीय योजना का समय समाप्त होने से पहले ही ६-११ वर्ष 
की आयु के ६० प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की सुविधाएँ” प्राप्त होनी 
चाहिये । जितनी जल्दी हो सके ६-१४ वर्ष की आयु के बच्चों के 
ल्षिए भी यही सुविधाएँ जुटाई जाये। स्कूलों में ६-११ वर्ष तक 
की आयु वाल्ती कन्याओं की संख्या सन्‌ १६५०-५१ के अनुसार 
२३३ प्रतिशत है, ऐसी चेष्ट की जाय कि यह बढ़ कर १६९९- 
९६६ तक ४० प्रतिशत तक पहुँच जाय । 

(२) रुछूलों में माध्यमिक शिक्षा के लिये योग्य आयु के बच्चों की संख्या 
३४ प्रतिशत तक पहुँचा दी जाय तथा इच स्कूलों में शिक्षा आध्त 
करने वाली कन्याओं की संज़्या भी बढ़कर १० प्रतिशत हो जानी 
चाहिये । 

(३) सासाजिक शिक्षा के छेन्न में १४-४० वर्ष की आयु के स्त्री-पुरुषों 
को व्यावद्ारिक अर्थों में सामाजिक ज्षेत्न में काम करने की शिक्षा 
दी जाय । इसमें भाग लेने वाले स्त्री और पुरुषों की संख्या कम 
से कम क्रमशः १० और २० प्रतिशत हो । 


संस्थाएं 
७, शिक्षा-योजनाओ्रों में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार , स्थानीय संस्थाएँ 
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और प्राईवेट संस्थाएँ सभी सहयोग दे रही हैं। विधान के अनुसार शिक्षा 
प्रचार की सारी जिस्मेदारी केवक्ष राज्यों पर ही है। केन्द्र की जिम्सेवारोी 
केवल इतनी /है कि वह राज्यों के कार्यो में इतना सहयोग दे और निगरानी 
रखे कि राष्ट्र द्वारा निर्धारित नीति का पालन होता रहे । स्कूलों की शिद्ा 
के विषय में फिलहाल सरकार केवल पिछुडे हुए राज्यों को ही सहयोग दे 
सकेगी । केन्द्र आशिक रूप से उन राज्यों की भी तत्परता से सहायता करने 
को तैयार है, जो अखिल भारतीय मह्त्त के कार्यों में सहयोग देंगे यथा 
प्रयोगात्मक योजनाएं , कुछ छुने हुए व्यक्तिश्रों का प्रशिक्षण, लाहित्य रचना 
और नवीनतम परीक्षण हत्यादि । यह सी जरूरी है कि केन्द्र में इछ शिक्षा 
विशेषज्ञों के जिम्मे, यह काम हो कि ये बेसिक, सामाजिक तथा माध्यमिक 
शिक्षा के बारे में अपने सुझाव और सहयोग दे । 


८. विशेष करके प्राइमरी शिक्षा क्षेत्र में स्थानीय सहायता और लहयोग 
प्राप्त करने के लिये यह वांछुनीय है कि प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था में केन्द्र 
जहाँ तक हो सके कम से कम दखल दूं । 


प्राइमरी ओर बेसिक शिक्षा 


४, पिछुले सात्तों में ६-३४ वर्ष की आयु के बच्चों के ज्ञिण बेसिक-शिक्षा 
प्रणाली आदशे माच ज्वी गईं है| परन्तु इस दशा में काम अभी प्रारम्भ ही 
हुआ है | इस क्षेत्र में सबसे पहले इस बात की आवश्यकता है कि वेखसिक 
शिक्षा के तरीकों और शिक्षण-प्रणाल्षी का ऐसा विकास हो कि अधिकांश 
अल्प शिक्षित अध्यापक इसे अपना सके । इस अभिप्राय से कम से कम नमूने 
के तोर पर एक ग्रुप बेसिक स्कूल का ग्रत्येक 'क! और 'ख? भाग के राज्य में 
ओर गो भाग के राज्य दिल्‍ली में भी खोला जाना जरूरी है | प्रत्येक अप में 
अनेक बेलिक के पहले के स्कूल, एक पोस्ट-बेसिक स्कूल, एक टीचसे टू निग 
स्कूल ओर टीचर्स-ट्र निग-कातिज होना चाहिए। परीक्षण के तौर पर कुछ 
बेसिक स्कूल शहरो में भी खोले जाये ताकि शहरी जरूरत के मुताबिक 
बेसिक-शिक्षा-प्रणात्नी को अपनाया जा सके । केन्द्रीय सरकार की योजचा में 
इस कार्यक्रम के लिए भी कुछ गु जाईश है । 


१०, थोडे समय में ही कई अध्यापकों की टू निंग की व्यवस्था करना 
एक बहुत सारी काम है। यह तभी सस्भव हो सकता है जबकि केन्द्रीय सर- 
कार, राज्य-सरकार और गेर-सरकारी संस्थाएं" मित्रकर पूर्ण सहयोग से काम 
करें । बेसिक शिक्षा में विशेषज्ञों की सेवाओं के अतिरिक्त इस योजना में अन्य 


बन 
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सहयोगी विभागों ण्था कृषि, पशु-पाल्न तथा लहकारी-समितियों के सहयोग 
की भी बहुत जरूरत है । ट्रोनिंग का काम दो भागों में बॉट दिया जाय और 
दोनों ही एक साथ चालू रखे जाएँ | पहल्ले भाग का यह काम हो हि वह 
'शिक्षा-प्रणान्षी की उन्‍नति करे, यह धीरे-धीरे ही सम्भव है। दूसरे भाग के 
'जिम्मे, प्रादेशिक क्षेन्नों में एक बार से अधिक संख्या में क्लोगों की छुनियादी 
दक्षता और जानकारी बढ़ाने की उन्नति का काम सॉंपा जाय । दूसरे ढंग 
से ट्रेनिंग प्राप्त भ्रध्यापकों को भ्रपने कार्य में किताबों तथा थोंडे समय के लिए 
दौरों पर निकले हुए, इसी काम के लिए नियुक्त, अध्यापकों से बराबर सुझाव 
लेते रहना चाहिये । 

११ इस ख्याल से कि साधारण प्राइमरी रुछृज्गों को अपने काम में 
विशेष सफलता नहीं मित्ष रही है, नये स्कूल खोल दिये जायें, लोगों की 
ड्स वृत्ति को बढावा नहीं दिया जाय | इसके विपरीत इस बात की चेष्टा 
की जाय कि उन्हीं प्राइमरी स्कूलों को सुधारा जा सऊझे, या बेसिक ढंग पर 
उनका रूपान्तर कर दिया जाय और जहाँ तक हो सके पुराने स्टाफ से ही 
काम लिया जाय | अधिक संख्या में शिल्प में दक्त अध्यापकों की टू निंग का 
प्रबन्ध जरदु ही किया जाय और अधिक से अधिकृत स्कूज्ों में शिल्प सिखाने 
की व्यवस्था भी की जाय । 


माध्यमिक-शिक्षा 


१२. अभी हाल में ही एक कमीशन नियुक्त किया गया है जो कि 
चतंमान माध्यमिक शिक्षा पर पूर्ण रूप से विवेचन करेगा । उसके अनुमोदन 
का पहले से श्रन्दाज लगाना ठीक नहीं है, परन्तु इस बात पर हम अवश्य जोर 
दँगे कि उसकी आधार शिल्ा आम छुनियादी शिज्ञा ही होनी चाहिये अर्थात्‌ 
उसका बेसिक शिक्षा से घनिष्ट सम्बन्ध हो, ओर जब कोई बच्चा बेसिक स्कूल 
से माध्यमिक स्कूल में आये तो उसे यह अनभव न हो कि दोनों स्कूत्ों के 
पाव्यक्रम ओर शिक्षा-प्रणात्ी में आकाश-पाठाज्ष का श्रन्तर है । 

१३, विश्वविद्यात्नयों की शिक्षा दो साज्न पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा 
यूनिवर्सिटी कमीशन के सुकावों के आधार पर एक यूनिवर्तिदी-पँट-कमीशन 
की नियुक्ति का सुझाव स्वीकार हो चुका है और उप्तप्ते सम्बन्धित अन्य कई 
बातें भी विचाराधीन हैं । 


१४, यूनिवर्सिटी की शिक्षा के सुधार कार्य में तुरन्त जिप्त कठिनाई का 
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सामना करना पढ़ रद्या है वह है आर्थिक कठिनाई। अनेक यूनिवर्सिटिय 
तंगी की हालत में हैं और प्राय: किसी भी यूनिवर्सिटी के पास विकास कार्य 
के लिये कोष नहीं है। इस खर्च का अधिकाँश भार केन्द्र सरकार को 
उठाना पढ़ेगा, क्योंकि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का भार संभाकने में 
ही राज्यों के साधनों पर काफी जोर पड़ रहा दै। प्राप्त साधनों का भमरसक 
ज्ञाभ उठाने के लिये यूनिवर्सिटी-प्रां-क्मीशन को इस वात का विशेष ध्यान 
रखना होगा कि पर्याप्त कोष के अ्रभाव में कोई और नई यूनिवर्सिटी खोलने 
की वृत्ति को प्रोत्लाइन न दिया जाय। अनेक यूनिवर्सिटियों में जो पोस्ट» 
प्रेजुएट कार्यों में सहयोग दिया जा रहा है, उससे भी बचत होनी चाहिये | 
इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटियों को चत्ाने के खर्चे में भी बचत की सम्भावना 
दै जेसा कि उस कमेटी की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है, जो कि तीन मुख्य 
यूनिवसिटियों की समस्याओं को जांच करने ने ज्षिए नियुक्त की गई थी। 
१९. अधिकाँश कालिजों में भयंकर रूप से बढ़ती हुई विद्यार्थियों की 
संख्या एक दूसरी मुख्य समस्या है। अब इसके सिवाय और कोई उपाय ही 
नहीं दै कि काक्षिश्ञो में प्रवेश प्राप्त करने के लिये विशेष योग्यता की परीक्षा 
पास करने का एक आम नियम बना दिया जाय ताकि ऐसे विद्यार्थी जिनके 
लिये कालिज शिक्षा बेकार प्रमाणित हो, यूनिवर्सिटी सें दाखिला न पा सफें। 
इससे यह और भी अधिक आध्श्यक हो जायगा कि यूनिवर्लिंटी से पूर्व की 
शिक्षा को साथंक और पूर्ण बनाया जाय | इसका पक यह भी परिणास होगा 
कि क्ल्द्धी भी पब्लिक सर्चिस में घुसने से पहले डिओशुदा होना खास जरूरी 
नहीं समस्त जाना चाहिये। कालिजो में अधिक भीड़ होने और उसके परिणाम 
स्वरूप शिक्षा का स्तर नीचे गिर जाने का एक द्ेतु यह भी है कि अनेक ग्रेढ 
ओर नौकरियों के ज्षिए डिओशुदा होना विशेष महत््व की यात समझी 
जाती है । पब्लिक सर्विस में किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतियोगिता-परीक्षण 


द्वारा की जाय और डिग्री का अ्रभाव इस प्रतियोगिता में भाग केने के लिये 
बाधक नहीं समझा जाय | 


नई प्रणाली का विकास--प्राम-यूनिवर्सिटी 


*३ इस बात की आवश्यकता स्पष्ट है क्लि मामीण जनता को उच्च- 
कोटि की शिक्षा प्राप्त हो सके | इस मॉग की पूर्ति के किये यूनिवर्सिटी एजु- 
केशन कमेटी ने भामीण थुनिवर्सिटी के द्वारा एक नई शिक्षाअणाक्षी का 
सुझाव ढ़िया है। पंचवर्षीय योजना कै काल्ष में ही केन्द्रीय सरकार को कम से 
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कम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के संस्थापन में अवश्य सहयोग देना चाहिये । यह ऐसी' 
जगह बनाईं जाय जहाँ प्रारम्भिक बेसिक शिक्षा कार्यन्वित हो चुकी हो। इस 
प्रकार की यूनिवर्सिटी जहाँ एक और गाँव की सेवा करेगी वहाँ दूसरी और 
वर्तमान यूनिवर्सिटी के लिए वह उपयुक्त सुझाव देने में भी उपयोगी भ्रमा* 
णित्त होगी । 

सामाजिक-शिक्षा 


१७, अगर श्रौढ शिक्षा का काये केवल साक्षरता प्रचार तक ही सीमित 
मान द्विया जाय, तब तो उसका दायरा बहुत द्वी तंग समझा गया है, और 


इसको विस्तृत करने की जरूरत दै ताकि प्रौढ़ों के त्षिये स्वास्थ्य-रक्षा, अपने 
अवकाश के समय का सदुपयोग और नागरिकता की शिक्षा भी इसमें शामित्न' 
कर ली जाय । इस नवीन अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये सामाजिक- 
शिक्षा' शब्द का प्रयोग किया गया है | ब्यापक रूप से इसके अन्दर सामाजिक 
कल्याण के लिए सामाजिक रूप से किये गये सभी कार्य आ जाते हैं। देश में 
जहाँ कि अधिकांश जनता अशिक्षित है, राष्ट्र को उन्नति की दृष्टि से सामाजिक 
शिक्षा बहुत महत्त्व रखती है । राष्ट्रीय योजना के अनुसार ७'< करोड़ रुपया 
सामाजिक शिक्षा के लिए मंजूर किया गया दै। अनेक राज्यों ने भी सामाजिक 
सेवा कार्य की ब्यवस्था की द्वै और कुछ ने तो बहुत ही उपयोगी कार्य किया 

भी है। सार्वजनिक रूप से किये गये प्रत्येक काये में सामाजिक शिक्षा प्राप्त 

करने का अवसर मिल्षता है। उदाहरणा्थ--आम-पंचायत, कोआपरेटिव सोछा- 
इटी, दंड यूनियन आदि द्वारा किये गये काम। यह अधिक उपयोगी होगा 
कि सामाजिक शिक्षा का कार्य इस प्रकार अज्माया और संगठित किया जाय 
कि प्रत्येक क्षेत्र की अधिक आवश्यक जरूरतों का कार्य हाथ में पहले त्रिया' 
जाय श्रौर साथ ही इन कार्यों की सफलता से ही आगे के विकास काये के 

लिए अधिक साधन ओर सुविधाएँ पेदा की जाय॑ । भआरार्थिक उन्नति के कार्य 
जो कि कोश्रापरेटिव भ्रणाल्री पर चलाये गये हैं; काये आरम्भ करने के लिये 

प्रायः अनकूत्ध पाये गये हैं। इस भोर दर निग प्राप्त समाज सेवा संचालक. 
काफी सहयोग दे सकते हैं। प्रत्येक स्कूल और काद्विज को श्रपने आस-पाष्त 
सामाजिक-शिक्षा श्रौर श्रचार-कार्य का एक साधन बनाना चाहिये। 


व्यावसायिक-शिक्षा 
१८, इन पिछुले पाँच सालों में टेकनिकत्न शिक्षा की ओर विशेष अधिक 
ध्यान दिया गया दै। अंडर-ग्रेजुपुट शित्ता के द्षिये काफ़ी सुविधाएँ बढ़ गईं 
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हैं, परन्तु पोस्ट ग्रेजुएट तथा रिचर्स (अ्रनुसंघान) शित्ता के लिए उसी हज 
की सुविधाएँ अभी पर्याप्ष मात्रा में प्राप्त नहीं हू | साथ ही कर 
काम करने वालों, टेकनिकल विपय के श्रध्यापकों और शिक्षकों के टू निंग 
(प्रशिक्षण) की ब्यवस्था देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही हूँ से जब 
तक टेकनिकल शिक्षा के लिए अखिल भारतीय काऊन्सिल की 5 क बल 
जन-शक्ति कमेटी' देश की जरूरतों की जांच पूरी करे, यह उचित होगा कि 
चर्तमान संस्थाश्रों से ही सारा कार्य चल्लाया जाय और केवल कुछ ऐसे विशेष 
क्षेत्रों में यथा प्रिटिंग (छुपाई) टेकनोलोजी, ऊन ओर रेशम की टेकनोलोजी, 
भवन-निर्माण-विज्ञान और नगर-आयोजन के कार्य अआदि को छीडकर और 
कोई नये कास शुरू न क्विये जाय॑। कलाकारों श्रौर शिल्यकरों को ढ़ निंग 
दिलाने के लिये अधिक सुविधाएं देने तथा गाँवों में भी ट्रेनिंग केन्त्र खोलने 
की भी जरूरत दै । टेकनिकल शिक्षा को रूपरेखा क्रित्त स्तर पर केसी होनी 
चचाहिये। इस विषय में टेकनिकन्न शिक्षा के लिए श्रश्चिल्ल भारतीय काड'सिल्ल 
की टेकनिक कमेटी ने तथा इंटर यूनिवप्तिंटी बोर्ड ने खासतौर पर इंजीयिरिग 
और टेकोनोलोजी का विशेष अन्नुभोदन ड्िया है । 


सत्री-शिक्षा 


३६. यद्यपि स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष धन्धों तथा टीचर और 
नप्तिंग के काम के लिए, स्त्रियां विशेष रूप से उपयुक्त हैं। परन्तु, उन्हे भी 
शुरुपों के सदश द्वी शिक्षा प्राप्त करने की सभी सुविधाएं मित्ननो चाहिए । 
यद्यपि इस देश में मिन्न-मिन्न कारणों से श्रथिकांश स्त्रियों को किशोरावस्था 
में ही अपनी शिक्षा स्थगित करनी पढ़ती है, यह आवश्यक है क्नि उन्हें ऐसे 
खुअवस्तर दिये जाये कि वे प्राइवेट रूप से उच्च परीक्षाए" पास कर सके । 
यह व्यवस्था भी की जाय कि माध्यमिझ और विश्वविद्यालय की शित्ता भी 
ऐसी हो कि वह च्यावसाय्रिक-सहत्त रखती हो और उसमें स्त्रियों को कोई 
धन्धा सिखाने पर जोर दिया गया हो । इस ओर तभी सफल्लता मित्र 
सकती है, जबकि स्त्री-शिज्षा की योजना और गृहोद्योग का सामंजस कर 
दिया ज्ञाय । 

अध्यापकों की तनखाह ओर कार्य-स्थिति 

२०, देश में सहूज्ों के स्तर निम्न होने का यह भो कारण है कऊह्लि 
अध्यापकों को बहुत कम तनख़ाह दी जाती है और उनकी कार्य-स्थिति बहत 
असन्तोप-जनक है। देश के उन हिस्सों में जहां कैन्द्र-सगकार देखभात्त 
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करती है, केन्द्रीय-सरकार ने उनकी दुशा कुछ सुधारी भी दे और अभी दाद 
में ही राज्यों में उनकी तनख़ाह का स्केल भी बढ़ाया गया है। इस पर भी 
सस्पूर्ण रूप से उनकी दशा अभी असन्तोषजनक दी हैं। हमारा विचार हे कि 
प्रत्येक्त राज्य अपने साधनों के अन्द्र अध्यापकों की तनख़ाह का स्तर भी 
अन्य सरकारी नोकरों के मुकाबले में ठीक रखें । उन्हें भ्रपनी अरप आमदनी 
को बढ़ाने के लिए इस बात की भी छूट हो कि वे गर्मियों की छुट्टियों में 
प्रत्या-स्मरण पाव्य-क्रम ( रेफेरेशरी कोर्स ) का प्रबन्ध तथा धन्धों में लगे हुए 
बच्चों के लिए सायंकालीन कक्षाओं को व्यवस्था भ्रौर यूनिवर्सिटी में विस्तार 
सेवाओं का आयोजन कर सके । 


विद्यार्थियों द्वारा भ्म और समाज सेवा का काये 

२१. योजना में एक करोड़ रुपया विद्यार्थियों के केंपिग और श्रम-सेवा 
के लिए मंजूर किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि १८-२१ वर्ष 
की आयु तक के विद्यार्थी, सिवाय इसके जबकि शारीरिक अस्वस्थता के 
कारण उन्हें छूट दे दी गईं हो, कुछ अरे तक आयोजित राष्ट्रीय सेवाओं में 
अवश्य भाग ले । इससे उनमें कुशल्लन-कार्यकर्ता तथा नागरिक की योग्यता 
बढ़ जायगी । आधुनिक-शिक्षा-प्रणाज्ञी में शारीरिक-श्रम को प्राय; कोई 
महत्त्व नहीं दिया गया है। परिणाम स्वरूप इसका असर राष्ट्रीय-विकास पर 
यहुत पढ़ा है। इसलिए, इस बात का सुकाव दिया गया है कि शिक्षा के 
कार्य-क्रम में कुछ समय प्रतिदिन श्रम-कार्यों को दिया जाय और श्रागे 
जाकर इसमें बढ़ती की जाय ताकि अन्त में कुल मित्ला कर ६ महीने से साहब 
भर तक का समय ओऔसतन श्रम-दुन-कार्य-क्रम में खर्च हो सके | उदाहरणाये 
इसका उपयोग साम्ुहिक-कार्य-क्रम घिचाई का काम, खड़क-निर्माण, गंदी 
बस्तियों का सुधार, सफाई आदि कार्यों में किया जा सकता है | यह सुझाव 
है कि आरम्भ में एम० ए० की डिय्नो प्राप्त कुछ त्रिद्यार्थी छोटे-छोटे दलों में 
तीन या छु मद्दीने के लिये इस प्रकार के कार्य शुरू कर । 

प्रोम्राम का संभावित परिणाम 

२२. केन्द्रीय सरकार ने जो ३६ करोड रुपया शिक्षा के लिए मंजर 
किया है, वद्द करीबन इस प्रकार व्यय क्षिया जायगा, यूनिवर्सिटी शिक्षा से 
पूर्व शिक्ता पर २० करोड रुपया ( अधिकांश रूप ले बेसिक ओर सामाजिक: 
शिक्षा पर व्यय होगा ); २-६२ करोद रुपया यूनिवर्सिटी शिक्षा पर, ११ 
करोड़ रुपया वेज्ञानिक और टेकनिकत्न शिक्षा पर और पुक करोड़ रुयप' 
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(विद्यार्थियों के यूथ-कैम्प और श्रम-सेवा-कार्यो पर खर्च होगा । शिक्षा के 
इस ३६ करोड रुपयों की रकम मे वह ४ करोड भी शामित्न है को कि 
सामाजिक कल्याण के कार्यों में खचे किया जायगा। इस स्वीकृति स्कोम 
( योजना ) के अनुसार अधिकांश कार्य उन राज्यों में किये जाए'गे जो कि 
कार्यों को सफल बनाने के ज्षिए सहयोग देंगे तथा एक निश्चित रकम देकर 
आपरिक रुप से केन्द्र का हाथ बटाने को राजी द्वो जायगे । भिन्न-भिन्न 
राज्यों ने जो ११७ करोद रुपया शिक्षा-विकराप्त कार्यक्रम पर खर्चना संजूर 
“किया है वह प्री-यूनिवर्सिटी ( विश्व-विद्यात्षय स्तर से पहले ) की शिक्षा के 
“विस्तार ओर सुधार के क्यों पर खर्चा जायगा | 

२३, पांच सात के अ्रन्त तक इस योजना से निम्नलिखित परिणामों की 
आशा को जा सकती है :-- 

(१) प्राइमरी शिक्षा के च्षेत्र में प्राइमरी रुछलों की संख्या १७ प्रतिशत 
ओऔर विद्यार्थियों को संख्या २९ प्रतिशत बढ़ जायभी । इसी हिसाश से 
जूनियर बेसिक रुकृल्षों की संख्या में भी २२ और ८१३ प्रतिशत क्रमशः यढती 
होगी । जबकि सन्‌ १६५०-५१ में प्राइमरी और जूनियर वेसिक स्कूलों में 
६-११ वर्ष की झायु के बच्चों को कुल मिल्ला कर ४२"४ प्रतिशत ही शित्ता 
की सुदिधापु' प्राप्त थीं। आशा की जाती है कि यह संझ्या १६४४-५६ मैं 
बढ कर ९५७ तक पहुँच जायगी | यह राज्यों द्वारा किये गये प्रय॒त्नों का 
ही नतीजा होगा अगर शिक्षा-कार्यों में स्थानीय साधनों का भी सफल 
सहयोग आराप्त किया जा सके तो इसमें भी भारी सुधार हो सकता है । 


अतएुच अगर इस संख्या को ६० प्रतिशत तक पहुँचाने का ध्येय बना किया 
जाय तो कुछ असम्भव नहीं है। 


(३) सेकन्डरी ( माध्यमिक ) स्कूलों की संख्या १८ प्रतिशत तथा 
विद्यार्थियों की संख्या ३२ प्रतिशत बढ़ जायगी । ३३-३७ वषे की आयु 
के बच्चों की संख्या सन्‌ १६९०-४१ के अनुसार १०८ प्रतिशत थी, चह 
'बढ़ कर १३'३ प्रतिशत हो ज्ायगी । 

(३) टेकनिक्त और व्यावसाब्रिक शिक्षा-तेश्न में संस्थाओं की संख्या 
चढ़ कर ९७ अतिशत हो जायगी और इन संस्थाओं से प्रतिषे ट्रेनिंग प्राप्त 
करके निकलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में ६३ प्रतिशत की बढ़ती दो 


शै छ 
जायगी । वर्तमान श्रपर्याप्ष सुविधाए' को सद्देनज़र रखते हुए संस्था की इस 
स्पष्ट बढ़तो पर विचार करना होगा । 
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(४) प्राइमरी स्कूत्नों के लिए ट्रेनिंग प्राप्त अ्रध्यापकों की संख्या में 
प्रतिवर्ष १४ प्रतिशत तथा बेसिक रुकूल्लों के अध्यापकों की संख्या में ९४ 
अतिशत की बढ़ती होगी। ल्लेकिन इस बढ़ती से कोई विशेष चमत्कार नहीं 
होने वाला दे क्योंकि फिन्नहाल प्राइमरी स्कूलों में अनट्रेन्ड अध्यापकों की 
संख्या ३७ प्रतिशत और जूनियर बेसिक स्कूलों में ४४ प्रतिशत तक दे । 

(५) कन्याओं की शिक्षा की अ्रसन्‍्तोषज्ननक स्थिति में कुछ विशेष 
सार्थक सुधार नहीं होगा और इस बात की आवश्यकता दै कि स्त्री-शिक्षा 
के भोग्राम पर फिर से विचार किया जाय ताकि शिक्षा के इस महत्त्व पर 
विशेष जोर दिया जा सके । 


अध्याय ३४ 


श्र्म 


श्रम-समस्या का हल दो भागों से खोजा जाना चाहिए; पहिल्ा, श्रमिकों 
दी भलाई की दृष्टि से और दूसरा देश की आर्थिक दृढ़ता एवं प्रगति की 
इष्टि से। श्रमिक की खाने-कपढ़े ओर रहने की छुनियादी आवश्यकता 
निश्चय ही पूरी होनी चाहिये। उन्नत स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा के 
अच्छे अवसर, मनोरंजन तथा संरक्ृति-संवन्धी अधिकाधिक सुविधार्य उसे 
मिलनी ही चाहियें। काम की अवस्थायें ऐसी होनी चाहिये जिस से उसके 
स्वास्थ्य की पूरी रक्षा हो सके और उसको कार्य-विशेष से होने वाल्ले तया 
दूसरे खतरों से बचाया जा सके । उद्योगों के मात्विक उससे उदार-ब्यवद्दार 
करें और वह उनसे न्याय न पा सकने की दशा में एक निष्पक्ष अधिऋरण 
के पास पहुँच सके । अन्त में उसे अपने को संगठित करने और अपने हितों 
एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिये विधि-संगत साधन अपनाने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिये । 


२. इनमें से अधिकांश अधिकार स्वीकार किये जा चुके हैँ ओर संविधान 
में उनको स्थान मिल चुका है। केन्द्रीय और राज्यों की साकारें उनके प्रति 
सजग हैं | फैक्टरियों, श्रम-संगठनों तथा चोट लगने अथवा सत्यु दो जाने 
पर मुआवजे सम्बन्धी बहुत से नियम तो पहले से ही बने हुए थे, पर 
स्वतन्त्रता के बाद से प्रगति ओर भी तीब्र रद्दी है और श्रमिकों के हित के 
लिए वहुत से उपाय लागू किये गये हैं । भूमिहीन खेतिहर मज़दूरों के द्विप्े 
घर की ब्यवस्था करने और उनको बसाने की योजनाओं के त्षिये जो निधियां 
दी गई हैं उनके अतिरिक्त ६७४ करोड़ से भी अधिक रुपया केन्द्रीय एवं 
राज्य-सरकारों ने योजना की श्रवधि में श्रमिकों की भक्नाई के कार्मों पर 
ब्यय करने का निश्चय किया है। 


३. इन उपायों के प्रति श्रम्मिकों ने सन्‍्तोष-जनक सहयोग दिया है । 
दोनों पक्षों के मिले-जुले सलाहकार मण्डत्ों के बनने से तथा हाल दी में 
हुए भारतीय-अ्म-सम्मेजन की कार्यवाहियों से यद्द प्रकट है कि आपसी 
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सममौतों पर निर्भर करने की प्रवृत्ति अब बढ़ रही दे । यदि भावों में वृद्धि 
न होती और उद्योग कितने ही अवसरों पर अपने यन्‍्त्रों को नवीन एवं 
आधुनिक बनाने तथा प्रबन्ध को अधिक विचारशोत्ञ और उदार बनाने 
में असफल न रहे होते तो श्रमिकों की आधिक अवस्था शायद्‌ और भी 
सुधर गईं होठी । 

ओद्योगिक सम्बन्ध--निजी क्षेत्र में 


४. ओद्योगिक क्षेत्र में योजना के क्यों को पूरा करने के लिये श्रम और 
पूजी मे मधुर सम्बन्ध होने बहुत आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में, आर्थिक 
प्रगति औद्योगिक शान्ति के साथ बँधी दे । मज़दूर ओर मालिक वास्तव में 
देश की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेवारी उठाने वाले 
सामीदूर हैं | इस प्रयाश्त में श्रप्तिक के अनिवाय भाग तथा उसके सम्मान 
को आवश्यक स्वीकृति ही मित्नची चाहिए | इसलिये औद्योगिक सम्बन्ध इछ 
प्रकार ढलने चाहिये कि श्रमिक को उद्योग के कार्य-संचात्नन में भाग तने का 
अधिकाधिक अवसर मिले । फल्नतः उत्पादन की वृद्धि, वस्तु के गुण-प्रकार 
में सुधार, मूल्यों में कम्मी तथा अ्रपच्यय को खत्म करने आदि विषयों में 
मालिकों और मजदूरों के बीच अन्तरंग सहयोग दोना चाहिये । 

९. श्रम और पू'जी के आपसी सम्बन्धों की बुनियाद के रूप में 
मज़दूरों का मित्नने-जुत्नने, संगठन बनाने तथा सामहिक रूप से सौदा करने 
का अधिकार स्वीकृत होना चाहिए और उनका स्वागत होना चाहिये । जब 
कभी मतसेद्‌ उपस्थित हो तब उद्योग की उन्नति और श्रमिकों की भक्नाई 
को दृष्टि में रखते हुए ओऔचिध्यपूर्ण सुधार ज्ञाने की भावना से उनको दूर 
करना चाहिएु। अन्त में इन मतभेदों को निष्पक्ष छान-बीन एवं प॑चों और 
न्यायालयों के माध्यम से सुज्ञकाना चाहिये । कई अवधरों पर राज्य भी 
हस्तक्षेप करके एक निर्णय लागू कर सकता है | फिर भो दोनों दुत्नों को 
कोशिश यहीं होना चाहिये कि झूंगड़ों का निपटारा श्राप्॒त में हो हो 
जाये। 

६. बीच-बचाव करने वाल्यों और पंच-निर्णायकों का लच्य एक निष्पक्ष 
निर्णय देना ही ठीक होना चाहिये | हसके ज्षिएु कानूनी गहराइयों और कार्य- 
वाहक उपचारों को, जहां तक संभव हो, कम कर देना चाहिये। कार्य-वाहक 
पद्धतियों एवं यन्‍त्रों को समय विशेष की श्रावश्यकता के अ्रनुसार ढाल्नना चाहिये 
झौर औद्योगिक न्यायाक्षयों अथवा अधिकरणों के निर॑यों के विरुद कोई अपीद 
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सब तक साम्य नहीं होनी चाहिये जब तक कि वे निर्णय स्वाभाविक न्याय के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध अथवा अनुचित न प्रतीत हों । 

७, श्रमिकों एवं अ्रमदाताओं के सम्बन्धों को तथा औद्योगिक मगढों 
के निर्णयों को नियन्त्रित करने वाले मान एवं सिद्धान्त श्रमदाताओों, सरकार 
और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक मिले-जुक्े त्रिपक्षीय-संगठन द्वारा 
निर्धारित किये जाने चाहिये | इस प्रकार के समझोते ओर निर्णय आदेश 
चनाए जाकर न्यायात्षयों एवं अधिकरणों पर ज्ञागू होने चाहिय । 

झंगड़ो से बचाव 

८. रूण्डों से बचने के लिये श्रमिकों एवं श्रमदाताओं के कर्तव्य एंव 

उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप में लिखे होने चाहिएँ । प्रत्येक औद्योगिक कारखाना 
अपने कमकरों के विभिन्न वर्गों के लिये उचित आदेशों का एक पत्र श्रस्तुत 
करे | एक निश्चित पद्धति बनायी जानी चाहिये जिसके अनुसार श्रमिक 
अपनी शिकायतों को दूर कराने के क्षिये विभिन्न स्तरों के अधिकारियों तक 
पहुँच सके । उद्योग की अवस्थाओं तथा जिस्त संस्था के अ्रधीन वे काम 
करते हैं उसके मामलों से सी उन्हे परिचित रखा जाय | इसी प्रकार उनके 
हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवतन की सूचना मिल्ननी चाहिएँ । 
माक्तिकों को सी काम की अवस्थाओं में परिवर्तन ज्ञाने की अपनी इच्छा को 
डन पर अवश्य प्रकट करना चाहिये । इससे रूगडे पेदा करने वाली कार्य- 
चाहियां रुक जायेंगी । कोई भी पत्त यदि इस प्रतिबन्ध को भंग करके कोई 
भी सीधी कार्यवाही करे तो उसे न्याय की ओर से दरड मिलना चाहिए । 


एक उद्योग के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों में पारस्परिक 
धनिष्टता बढाईं जानी चाहिए । निरीक्षण अधिकारियों, 2ेक्नीशियनों तथा 
जन-हित अधिकारियों को उनमें मिन्रतापरण सम्बन्ध, आपसी सदिच्छा एच 
सद्भावना पेढ़ा करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए । 


झूगड़ों का निपटारा 


*, झगढों को वहीं का वहीं निपटाने के लिये कारखानों में समप्रितियां 
नाई जाती चाहिएँ । बडे मामक्ों को सुल्नकाने के लिये केन्द्र विशेष अथवा 
उद्योग विशेष को मिल्ली-जुक्ञी समिति बनाई जाय । सामूहि् मोत्न-तोल 
तभी सफल हो सकते हैं जब कमकरो की शक्ति संगठित हो ओर मात्रिकों 
में समझौता करने की सच्दी इच्छा हो। यदि झगड़ा चलता ही रहे तो 
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सरकार को हस्तक्षेप करके मेत्न कराने का प्रयत्न करना चाहिए । बडे मामलों 
को सुलस्काने के लिये अस्थायी अथवा स्थायी मेज्ञ समितियां भो, यदि 
आवश्यक हो तो, स्थापित की जा सहती हैं। गेर-सरकारी परामर्शदाताओं 
की ताल्िकायें भी इस काम के लिये बनाई जा सकती हैं | कुछ दशाओं 
में तथ्यों का प्रकाश करने के लिये श्रथवा जनता को उस विषय का परा 
ज्ञान देने के ल्िय किसी झगड़े की ऊँच-नीच विषयक सरकारी खोज को 
अकाशित भी किया जा सकता है । 


१०, यदि समझौते से रूगड़ा न निपटे तभी अधिकरण में जाना 
आवश्यक होना चाहिये। प्रमुख उद्योगों के लिये एथक-एथक्‌ मजूरी-समि- 
तियाँ बनाना लाभदायक सिद्ध होगा। श्रखिल्ष भारतीय स्तर के रूगढ़ों को 
निपटाने के लिये एक केन्द्रीय अधिकरण स्थापित क्रिया जाना चाहिये। 


सरकारी क्षेत्र 


सरकार द्वारा संगठित उद्योग निजी उद्योगों से कईं बातों में भिन्न होते 
हैं। ऐसे उद्योगों में निजी जाम के लच्य को तथा उसके लिये कमकरों के 
शोषण को कोई स्थान नहीं है। जो भी लाभ ऐसे संगठन कमाते हैं, वह 
किसी एक ब्यक्ति का न होकर देश को सम्पत्ति को बढ़ाने वाला होता है ' 
सरकारी उद्योगों में कमकर के, मालिक और नौकर--ये दो रूप बन जाते 
हैं। एक नागरिक के रूप में वह मालिक होता है और कमकर के रूव में 
'नौकर । जितना ही अच्छा वह काम करता है तथा जितनी ही अधिक उसमें 
योग्यता होती है, चह अपनी उतनी ही सहायता करता है। सरकारी उद्योगों 
की सफलता के प्रति कमकर की उत्करण्ठा को जागृत करने के लिए न्याय 
और सद्ब्यवहार सच्चे नियम हें। ऐसे उद्योगों में वेतन निजी उद्योगों की 
अपेक्षा कम नहीं होना चाहिये । कारखानों का वातावरण तथा कमकरों के 
हितों का प्रबन्ध आदर्श होना चाहिये । साथ ही सरकारी उद्योगों के संचालक- 
मण्डल में कुछ लोग ऐसे होने चाहिय जो श्रम समस्याञ्रों को समसते हो 
तथा कमकरों की भावनाओं से सहाजुभूति रखते हों। यदि पहले से ही 
समान अथवा अधिक ल्ञाभ उन्हें न मिल रहा हो तो श्रम सम्बन्धी खभी 
बियर्मों का क्षेत्र सरकारो उद्योगों तक विस्तृत कर दिया जाना चाहिये | 


अम संगठनों तथा मालिकों की संस्थाओं का भाग 
पंचवर्षीय योजबा को सफल्ञ बनाने के लिये द्वड यूनियनों या श्रम संग- 


नी 
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ठनों पु मालिकों का सहयोग अनिवाय है। इस सहयोग के छुछ रूप हो 
सकते हैं | उदाहरणतया श्रम संगठन तथा मालिक पंचवर्षीय योजना पर 
मिलजुक्ञ कर विचार करें । इस प्रकार उनमें योजना के श्रति पुक उत्कण्ठा 
जाग्रृत की जा सकेगी । श्रम संगठन श्रौद्योगिक शान्ति बनाये रखकर, काम 
में बाधाओं को उपस्थित न करके तथा उत्पादन को बढ़ा कर योजना को 
पूरा करने मे बहुत बडी सहायता कर सकते हैं। मालिक भी नये यन्‍्त्रों को 
लगाने, उत्पादन के तरीकों तथा उत्पादन के खर्च को घटाने के बारे में 
श्रमिकों से परामर्श ले सकते हैं। साथ ही श्रम संघों से कहा जाना चाहिये 
कि थे अपने कार्य छेत्र को बढ़ायें, अधिक से अधिक समय जनता की भलाई 
और सांस्कृतिक कामों में लगाये। विशेष कर उपभोक्ताओं की सहकारी 
संस्थाओं तथा सहकारी श्र्थ संस्थाओं को वे संगठित करें तथा चलाव । 
माल्रिक ऐसे आयोजनों के लिये स्थान, क्लकों आदि अथवा कज्ञों की ब्यवस्था 
करके अपनी ओर से उनझी पर्याप्त सहायता कर सकते हैं | अन्त में श्रम संघ 
तथा माक्रिकों के प्रतिनिधि विभिन्न रतरों पर मिलें जुलें। कमकरों को यह 
बात अनुभव कराई जाय कि वे योजना को पूरा करने में पूरा भाग ले रहे दें 
तथा उनके अपने और साधारण नागरिक के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना 
उन्हीं पर निर्भर करता है | 
मजूरी 
१३. इन कुछ वर्षों में मूल्य बहुत तेजी से बढ़े हैं। औद्योगिक लाभ 
भी पर्याप्त रुप में बढ़े हैं और संगठित श्रमिक्रों को मजूरी में ठोस बृह्ि हुई 
है। मुद्गा-स्फीति को रोकने के लिये इन ज्ञाभों और मजरी को योजना को 
अवधि में कुछ सीमा तक नियन्त्रित करने की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त 
ल्ञाभ करों तथा लाभांशों पर क्गाये गये कुछ प्रतिबन्धों ने युद्ध कात्न में तथा 
बाद में भी मोटे लाभांशों के वितरण को रोका दै। इस प्रकार के नियन्त्रण 


के वेतनों, ज्ञाभ के वितरण तथा बोनस के हिस्सों पर लगाये जाने 
चाहिये। 


| हा इस परिस्थिति में मजूरी में चृद्धि, उत्पादन ब्यय को बढ़ा कर देश 
की आर्थिक स्थिरता को लड़खड़ा देगी। नौकरियों को संख्या पर भी हससे 
बुरा असर पढ़ सकता दे । असंगतियों को दूर करने अथवा जब वतंमान दर 
घत्यधिक कप्त हो अ्रथत्रा यन्त्रो के नवीनीकरण एवं आधुनीकरण के फत्न- 
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स्वरूप बढी उत्पादन-ज्मता के द्वारा युद्ध पूर्व की मंजूरी की वास्तविक दरों 
'तक पहुँचने के किये ही मजूरी में इृद्धि की जाय, अन्य किसी दुशा में नहीं | 
मजूरी समितियों अथवा अधिकरणों के मार्ग-दर्शन के ब्विये मजूरी-नीति, 
आमदनी की कमी-बेशी को कम करने के सिद्धान्त पर आधारित होनी 
'चाहिए। कमकर को राष्ट्रीय आय सें से उचित भाग मिलना ही चाहिए । 
विभिन्‍न धन्धों के सजूरी के अन्तर, जहाँ तक हो सके, मिटा दिये जाने 
चाहिए । कर्म-कौशल, शिक्षा एवं अनुभव, मानसिक अथवा शारीरिक आव- 
श्यकतों तथा संत्नग्न खतरों के स्तरों में जहाँ अन्तर हो वहाँ दूसरी वात दे । 
साथ ही विभिन्‍न कामों एवं उद्योगों में पढने वाले आनुपातिक कार्य-भार का 
एक वेज्ञानिक निर्धारण किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजूरी कानून को 
'इन पाँच वर्षों की अवधि में पूर्ण एवं प्रभावी रूप से ज्ञागू करना चाहिए | 
कमी के जेत्रों की ओर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। आँकडों की 
कमी तथा शासन सामबन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजूरी 
को निर्धारित करने के ज्षेत्र में एक सीमित प्रयास सबसे पहले खेतिहर मज्ः 
दूरों के लिए करना चाहिए। जेसे-जेसे अनुभव बढ़ता जाय, इसका क्षेत्र 
विस्तृत किया जाय । साथ ही ल्ञाभांशों तथा बोनसों के वितरण के प्रश्न का 
अध्ययन विदेशों तथा विदेशी संस्थाओं के विशेषज्ञों की सहायता से किया 
जाना चाहिए | नकद बोनस देना कम होना चाहिए। डसे कमकरों के बचत 
के हिसाबों में डाज़ देना चाहिए | 

१९. अन्त सें सजूरी को निर्धारित करने के लिए, खोज करने के लिए, 
आंकड़ों को इकट्ठ_ करने तथा मजूरी के संतुलन के लिए तथा समय-समय पर 
हालत की देख-रेख करने के लिए केन्द्र में तथा राज्यों में त्रिपक्षीय आधार 
'पर स्थायी मजूरो-मण्डल बनाये जाने चाहिएँ । 


सामाजिक सुरक्षा 


१६. बीमारी अथवा अयोग्यता के कारण खोये जाने वाले दिन मजूरी 
कमाने वाले के नगए्य साधनों तथा झौधोगिक उत्पादन को बढ़ी भारी हानि 
पहुँचाते हैं | सामाजिक सुरक्षा का अभाव एक स्थाई एवं योग्य श्रमशक्ति 
को पनपने से रोकता दै । कमद्रों के मुआवजा कानून तथा सातका लाभ 
कानून, जो विभिन्‍न राज्य सरवारों ने दनाये हैं, बमवरों के बहुत से खतरों 
का हल अस्तुत करते हैं। श्रमिकों का राज्य वीमा कानून, नौकरी की अवधि 
में बीमारी , प्रसृति अयवा चोट ढ गने »॥दि के रू रों वी छतिपृ्ि दरने वाला 


श्श्द 


पक अधिक विशाल साधन है। इसकी नवोनता को तथा शासन सम्बन्धी 
एवं श्रन्य कठिनाइयों को ध्यान में रक्षते हुए योजना को अ्रवधि में कानून 
को ठीक ढंग से लागू करने तथा इसको एक पक्की और निश्चित नींव पर 
खड़ा करने की कोशिश होनी चाहिए । प्रेविडिए्ट फंड कानून (१६४२) एक 
दूसरा उपाय है जो कमकरों के भविष्य को सुरक्षित करता है । यद्द भी केवल 
६ प्रमुख उद्योगों तक ही सीमित है। इसे उन सभी उद्योगों तक, जोकि 
पचास अथवा उससे अधिक ब्यक्तियो को काम पर लगाते हैं, विस्तृत करने 
की एक योजना बनाई जानी चाहिए । 


काम की अवस्थाएँ 


१७- फक्टरियों में काम की अवस्थाओं में काफ़ी सुधार की ज़रूरत है 
कानून की दिशा में, सन्‌ १६४८ का फेक्टरी कानून, १६१३ का घगान मज़- 
दूर कानून और दूकानों, अन्य संस्थाओं तथा मोटर--यातायात सेवाश्रों में 
काम को नियन्त्रित करने के लिए प्रस्तावित कानून इस विषय के लिये काफी 
है। जहाँ तक फेक्टरियों का सम्बन्ध है, फेक्टरी कानून को ठीक से लागू 
करने पर जोर दिया जाना चाहिए। फेक्टरी निरीक्षओं को दड बनना 
चाहिए । कानूनों के सामाजिक पक्ष और जिनके विकास का स्तर अधूरा ही 
है उन क्षेत्रों और उद्योगों की ओर अधिक ध्यान दिग्रा जाना चाहिए। इसी 
लच्ष्प को दृष्टि में रबकर श्रौद्योगिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं जन-कल्याण का- 


एक राष्ट्रीय अजायबघर स्थापित होना चाहिए भर औद्योगिक स्वास्थ्य- 
सेवाएं वननी चाहिएँ । 


१८, यद्यपि १६११ का बगान मज़दूर कानून एक बहुत दूर तक प्रभाव 
डालने चाला कानूनी उपाय है, जिसका लच्य बगान मज़दूरों की दशा में 
सुधार करना है, फ़िर भी दूसरे उपायों की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए 
कंगनी प्रथा जितनी शोश्न हो सके सम्राप्त कर देनी चाहिए, और बगान मज़- 


दूरों की आय को बढाने के लिए घरेलू उद्योग-धन्धों को स्थापित करना: 
चाहिए | यदि संभव हो तो प्राविडेरट फरड़ कानून को बगान क्षेत्रों तक 


विस्तृत कर देना चाहिए | 
रोजी-रोज़गार और ट्रेनिंग 
है ९. जन-शक्ति का उचित उपयोग एक राष्ट्रीय महत्त्व का प्रश्न है 
अंधे हात्न के वर्षों में सुयोग्य काम-दिल्लाऊ सेवाएं संगठित करने और 
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कमकरों को द्ू निंग की सुविधाय देने की कोशिशें की गई हैं, पर श्रभी बहुत 
काफी करना है। भरती करने के तरीफों में सुधार की भ्रावश्यकता है, जिससे 
कमकरों का शोषण न हो सके। श्रम्तिकों की आवश्यकताओं तथा काम के 
अवसरों की एक पड़तात्ञ की जाना चाहिए | देश में टू निग की व्यवस्था में 
ताल-मेल होना चाहिए । उचित परीक्षायं एवं मापदुण्ड स्थिर होने चाहिएँ 
ओर बेकार कमकरों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए | 

२० वेज्ञानीकरण की प्रगति साथ ही साथ होनी चाहिए जिससे ख्चों 
में कमी हों। कमकरों के समूहों को बना कर उनके लिये कार्य-भार निश्चित 
कर दिये जाने चाहियें। साथ ही काम की अवस्थाय सब कहीं समान हो 
जानी चाहिये | नई भरती रोक दी जानी चाहिये और रुव्यु तथा निवृत्ति 
से खाली होने वाले स्थानों को नहीं भरना चाहिये। अनावश्यक कमकरों को 
दूसरे विभागों में स्थान दिया जाना चाहिये और इससे डनकी सेवा को भंग 
न सममना चाहिये और उनकी मजूरी में कमी नहीं होनी चाहिय । इससे 
पहल्ले कि नई मशीनें क्षमाई जाय॑, कच्चे माल, पूँजी बाजारों, मूल वस्तुओं 
की उपलब्धि तथा उत्पादित वस्तुओं की मॉग--इन खब बातों की श्रच्छी 
तरह परोक्षा द्वोनी चादिय । कमकरों को ग्रेच्युइटी दी जानी चाहिये जिससे वे 
स्वेच्छा से कार्य-निवृत्त हो जायं । काम में नय लगे हुए लोगों में से ही 
अधिकतर छुटनी की जानी चाहिये | काम से हटाये गये लोगों को नये धन्वों 
की टू निग की सुविधायें दी जानी चाहियं। सरकार दू निंग का खर्च उठाये 
तथा मालिक ऐसे कमकरों के जीवन-व्यय का उत्तरदायित्व लें। जहाँ तक 
संभव हो अनावश्यक श्रम को सरकारी योजनाओं में लगाया जाना चाहिये। 
अन्त में वेज्ञानीकरण से होने वाले लाभ का भाग, ऊँची मजूरी तथा श्र्च्छे 
जीवन सरुतर के रूप में श्रमिकों को मिज्नना चाहिये । 

उत्पादन-क्षमता 

२१. इंध् देश के उद्योगपतियों के श्रजुसार, मज़दूरों की उत्पादन-क्षमता 
लगातार घटती जा रही है । कप्रकर इसे सही नहीं मानते | अंतर्राष्ट्रीय श्रम 
कार्यालय ने ऐसे विशेषज्ञ भेजना स्वीकार कर लिया द्वै जो कार्य के वर्तमान 
संगठन और तरीकों, कार्मो के वर्गीकरण और मजूरी की दरों का विश्लेषण 
योग्यता एवं उत्पादन-क्षमता को बढाने के लिये आवश्यक सुधारों को सामने 
रखने की दृष्टि से करंगे। उद्योग के अन्तगंत ट्ूूनिंग देने का कार्यक्रम भी 
इसी से सम्बन्धित है | इस योजना का लच्य काम की देख-रेख की क्षमता 
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फो तीन भिन्‍न-मिनन्‍न सार्गों से सुधारना है। पहला, काम की शिक्षा श्रर्थात्‌ 
कमकरों में उनके विशेष धन्धों की योग्यता का विकास करना । दूसरा, कामों 
का परस्पर सम्बन्ध धर्थात्‌ व्यक्तियों के संचालन की योग्यता को बढ़ाना। 
तीसरा, काम करने के तरीकों में सुधार करना । हवन तरीकों से ट्रेनिंग देने के 
टेक्नीकल सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञों को चुलाया जाना चाहिए । 
साथ ही भ्रम सचिवात्नय, मालिकों की संस्थाश्रों ओर श्रम संघों के पर्याप्त 
अधिकारियों को उत्पादन-क्ञषमता को बढ़ाने की पद्दधतियों का अध्ययन करना 
चाहिये । उत्पादन-एमता, उत्पादन के अनुसार पैसा देना उद्योगों के भ्रन्तंगत 
शिक्षा आदि योजनाओं को संगठित किया जाना चाहिए | 
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अध्याय ३५ 
गृह-निर्माण 

आज तक निजी कोशिशों से ही मकान बनाग्रे जाते रद्दे हैं। पर बहुत 
समय से लगातार बढ़ती हुईं माँग को ये निजी कोशिश पूरा नहीं कर पा 
रही हैं। इसके कुछ विशेष कारण हैं। इनमें से एक किरायों का नियन्त्रण 
तथा घरों को सरकारी अधिकार में ले ल्लेना है। इससे निज्नी उद्योगों का 
उत्साह मन्द होता है। लेकिन विशेषकर पिछुल्षे युद्ध का ही यह कुफल् हुआ 
कि श्रम और सामग्री की कमी हो गई और सवन-निर्माण-कार्य बहुत घीमा 
एड गया जबकि आबादी, विशेषकर नगरों की आबादी लगातार बढती गईं। 
युद्ध के दिनों में श्रमिक युद्ध सामग्री तथा दूसरी वस्तुएँ बनाने वाले कार- 
खानों में काम करने के लिये नगरों में चले श्राये थे। जब युद्ध समाप्त दो 
गया तब उनमें से सभी श्रपने गाँवों को नहीं लौट गय्रे। सन्‌ १६४७ में 
मकानों की समस्या और भी विकट हो गईं जबकि विस्थापित लोग बड़ी 
संख्या में भा पहुँचे और उन्होंने श्रधिकतर शहरी इल्नाकों में ही बसना चाहा। 
इन सब कारणों से श्रोद्योगिक केन्द्रों में भीड़-भाड बहुत बढ गई- और लोगों 
को बडी संख्या में गन्दे अंधेरे घरों मे रहना पडा । लोग बहुत सह्ती साम्ग्री 
से बने घरों अथवा मिद्दी की कोपड़ियों में श्विना पानी और विजलो की सुविधा 
के रह रहे हैं । 

सरकारों तथा सावेजन्तिक संस्थाओं द्वारा गह-निर्माण 


२. केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों ने बहुत पहले से ही अपने कर्म- 
चारियों को, विशेषकर छोटे-छोटे नारों और बहुत दूर की जगहों में रहने 
वाल्नों को, रहने के लिये मकान देने की आवश्यकता का अनुभव किया है। 
हाल ही में उन्होंने बडे नगरों में थोड़ी आ्रामदुनी वाले लोगों के लिये भी, 
यद्यपि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हें, मकान बनाने के उत्तरदायित्व को महसूस 
किया दै। इस हेतु सन्‌ १६४६ में बम्बई की सरकार ने एक ग्रृह-निर्माण 
ओोर्ड बचाया जिसका कास कारखानो में काम करने वाले मज़दूरों भर दूधरे 
कप्त आमदनी वाले त्लोगो के लिय्रे मकान बनाना, भूमि को विकप्तित करना 


शेरर 


झौर भवन-विर्माण सामभी के उत्पादन भर वितरण में सहायता देना रखा 
णया । यह बोर्ड अब तक लगभग ७ हजारंघर औद्योगिक श्रमिकों के लिये 
और ६००० घर विस्थापित लोगों के किये यना छुका है | उत्तर प्रदेश में भी 
एक ऐसा योर है जो चीनी की मिल्नों में काम करने वाले मज़दूरों के लिये 
सकान षना रहा है। इसी प्रकार के बोर्ड मध्य प्रदेश ओर हैदराबाद में भी 
स्थापित किये गये हैं। हम्प्रवमेंट ट्स्टों तथा नगर-पालिकाशों ने भी 
गृह-निर्माण योजनाय हाथ में ली हैं। सब मिला कर १६,७७१ घर स्थानीय 
अधिकारियों ने बनाये हैं । 

३. जब केन्द्रीय सरकार को पाकिस्तान से आये हुये वेघरबार ल्लोगों को 
रहने के ल्षिये घर देने की भीषण समस्या का सामना करना पडा तथ उसने 
पहली बार अपने नोकरों के अतिरिक्त दूसरे लोगो के लिये घर बनाने के बढे- 
घड़े कार्यक्रम हाथ से लिये। देश के विसिन्‍न भागों में बस्तियाँ शोर नगर बस 
गये भ्रौर बहुत बड़ी संख्या में घर बनाये गये | 


निजी कोशिशें 


४, युद्धकाल मे और उसके याद कितने ही उद्योगपतियों ने जो बहुत-सा 
रुपया कमाया उससे उन्होने अ्रपने अधीन काम करने वालों की रहने फी 
हाक्षत को सुधारने की कोशिश की । लेक्िच जो घर उन्होंने उनके लिये बनाये 
वे सन्‍्तोषजनक नहीं थे । सन्‌ १६६० में बगानों की औद्योगिक समिति ने 
यह विश्चय किया कि उत्तरी भारत के प्ल्लांटर अपने कम से कम शआाठ प्रति- 
शत कर्मचारियों के लिये प्रतिवर्ष दो कमरो वाल्ले घर बनाये | इसके फलस्वरूप 
सन्‌ १६१०-३१ में २९ हजार धर बनाये गये । कोयले की खानों के जनहिदः 
बोर्ड ने सी धनवाद के निकट भूली मे एक निश्चित सापदुर्ढ के घर बनाये । 
पटसन के उद्योगपत्तियों ने शायद किसी भी दूसरे उद्योग से कहीं अधिक घर- 
अपने भजदूरों के लिए बनाये । 


| दूसरी ओर विशेषकर मद्रास और बस्बई राज्यों में सहकारी गृह-निर्माण: 
संस्थाओं ने मध्य पुव॑ बिस्तर श्रेणी के ज्षोगों की घरों की कम्ती को दूर करने 
का प्रयत्त किया । 


घरों की कमी का अनुमान 


*ै. थोजना कमीशन ने अमुख श्रौद्योगिक नगरों में घरों के अस्ाव का 
अनुमान लगाने का प्रयत्न किया है । ३१ नगरों के यढ़े-बढ़े उद्योगों के. 


शेर३ 


१७,१ ४,४६० कर्मचारियों में से ७,९४,००० लोगों को घरों की तत्काकछू 
आवश्यकता है। सन्‌ १९९१ की जनसंख्या के आंकड़ों से पता चल्नता है कि- 
एक लाख अ्रथवा अधिक आबादी वाले ७४ नगरों में पिछले १० सालों में: 
७४ लाख ज्ञोग बढ़ गये हैं और पाँच हजार से $ लाख तक की आबादी 
वाले नगरों भें १४० ल्ञाख लोगों की वृद्धि हुईं है। यदि यह मान लिया जाय 
कि ५ मजुष्य एक घर में रहते है तो इस बढ़ो हुईं श्रावादी को बसाने के 
लिये ४ लाख घरों की आवश्यकता है। 
गृह-निर्माण-नीति 

६. संविधान में केन्द्र ओर राज्यों के बीच ग्रह-निर्माण सम्बन्धी अ्रधि- 
कारों का स्पष्ट बंटवारा नहीं किया गया है। पर दोनों पर ही इस बारे में 
पर्याप्त उत्तरदायित्व है, क्योंकि निजी तौर पर निर्माण करने वाले, कम आस- 
दनी वाले त्लोगो के लिये उतने क्विराये पर जितना कि वे दे सकते हैं, घर देने' 
में असमर्थ दै। इसलिए राज्य को बडी मात्रा में सहायता एवं ऋणगा देने की 
आवश्यकता है | लेकिन राज्य सरकारों की आर्थिक कठिनाइयों को ध्यान में 
रखते हुए केन्द्रीय सरकार से ही यह आशा की जाती है कि वह घरों पर, 
विशेषकर नागरिक क्षेत्रों में होने वाले, ब्यय का अधिकांश वहन करे । योजना 
कमीशन ने इसलिये यह सिफारिश की है कि भूमि के मूल्य समेत निर्माण 
के कुल व्यय का पचास प्रतिशत राज्य सरकारों को दिया जाना चाहिये जो 
इसे अनुविहित ग्रह-निर्माण बोर्डों तथा औद्योगिक कर्मचारियों की सहकारी 
संस्थाओं को प्रदान करे । गेर-सरकारी मालिकों को भूमि के मूल्य सहित निर्माण 
के कुछु ब्यय का २९ प्रतिशत दिया जाना चाहिये | ऐसे ऋण भी राज्यों को! 
दिये जाने चाहिये जो श्रभ्ुविहित ग्रृह-निर्माण बोढों तथा औद्योगिक कर्म- 
चारियों को सहकारी ग्रृद-निर्माण संस्थाओं के द्वारा २९ वर्ष में खुका देने 
का चचन देकर सीधे केन्द्रीय सरकार से ले सकें । कमीशन यह शअ्रजुभव' 
करता है कि मध्यवर्गीय तथा कम आमदनी वाले कोगों की सहकारी संस्थाओं, 
को भी, यद्यपि वे ठोस सद्दायता पाने के योग्य नहीं हैं, सरकार को रियायदी' 
दरों पर ऋण देना चाहिये | 

७, कमीशन इस यात को महसूस करता दै कि भविष्य में ग्रह-निर्माण 
योजनाओं का प्रमुख भाग निजी उद्योगों को दी पूरा करना होगा। इसलियेः 
उनको इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाना चाहिये--(१) भवनों के किए, 
ठचित स्थलों का प्रबन्ध करना; (२) ऋण प्राप्त करने में सहायता देना: 
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वित्य-पूरए॑ वितरण; 
८३) अनिदार्य भषन निर्माण सामग्री का अधिक ञौ अल 
हर बये बने घरों को एक विश्वित समय के लिये किराये सम्बन्धी नियमों 
पे झुक करना । तिजी यूह-निर्माताओं की वो प्रौध्पाहित किया जावा चाहिये 
बर भूमि की सहबाजी को रोकना चाहिये। 


भवस-निर्माण के मापद्रड तथा खर्च का अतुमान 


८. घरों की पहुत अधिक कमी है, इसलिए ऐसे सापद्णड स्थापित 

ऋरना सम्भव नहीं हो सकता जो कि अन्तरंग भौर सामान्य जीवन स्तर की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के बदले ऊँचे आदु्शों की भर अधिक उन्झुप 
हीं। इसलिये घर दो प्रकार के होने चाहिये -(क) छोटे नगरों में एक-मंजिले 
सकान बनाये जाएे जिनका क्षेत्रफल २२० वर्ग फीट हो और जिनके सामने 
एक आँगन हो और (ख) बढ़े नगरों में कई मंजिल्ों के मकान बनाये जाये | 
इनमें से प्रत्येक खंड का च्षेत्रफल २४० वर्ग फीट हो। यह अजुभाव कगाया 
जय है कि छोटे नगरों के एक-मंजिले मकानों का मूल्य जगभग ३,७०० रुपय 
होगा ज्ञब कि बढ़े नगरों के कई-मंजिले मकानों का भप्येक खंड लगभग 
३,१०० ३० में बनेगा । इन खंडों का किराया ऋमशः १० रु० और १७ रु० 
झ आ० सहीना क्षयाया गया है। योजना कमीशन ने सिफारिश को है क्लि 
डस अवस्था सें जब कि सालिक अपने मजदूरों के लिये घर बनाने के लिये 
सरकारी सहायता स्वीकार करे, इन घरों का प्रबन्ध एक समिति के हाथ 
में होगा जिसमें मालिकों भर कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे ओर जिसका 
अध्यक्ष सरकार नियुक्त करेगी । 


गृह-निर्माण के लिये धन 
६, कर्मचारी प्राविडेए्ट फ़णड कानून के बन जाने से, यृह-निर्माण 
में क्षमाने के किये धत प्राप्त करमे का एके रास्ता निकल अत्या 
है। कमीशन ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार ग्रृह-निर्माण के लिये 
सहायता एवं ऋणों की मद में ४४ करोड़ * ह्ाख उपया इस योजवा की 
अवधि से व्यय करे। इसके अतिरिक्त राज्य भी १००१६ करोड़ रुपया गृह- 
निर्माण की मद में व्यय करने का विचार रखते हैं । 


नगरों और गाँवों की बसावट 


३०, नगरों की बसावट झम्दन्धी नीति को सब कहीं एक-सा बनाने के 
दिये एक राष्ट्रीय बगर व ग्राम योजना कानून बनाया जाना चाहिये । आदेशिक 


३२५ 


योजनाश्रों की आवश्यकता अब बहुत ही जरूरी हो गई है क्योंकि बहुत-सी' 
नदी घाटी योजनाएँ आजकल पूरी की जा रही हैं । अदेश विशेष की आबादी, 
ओऔद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी अवध्थाओं और यातायात तथा संचार की 
सुविधाओं आदि विषयों पर प्रादेशिक योजनाओं को बनाते समय विशेष' 
ध्यान दिया जाना घाहिये। आममों में कृषि व उद्योगों को एक स्राथ हृऋदृठा 
करने की नीति के साथ-साथ प्रादेशिक योजनाये, ग्रामों, व्यापारिक नगरों 
तथा श्रौद्योगिक ज्षेत्रों के बीच आबादी के संतुलित वितरण का लच्षय अपने' 
सामने रखें । उन्हें उद्योगों के छितराने, छोटे गृह-उचद्योगों के विकाल और 
स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन की सुविधाश्नों का भी पूरा ध्यान रखना 


चाहिए । स्तियो ए 
गन्दी बस्तियो की सफाई 


११. गन्दी बस्तियों को खत्म करना ग्रृह-निर्माण नीति का पुकक 
श्रत्यावश्यक अंग समझा जाना चाहिए और उसमें क्रम से प्रगति होनीः 
चाहिए | कुछ नगरों में इस्मरवमेन्ट टूस्टों तथा स्थानीय अ्रधिकारियों ने गन्‍्दीः 
बस्तियों को खत्म करने के प्रयत्न किये:हैं, पर आवश्यक साधनों की कमी 
के कारण वे अ्रसफल रहे हैं । इसलिए कमीशन ने सिफारिश की है कि योजना' 
के पाँच वर्षो की अवधि में ग्रह-निर्माण योजनाओं पर ब्यय करने के लिए 
जो रे८'५ करोड़ रुपया भ्रस्तावित किया गया है उसमें से केन्द्रीय सरकार 
राज्य सरकारों की माफ॑त इस्प्रवसेन्ट ट्रस्टों तथा स्थानीय अ्रधिकारियों को! 
गन्दी बस्तियों को खत्म करने के ज्षिए भी ऋण दें । 

ग्रामों मे ग्रह-निर्माण 

१३, गाँव वाले अपना घर अपने आप बनाने के आदी द्वोते हैं। सर- 
कार नमूने के घर बना कर आमीण गृह-निर्माण के मापद्॒ण्ढ में सुधार कर 
घकती दै। भ्रामीणों को सुयोग्य निरीक्षण में अपने घर अपने शाप बनाने के 
किये उत्साहित किया जाना चाहिये । द्वात्र ही में भूमि की पट्टे दारी प्रणात्वी 
में सुधारों तथा सामूद्दिक विकास योजनाश्रों के कारण, आमीण क्षेत्रों में घर 
बनाने के सुधरे हुए तरीकों तथा घरों के नकशों का प्रचार करना संभव होः 
गया दै | गांवों में सस्ते घर बनाने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये, पर वे खूब 
हवादार होने चाहिये और पशुझ्रों की जगद्दों को एकदम पास नहीं होना 
चाहिये | साफ टष्टियों तथा स्वस्थ जीवन के लिये भावश्यक अ्रन्य सुविधाध्ों 
का पूरा ध्यान रखना चाहिये। उदाहरण के लिये रसोईघरों में चिमनी,, 
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असम के प्रभावों से सुरक्षित दीवार तथा सुधरे हुये ढंगों की छुतें अधिक 
चलाऊ सामग्री से बिना अतिरिक्त मूल्य के चनाई जा सकती हैं। “श्त्म 
निर्भरता” का अथ है लकड़ी, भांस, मिद्दी, रेत, घास आदि स्थानीय सामग्री 
का उपयोग करना । इसका अधिक से श्रधिक लाभ उठाने के लिये सरकार 
को चुने हुये गाँवों में सार्ग-द्शक योजनायें क्ागू करनी चाहिये । क्योंकि 
नागरिक जेन्नों में गृह निर्माण का भार केन्द्रीय सरकार उठा रही है, हसलिये 
राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि थे अपना ध्यान भामीश जेत्रों में 
ग़हन-सहन के स्तर फो ऊँचा उठाने में छवगायेंगी। उदाहरण के लिये ये थरिना 
ज्याज के अथवा क्म्वी अ्रवधि के लिये ऋण दे सकती हैं और उन नये तरीकों 
को प्रचल्षित कर सकती हैं जो देश के दूसरे भागों में सफल सिद्ध हुए हैं । 


खोज और राष्ट्रीय निर्माण संस्था 


4४, खोज के कई लच्य हो सकते हैं, जैसे घरों के विसिन्न 
ड्डों के स्वरूप का स्थिरीकरण, नई सामझी श्रथवा बदले में काम थाने 
चाज्षी कृत्रिम सामग्री की खोज तथा मिद्दी, खनिज पदार्थों और विभिन्‍न 
स्थानों की मिट्टी की प्रकृति एवं तत्वों का अध्ययन थआ्रादि। झोज और 
उच्च धध्ययन की सुविधा दस समय विश्वविद्यालय, विशेषज्ञ संस्था भौर 
इन्जीनियरों, कारीगरों, नगरों के बसाने वालों की अधिकृत संस्थायं तथा 
'युह-निर्माताओं के संघ दे रहे हैं | गृह-निर्माण सामग्री बनाने वाले कारणानों 
में भी खोज की सुविधायें मिलती हैं। धन संस्थाश्रों में खोज कार्यों की 
सीमाओं को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सझता है। निम्नलिखित विपयों में 
भी खोज की जानी चाहिये :-- 

(क) गृह-निर्माण की 
स्वदेशी सामभी; 

__ _ख) इस्पात और दूसरी निर्माण सामग्री के स्थान पर लकड़ी और 
बांस का प्रयोग; 

(ग) निर्माण के नियमों का संशेधन; 

(घ) घरों के विभिन्न भट्टों भौर तिर्साण सामग्री का विशात्न स्तर पर 
उत्पादन एवं उनके माप-दरढ का स्थिरोकरण | 
कब क पैया दूसरे शिल्पकारों की द्रोनिज्न में काफ़ी सुधार द्वोने 

ईन पैरों में सभी खोज-परिणामों की ओर सरकारों तथा निजी 


इनियादी सामग्री जेसे ६, खपरेत्त और दूसरी 


इ्२७ 


संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहिये | ऐसी खोजों का अधिकतस उपयोग 
किया जा सके, इसलिये विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा किये गये कामों का ठीक रूप 
में समन्वय करके उसे प्रकाशित करना चाहिये। हस लच्य को लेकर एक 
राष्ट्रीय निर्माण संस्था स्थापित की जाय और इस संस्था की सिफारिशों को 
केन्द्रीय तथा राज्य सरकार लागू करें । 

गृह-निर्माण बोर्ड 


गृह-निर्माण योजना को लागू करने के लिये अनुविहित स्वायत्त अधिकार 
गृह-निर्माण बोर्ड नियुक्त किये जाने चाहिये। इन बो्डों की एक केन्द्रीय 
अथवा संघीय संस्था से सम्बन्धित प्रादेशिक शाखायें होनी चाहियें। इन 
थो्डों के निम्नलिखित कर्त्तन्य होने चाहिये :-- 
(१) प्रादेशिक गृह निर्माण निधियों का नियन्त्रण; 
(२) राज्य की निर्माण थोजनाश्रों को बढ़ादा देना; 
(३) विभिन्‍न वर्गों के लोग केसे मकान चाहते हैं, इससे सम्बन्ध रखने 
वाली सूचनायें एकत्रित करना, 
(9) छुने हुए क्षेत्रों में एक निर्धारित योजना के अनुसार मकान बनाना; 
(४) श्रमिकों तथा दूसरे कम्म आय वाले लोगों को मकान देना; 
(६) नये नगरों एवं उपनगरों की योजनाय घना कर उनको बसाना; 
(७) गन्दी बरितियों को खत्म करना तथा गरीब लोगों के घरों 
की दशा सुधारना॥; 
(८) बोर्ड द्वारा बनाये गये घरों की देखभाल करना तथा उनका किराया 
डगाहना; 
(६) ब्यक्तियों तथा सहकारी संस्थाश्रा को मकान बनाने के लिये प्रोत्सा- 
हि्ति करना; 
(३०) राज-मज्रों को उनके धंधे की दूं निंग देने का प्रदन्ध करना तथा 
शह-निर्माण सामग्री के व्यापार को संगठित करना; ओर 
(११) निजी सकान बनाने वालों को उपयुक्त आश्वासन लेकर ऋण 
देना । 
विधान 


शुक नगर तथा आम योजना कानून की आवश्यकता का पद्दले द्वी उल्लेख 
दी चुका है। इस नये कानून के अतिरिक्त, वर्तमान कानून में भी कुछ संशोधनों 
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की आ्रवश्यकता है। गन्दी बरितयों की भूमि का जो मूल्य है का 
करते पर देना पढ़ता है वह बहुत ही उत्साह भें करने कक क्य पक 
उसकी बाज़ार-कीमत के अतिरिक्त भी १६४ प्रतिशत के दिसाव से हर 
देना पढ़ता है। कमीशन ने प्रस्ताव रखा है कि सन्‌ १८ ४ का कल 
सस्वस्धी कानून सुधारा जाता चाहिये श्रौर हरजाने का निरणय उन दिनो भू| 
के उपयोग को देखकर किया जाना चाहिये जिन दिनो कि उसे ग्रहण करने क्की 
झाज्ञा जारी की गई हो। गनदे चेत्रों तथा दूसरी भूमियों का, जिनकी श्रौद्योगिक 
कर्तचारियों और कम आमदनी वाले लोगों के किये सकान पाने के लिये 
झावश्यक्षता है, श्रतिरिक्त दरजाना नहीं दिया जाना चाहिये। इस कानून 
द्वारा इल प्रकार की सम्पत्ति पर शीघ्र से शीघ्र अधिकार करने का भी प्रवन्ध 
होना चाहिये । 

१६, दूसरी सिफारिश यह है कि किरायों पर वियन्त्रण सम्बन्धी कानून 
विभिन्‍न राज्यों में लमान होने चाहिये, क्षेक्रिन, जेसा कि पहले कह्दा जा चुका 
है, निजी मकानों के वनने की प्रोत्साहित करने के लिये नये बने महान एक 
विश्वित भ्रवंधि तक इस छामरून से सुक्त रखे जाने चाहिये । अदालत निर्माण 
ओर मजदूरी के व्यय पर एक उचित आमदनी के आधार पर इन मकानों का 
किराया निश्चित कर सकती हैं। मकानों पर विशेष परिस्थिटियों में ही 
सरकार को अधिकार करना चाहिये ! 


अध्याय ३६ 


समाज-कल्यार 


१, यद्यपि संविधान मोटे रूप में सभी नागरिकों के ज्िये सामाजिक न्याय 
की सुरक्षा देता है, पर ब्यवहार में इस तत्त्व को पूरी तरह दभी ज्ञाया जा 
सकता दै जब्र लौग सरकार के प्रय॒त्नों को अपने इच्छित सहयोग से सशष्त 
बनाये । एक अच्छे जीवन-स्तर का अर्थ बुनियादी जरूरतों की पूर्ति से छुछु 
और अधिक होता है। इसका श्रर्थ होता है सरकार पर इस बात की जिस्मेदारी 
होना कि वह अपने नागरिकों के लिये ऐसा सामाजिक वातावरण तेयार करे 
जिसमें वे मानतिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सके और समाजिक और 
पारिवारिक जीवन का आनन्द उठा सकें । राजवीतिक जागृति और कर्मकरों 
तथा संस्थाओं में सामाजिक अवस्था को सुधारने की उत्कठा उत्पन्त हो जाने 
से इस बात की सम्भावना मानी जाती है कि देश भर में सामाजिक कल्याण 
के कार्यक्रमों का जाल फेलाकर आर्थिक लासों को और भी ठोस एवं सफल 
बनाया जा सकेगा। समाज-कल्याण की प्रमुख समस्‍यायें स्त्रियों, बच्चों, 
युवकों, परिवारों तथा कम उन्नत घरों से सम्बन्ध रखती हैं। हस श्रध्याय 
में दम संत्ेप से समाज-कल्याण की कुछ अधिक विशेष समस्याश्रों पर 
विचार करेंगे । सरकार और निजी ज्ञोझ-कद्याण संस्थाओं का ध्यान उनकी 
ओझोर जाना बहुत जरूरी है। 

संस्थाये 

२, ऐसा समझा जाता है कि अपने साधनों की सीमाओं में केन्द्रीय तथा' 
राज्य सरकारों तथा स्थानीय अ्रधिकारियों को, जहाँ तक सामाजिक कल्याण 
का सम्बन्ध है, पहले से अधिक सीधा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने का प्रयत्न 
करना पढ़ेगा | लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा बोक तो आत्म-निर्भर निजञ्ञी संस्थाश्रों 
को उठाना पढ़ैगा, ओर इस योजना में लोक-ऋल्याण सम्बन्धी उनके कार्य 
पर काफी ज़ोर दिया गया है । ४ करोड़ रुपया इन संस्थाओं के कल्याण 
सम्बन्धी कार्यक्रमों को सशक्त बनाने के लिये रखा गया है। इस निधि को 
प्रयोग सें लाने के लिये एक ऐसे सामाजिक कस्याण बोर्ड की ध्थापना का 
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प्रस्ताव किया गया है जिसके पास पर्याप्त प्रशासक्षीय अधिकार हो और जो 
ऐसे गेर-सरकारी त्लोगों से ही अधिक्रदर मित्र कर बना हो निनक्ो छि स्वेच्छा 
से किये जाने वाले कल्याण कार्य के क्षेत्र में वास्तविक अनुभव हो ! 


३, विभिन्‍न स्वेच्छासेवा संस्थाश्रों के बीच सहयोग की यड़ी आवश्यकता 
है जिससे कर्मचारियों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग हो सके और निधि एक- 
न्रित करने में सफलता मिल सके। हसी कास पर लगो विभिन्‍न राष्ट्रीय 
संस्थाओं तथा क्षेत्र विशेष भ्रथवा वर्ग विशेष में कास करने वाली विभिन्‍न 
जमातों के बीच काम के सम्बन्ध में पूरा सहयोग रहना चाहिये । 

प्रशिक्षण और खोज 


४. जन कल्याण छेवाओं की योग्यता और सफलता बहुत अधिक उनके 
कर्मचारियों और नेताओं पर निर्भर होती है। भारत में सामानिक जन 
कल्याण क्ंचारियों को शिक्षा देने के लिये कुछ सुछूल हैं और कुछ राज्य हस 
अ्रकार की और भ्रधिक शिक्षण-संस्थायं खोलने का विचार कर रहे हैं। अगले 
पॉच वर्षो में समाज-सेवा के लिये भ्रामीण स्कृज्ञों को स्थापित करना सम्भव 
होना चाहिये । ये स्कूल जन-सेवकों को तेयार करेंगे ओर विशेषकर गांवों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रम वनायेंगे । क्योहिः भामीण और 
नागरिक क्षेत्रों में जन-कल्याण सम्बन्धी काम बहुत अधिक किया जा सकता 
है, इसलिये एक बढी संख्या में स्वयंसेवक भरती किये जाने चाहिये भोर 
उनको समाज-सेवा की शिक्षा दी जानी चाहिये। 


९, बुनियादी साम्राजिक समस्याओं क्रा हमारा वर्तमान ज्ञान अभो 
काफी नहीं दहै। योजना में पचास लाख रुपये की ध्यवस्था, राष्ट्रीय 
विकास, साप्ताजिक, आर्थिक तथा प्रशाप्रकीय समस्याश्रों के क्षेत्र में खोज श्रोर 
पर्यवे्तण के लिये है। 

साधन 


६. सरकार योग्य संस्थाप्रों को सहायता दे सकती है, पर अपनी सहा- 
के हे करने की प्रचृत्ति दी अधिकतर पनपनी चाहिए, और जहां तक संभव 
न न-ड ऐप कप] 4 
रे , जन-कष्याण के कामों के लिए जनता स्वयं धन दे। धमंस्व 
हर द््ह्टों के पास संचित घन उन लाधनों को, जिनको कि राज्य 
(| र जञ् हें खः 
हिल रह पस्तुत करती हैँ, और भी सशक्त बनाने का सफल्न उपाय 
> 7 है और यह सुझाव रखा गया दै कि ऐसी निधियों को जन- 
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कल्याण कार्यक्रमों पर व्यय करने के लिये एक उपयुक्त कानून बनाने की 
सम्भावनाश्रों पर विचार किया जाय । 


समाज-सुधार सम्बन्धी कानून 


७, प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तत लाने का एक विशेष तरीका समाज- 
सुधार कानून बनाना भरी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से श्राज तक पर्याप्त 
चुनियादी सामाजिक कानून बनाये गये हैं, लेकिन हस कानून के लिये इस 
बात की झावश्यकता है क्कि इसकी उपयुक्तता की द्वानपीन करने और जहाँ 
आवश्यक हो हसमें संशोधन करने के लिये इसका सूचम परीक्षण किया जाय। 
फिप्ती भी सामाजिक कानून को लागू करने के लिये सुल्लकी हुई जन-भावना 
ड्वारा परिपुष्ट उचित डपाय अ्रनिवाय होते हैं। 

स्त्रियों का कल्याण 

८, मद्रास और उत्तर-प्रदेश की सरकारों ने स्त्रियों की भलाई के कामों 
के लिये विशेष विभाग बना कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया दै। इस प्रकार 
के कल्याण कार्यक्रमों को चल्नाने का प्रमुख भार अब तक निजी संस्थायें ही 
उठाती रही हैं | उनमें से कुछ ने बहुमूल्य काम किया है। उदाहरण के लिये 
अखिल भारतीय महिला सम्मेलल की ३७ शाखायं और लगभग ४३०० डप- 
शासाय सारे भारत में हैं। भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद, बालिका 
स्वयं-लेविकाओं का संघ, राष्ट्रीय चाईं. एम. सी, ए., नेतिक एवं सामाजिक 
स्वास्थ्य की संस्था तथा शिक्षित नसों का संघ आदि संस्थाय इससे संबद्द 
हैं। कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट १८ राज्यों में आमी णों में ननकल्याण- 
“कार्य कर रहा है । बहुत से दूसरे संगठन भी चिकित्साज्नय, प्रसूति गृद्द तथा 
अनाथ स्त्रियों ओर बच्चों के लिये आश्रम आ्रादि चलाते हैं। फ़िर भी समस्या 
“का अन्तरंग अभी तक अछूता ही पड़ा है। बहुत बढ़ी संख्या में स्वयंसेवकों 
की आवश्यकता है जो प्रत्येक गाँव भर मुहल्ले में अच्छी तरह सोच कर 
बनाये हुये कार्यक्रमों को पूरा करें। 


बच्चों की भलाई 


8, बच्चों के स्वास्थ्य, विकाप्त तथा संरक्षण की समस्याञ्रों को हल 
करने में भी सामाजिक जनकल्याण संस्थाओं को बहुत बड़ा भाग लेना है। 
अजैनकी भोर विशेष ध्याव दिया जाना चाहिये, ने विषय निम्नलिखित हैं :-- 


$, स्कूलों तथा दूसरी शिक्षा-संस्थाओं में यद्यों के किये, भौर विशेषकर 
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उन बच्चों के लिये जो अच्छी तरह पनप नहीं पाये हैं, भोजन की 
श्लावश्यकता; । 

२, कमजोर मस्तिष्क वाले बच्चो की सम्तस्या हल करने के लिये मार्ग- 
दर्शक योजनाय, 


३. पच्चो के अस्पताल; 

४, काम करने वाली माताओं के बच्चों की देखभात्र करने के लिये नसों 
का संगठन; 

४. खेल के भेदानो का संरक्षण पुवं प्रबन्ध; 

६, यालकेन्द्रों की स्थापना। इनमें से प्रत्येक के पास एक सर्वसाधन- 
सम्पन्न खेल का मेंदान, एक बाल-साहित्य-पुस्तकालय और बच्चों में 
कला तथा कारीगरी की च्मता का विक्वास करने के लिये सुविधायें 
और एक रंगमंच होना चाहिये; 


७, अनाथ, त्यक्त एवं निर्धन-निराश्चित बच्चों के लिये केन्द्रों का संगठन । 
यह प्रस्तावित क्लिया गया है कि अ्रनाथालयों और दूसरे ऐसे केन्द्रों 


को रजिस्टर करा लिया जाना चाहिये और उनका निरीक्षण होना' 
चाहिये | 


बाल अपराधों की समस्या एक दूसरी बढ़ी समस्या है। इसका सुकाबला' 
करने के लिये शिक्षा-मंत्नालय ने एक नमूने का कानून बनाया है | कुछ राज्यों 
में बच्चों के गाँव, नगर तथा दूसरी संस्था बनाकर अपराधी बच्चों को 
खुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह लाभदायक होगा कि नगरों में, 
बालकों से सम्बन्धित ऐसी सहायक सम्रितियाँ स्थापित की जायें जिनमें 
विशेषरूप से पुलिस के शिक्षित श्रषिकारी हों जो अपराधी बच्चों 
की छावबीच कर और मासूली अपराधों का विना 
निर्णय कर दें । 


के सामलों. 
न्यायालय तक बल्ले जाये ही. 


युवकों का कल्याण 


३०, युवकों के कल्याण के आल्दोलय का लद्य उससे चरित्र का विकास 
करना भौर उनमें जाति की भाई के लिखे काम करने की इच्छा पैदा करना। 
दोना चाहिये। स्काउट कार्यक्रमों तथा नेशनल के 
भोत्लाहित करना चाहिये । नचयुवकों की सेवाश्रो 


छः 
कायक्रमों में लगाने के लिये ३ करोढ़ उपया रखा गया है । 
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पारिवारिक कल्याण 
११, बम्बई और मद्बास की सरकारों ने कुछ पारिधारिक कद्याण कैन्द्र 
स्थापित किये हैं। नये माता-पिताओं के लाभ के लिये राज्य को उन्हें यौन 
समस्याओं, पारिवारिक योजनाओं, पिवाह सम्बन्धी स्वास्थ्यकर बातों, घरेलू 
अथनीति, माँ के कर्तव्य और .घरेलू काम-काज के सम्बन्ध में आवश्यक एवं 
लाभदायक बादें बताने का एक विस्तृत कार्यक्रम चालू करना चाहिये । 


अपाहिजों की भलाई 


१२, परिवार अथवा देश में शारीरिक रूप से अक्षम या भ्रपाहिज 
लोगों की देखभात्न करने की रीति रही है | जहाँ इस प्रकार का संरक्तण नहीं 
'म्रि्ञ पाता वहाँ वे भीख माँगने लगते हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 
का कभी अनुमान तो नहीं लगाया गया पर यह निश्चित दै कि यह एक काफी 
बढ़ी समस्‍या है। अ्रधिक पुष्ट अनुमान कर सकने के लिये कुछ छुने हुये 
नागरिक एवं आमीण ज्ेत्रों में नमूने की पडताज्ञ की जानी चाहिये। कुछ 
राध्यों में ऐसे लोगों के लिये थोडा बहुत काम किया गया है। अभी तो सबसे 
अच्छा रास्ता यही होगा कि हृप्त जेत्र में पहले ले काम करने वाज्ली स्वयंलेवक 
संस्थाओ्रों कौ सहायत्ता देकर प्रौव्धाहित किया जाय | 


राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य 

१३. सामाजिक जनकल्याण के कार्यक्रमों झा एक अनिवाय अंग शारी- 
रिक स्वास्थ्य भी है। एक विशेषज्ञ समिति को चाहिये कि वह विभिन्‍न उद्रों 
तथा विभिन्‍न क्षेत्रों में शारीरिक स्वास्थ्य के राष्ट्रीय सापदण्ड को स्थिर करे। 
शिक्षण संस्थायं तथा शारीरिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का काम करने 
वाल्ली संस्थाय युवकों को इन मापद्रडों तक पहुँचने के लिये आवश्यक सुवि- 
धायें प्रदान कर सकती हैं। यह भी उचित होगा कि वर्तमान शारीरिक शिक्षा 
देने वाली संस्थाश्रों में ले एक को राष्ट्रीय शिक्षण केन्द्र बना दिया जाय। खेल 
के मंदानों का होना निश्चय ही बहुत जरुरी है भौर प्रत्येक साव॑जनिक केन्द्र, 
स्कूज्न अ्रथवा प्रबन्ध सस्था के पास एक खेल का मैदान होना चाहिये। भारत 
को अभी खेल के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति करनी है और उसके लिये ठोस 
सहायता एवं प्रोत्ताहन की आवश्यकता है । 

सामाजिक कल्याण से जनता का सहयोग 
३४. जेसे-जेसे स्थानीय जनता अपनी समस्याश्रों को झपने आप सुल- 
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काने का उत्तरदावित्व अपने ऊपर लेगी, सामाजिक कल्याण का क्षेत्र फैलता 
जायेगा | जन-कल्याण कार्यक्रम चार परस्पर सम्बन्धित बिघारों पर आधारित 

है :--(१) अपनी सहायता आप करना और आपसी सहयोग और सेचा&- 
(३) लंगठित जन-जीवन के द्वारा स्थानीय साधनों का अधितम विकास और 

प्रयोग, (३) सहकारी प्रयालों में सामाजिक रूप से भाग लेकर झार्थिक उन्नति 

तथा सांस्कृतिक विकास करवा; (४) सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को राज्य 

से कम से कम सहायता लेकर प्राप्त करना । सामाजिक कल्याण के विभिन्‍न 

ज्षेन्नों में ये विचार अनिवाय हैं। जन-सेवा के कार्यक्रम आमीण एवं नागरिक 
दोनों छोन्नों मे भारी आशायें बंधाते हैं| गाँव के जन-सेवा के कार्यक्रमों का 
पहले वर्णन हो चुका है। इसका उद्देश्य गाँव में केवल काम-काज की अवस्था 
को ही बदल देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण लोगो के बीच सामाजिक पुव॑ आ्रार्थिक 
सम्बन्धों एुव॑ प्रवृत्तियों का विकास करना भी है | ग्रामीण जनता का कोई भी 
भाग इस कार्यत्रम के प्रभाव से अछूता नहीं बचता । परिणाम छादिे कुछ भी 
हो, नागरिक जीवन का केन्द्र सामाजिक से व्यक्तिगत बन जाया करता है। 

इसलिये ऐसे जन-केन्द्र स्थापित करने की बहुत बड़ी श्रावश्यकता दै जिनमें 

आकर स्थानीय नागरिक-वर्ग अपनी जरूरी सामाजिक और शआर्िक आवश्य- 
कताओ की छान-बीन कर सके और सहकारी प्रयासों के द्वारा उनझा हल 
खोज सके | ऐसे केन्द्र चागरिक जीवन का स्तर डठाने और उसको अधिक 
सरस बनाने के काम से बहुत बडा सहयोग दे लकते हैं । 


अध्याय ३७ 
पिछड़ी हुई जातियों की भलाई 


पिछड़ी हुईं जातियां उन्हें कहते हैं जिन्हें कई कारणों ले श्राथिक और 
शिक्षा संबंधी विकास के पर्याप्ष अ्रवप्तर नहीं मिले । इन जातियों में 
हरिजन शामिल हैं जैसे ७६६ परिगणित जातियां, परिगणित कब्ीले, वे 
वर्ग मिन्हें ग्रबथ तक जरायम पेशा जातियां कद्दते थे और वे वर्ग जिन्‍्दे 
“दूसरी पिछड़ी हुईं जातियों?” के नाम से संबोधित करते थे लेकिन जिनकी 
अय तक ठीक ठीक परिभाषा नहीं की गईं है । जरदी ही एक कमीशन 
बनाया जा रहा है जो इन “दूध्तरी पिछुडी जातियों? की एक सूची तैयार 
करेगा । विश्वास क्षिया जाता है कि इन जातियों की संख्या ४४६ 
लाख है। 

परिगणित जातियां 


२, परिगणित जातियों के लोगो की संख्या कोई ४ करोड है। काफी 
अरते से यह माना जाता रहा दे कि इन जातियों के लिये शिक्षा की सबसे 
अधिक जरूरत दे और ऐसे इलाकों में जहां ये जातियां बड़ी संख्या में रहती 
हैं, प्राइमरी स्कूल खोल्ूफर और परिगणित जातियों के विद्यार्थियों को 
मुफ्त शिक्षा और वजीफे आदि देकर इन की काफी भल्लाई की गई 
है । परियणित जातियों के विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी तक के ब्िये बजीफे 
दिये जाते हैं। ब्यावलायिक और टेकनिकल शिक्ठा पर विशेष जोर दिया 
गया दै ओर शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत से लोगों को अपने अपने रोजगार 
शुरू करने के लिये कर्जे दिये गये हैं । योजनाकाल के किये राज्यसरकारों ने 
परिगणित जातियों के लाभ के लिये कुज्त मित्ना कर दुस करोड़ रुपये की 
ब्यवस्था की दै । भारत सरकार ने इस काम के लिये ओर चार करोड़ 
रुपये की ब्यवस्था को है | इसका अधिकतर भाग शिक्षा पर खर्च किया 

जायगा । 


३, छुप्राछव खत्म कर दी गई है और संविधान में उस पर रोक 
छूगा दी गई है। लेकिन कानूनी कारवाई से पुराने जमाने से चक्की आने 
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बाली प्रथा तुरन् ही खत्म नहीं ली जा सकती । यह काम लोगों को 

सममा-बुझाइर, उन्हें डदाहरण देकर और सामाजिक शिक्षा की ब्यवस्था 

करके पूरा किया जा सकता है । लासाजिक्न जोवन में लोकतंत्र के सिद्दांव पर 

चल कर, आत्म-विकाल के किये सरकार और गेरघरकारी संस्थाओं की 

सहायता से लाभ उठाने और आर्थिक जोचन श्रोर रहत-सहन को हालतों में 

सुधार करचे से सतकूण छिठ्ध हो लकुठा है। ५ 
परिगशित जनजातिय 

४, परिगणित जनह्ातियां देश की सबसे पुरानी जातियों में से दें । ये 
जातियां देश के बीच के हल्नाके मे भ्ररावल्ली पहाढियों से लेकर चम्प्रई, मध्य 
प्रदेश, विहार, उढीसा, पश्चिमी बंगाल भर शआ्रासाम तक फ्ैज्ञी हुई हैं । 
उत्तर से ये ज्ञातियां हिमालय की दक्षिणी पर्व॑त-प्रेणी में और दुल्षिण में 
पूर्वी क्रोर पश्चिमी घाट के दत्तिणी चेत्र में भर विन्ध्याचल और सतपुदा 
एह्ाडों सें पाई जाती हैं। सत्र्‌ १६४० में इन जातियों की संख्या 
२४९ थी और कुल आणादी कोई १७६ लाख थी ! 

९, पिछुल्ले समय में एक प्रभावशाल्री विचारधारा के लोंगों का विचार 
यह था कि इस जातियों को अधिक संगठित दर्पों से अज्षण और नये जमाने 
के प्रभाव से दूर रखा जाय इस नीति के ओचिस्य का पहले चाहे जो श्राधार 
रहा हो पर अब इस पर व्यवहार नहीं किया जा सकृता | साधनों के त्रिकाप्त 
से एरिगणित जनजातियों के इलाके बाहरी घुनियाँ के निकट सम्पर्क में 
भा रहे हैं और बाहरी जीवन का उनके सामाजिझजीवन पर असर पडता है। 
अब्र इस झेल नीति की जरूरत है कि इन इलाकों के प्राकृतिक साधनों के 
वि: के किये बहां के लोगो को सहायता दो जाय और साथ ही इस बात का 
पान रखा जाय क्वि अधिक संगठित वर्ग उसका शोषण न कर सके । ञ्ञहां 
तक उनके धाप्तिंक और सामाजिक जीवन का संबंध है, परिवर्तत की पहल हन 
जातियों को ही करनी चाहिये । इनके साम्रानिक् जीवन की कुछ बातें ऐसी 

लिन्हें बनाये रखना ही नहीं, बल्कि विकसित करता भी जझूरी है। 
ही हैक के को अनुच्छेद मे कहा कम है कि परिगणित जनजातियों 
काम को आगे बढ़ाने के क्षिये आर्थिक सहायता देने की जरूरत 


अभी अल्तिस रूप नहीं दिया गया । 


'किये भिन्न-हछित्त राज्यों ने और ग्यारह करोड़ छपये की ब्यवष्या की है | 
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उत्तर-पूर्वी-सीमा-ऐजेंसी के विकास के त्षिये भी ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था, 
४ है। हस इत्ाके में बढ़ी संज्या में परिंगणित जनजातियों के ल्लोग' 
रहते हैं। 


विकास-कार्यक्रम 

७. परिगणित इलाकों की श्र्थ-व्यवस्था के विकास में सके महत्त्वपूर्ण 
भाग ले सकती हैं श्रोर श्रब यह बात मान ली गई है। परिगणित हलाकों को 
, सरकारी योजनाओं में सडकों के क्षिये २ करोड़ रुपये की ब्यवस्था की गई 
है । अधिकतर परिगणित इलाकों में पानी की समस्या महत्त्वपूर्ण है | इन 
इलाकों में कुओं और सिंचाई की स्थानीय सुविधाश्रों की व्यवस्था करने की! 
विशेष जरूरत है | जंगल्न वाल्ते इलाकों में जो परिग्णित जातियाँ रहती हैं, 
उन्हें जंगल्नों का प्रबन्ध करने श्रोर उनसे ज्ञाभ उठाने का अधिकार दिया' 
जाना चाहिये | परिगणित जनजातियों के युवकों का पाजन-पोषण इस तरह 
किया जाय कि थे उन जंगल्लों को अच्छा समर्भे जहां वे रहते हें । 
उन्हें जंगल विज्ञान के काम में ट्रेनिंग प्राप्त करने के अवसर भी दिये जाने 
चाहिये | 


८. पहाड़ी इलाकों में रहने वाली परिगणित-जनजातियां काफी लम्बे समग्र 
से जप्तीनें बदल बदुल कर खेती करती रहीं दें । इनमें से कुछ जातियां खेती 
के निश्चित तरीकों पर चल रही दैं और वे पहाड़ों की घाटियों में खेती 
करने में निषुण हो गई दैं। ये लोग खेती के काप्र में साधारण श्रौजारों का 
ही इस्तेमाल करते है | इस बारे में कोशिशें की गई दें कि दूसरी जातियों 
को भी धीरे धीरे खेती के अच्छे और निश्चित तरीके सिखाये जाय॑ । इसके- 
लिये पहले स्थानीय परिस्थितियों की ठीक-ठीक जाच करने की जरूरत होगी। 
थ्रासाम, विद्वार, उड़ीक्ता, मध्यप्रदेश और त्रिपुरा में परिगणित जनजातियों' 
घाले कुछ इलाकों को सामुदायिक विकास योजनाय छुरू करने के लिये 
चुना गया है । इनसे खेती के विकास में तेजी आ जायेगी । 


६, परिंगणित जनजातियों की निरक्तरता के बावजूद परिगणित छेत्रों में 
सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संगठित की गईं सहकारी समितियाँ कई राज्यों” 
में संतोपजनक ढँग से काम कर रही दैं। यम्बई के बीज -कोप ओर पविद्दार 
के अनाज-गोदाम जैसी संस्थाएँ लोगों को बीज देकर, उनकी फसलों को 
इकट्ठा करहे और कृषि-सुधार के बारे में सलाह देकर काफी सहायता दे 
सकती हैं। दूसरे इक्ाऊ़ों में भी सहकारी संगठन शुरू करने की जरूरठ द्दैह 
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अपनी बीवस की मुक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रख ५98५ 
ने कुछ सराहनीय कास शुरू किये हैं, लेकिन उन्हें इन चीजों के खूल्य 
यता ही नहीं है। यदि इन चीज़ों की बिक्री सहकारी सस्थाश्रा द्वारा 
की जाय तो इन जातियों को आय का एक भौर साधन मिन्र 
क्ायगा । 


१०, परिगणित जनजातियोंवाले इलाकों में मलेरिया, फु सी-फोडे, 
खुजली और दूसरे चर्म रोग, कोढ़, चेचक, तपेदिक, भ्रांख के रोग और फीलपांच 
जैसे रोग आम दौर पर लोगों को होते हैं | अधिक वीमारी होने के कारण 
आलपास के इलाफे में सफाई न रखना, कम पौष्थ्कि पदार्थ ववाना ओर गंदा 
पानी पीना हैं । संचार साधनों की भारी कमी और परिगणित जनजातियों क्त 
व्लोगों के काफी दूर रहने के कारण, अ्रभी तक स्वास्थ्य-सम्बन्धी और डाक्टरी 
सहायता पहुँचाना कठिन रहा है। परिगशित जनजातियों के स्वास्थ्य-सुधार के 
किसी भी कार्यक्रम में चल्ते-फिरते अस्पतालों की व्यवस्था होनी चाहिये 
और साथ ही कुछ चुने हुए इलाकों में स्वास्थ्य के बारे में व्यापक पडताल 
की ज्ञानी चाहिये । इस पड़ताल में भोजन, धामिक विश्वास, स्वास्थ्य संबंधी 
पनियमों, सिज्ञ-मिन्न रोगों के कारणों ओर उनके प्रभावों, जडी-वृटियों और 

घाव आदि ठीक करने के दूसरे उपायों को शामिल करना होगा । 


१९. देश में शिक्षा का जो तरीका चल रहा है, वह इन इलाकों के 
लिये शायद्‌ डीक नहीं होग।। कम से कम कुछु समय तक परिगणित्त जातियों 
ओर कबीलों के मामलों से संबंध रखने वाले कमिश्नर और भिन्न भिन्न राज्यो 
में परिगणित जातियों और कबीक्षों के मामलों से सम्बन्ध रखने वाले विभागों 
को परिगणित जनजातियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चांहिये। अगले 
'यांच वर्षो में उन्हें छुनियादी शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ 
ही इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि चुनियादी शिक्षा का 
माध्यम बच्चे की मातृभाषा होगी और प्राइमरी स्कृक्ष की रूची 
कलासों में प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जायेगी । राज्य-सरकारों ने श्रपनी 
शिक्षा संबंधी कारंदाइयों में ब्यादसायिक और टेकनिकल्न शिक्षा के स्कूलों, 


दोस्टल्ों और ऐसे आश्रर्मो को व्यवस्था की दै जहां विद्यार्थियों के रहने का 
वी अबंध हो | 


अपराधी (जरायम पेशा) जातियां 
3२. जरायमपेशा-जातियों में कोई १६४८ घूमने-फिरने वाली जातियाँ 
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शामिल्ल हैं जो अपने आपको सुब्यवस्थित श्र्थ-ब्यवस्था के मालक्रियत संबंधी 

रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं बना लकों । इन जातियों के अधिकतर 

ज्ञोगों का संबंध समाज-विरोधी कार्रवाइयों से रहा है; फिर भी सभी को 

अपराधी नहीं कहा जा सझृता। इनमें से कुछ लोग तो छोटे छोटे व्यापारियों 

ओर दुकानदारों के रूप में वस जाना चाहते हैं । इन लोगों में वह 

कक है जो अनेक कामों के विश्नाप्त में लाभदायक हो सकती 
। 

१३, संविधान के अनुसार क्लिसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं 
समझता जा सकता जब तक कि वह अदालत में अपराधी न-साव्रित कर दिया 
गया हो | इसलिये २० अगरत सन्‌ १६४२ से जरायस पेशा जातियों से 
सबंध रखने वाले कानून रद कर दिये गये | उन जातियों द्वारा प्रस्तुत की 
गईं समस्याओं को हक्ष करने के लिये भ्रव एक नयी नीति निर्धारित की गई 
है | भविष्य में हन जातियों को पिछुडी हुईं जातियों की श्रेणी में शामिल 
किया जायगा श्रौर उनकी शआर्यिक स्थिति ठीक करने के लिये विशेष 
प्रयत्न किये जायेगे। बच्चों को अच्छी तरद्द सोच-विचार कर तैयार किये गये 
शिक्षा-कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा दी जायगी जिससे कि उन्हें समाज-विरोधी 
कारवाइयां करने से रोका जा सके । किसी भी खास उमश्रक्ति को उसके 
अपराध के लिये आम कानून के अनुसार सज्ञा दी जायेगी । 


अध्याय ३८ 
विस्थापितों का पुनर्वास 


अगरुत सन्‌ १६४७ में देश के बटवारे के कुछ महीनों के अन्दर द्वी कोई 
४० लाख हिन्दुओं और सिखों को पश्चिसी पाकिस्तान छोड कर भारत श्राना' 
पडा । इनसे कुछ भिन्न परिस्थितियों के कारण पन्द्रद लाख हिन्दुओं को 
पूर्वी पाकिस्तान से भारत आना पड़ा । इसके बाद सन्‌ ११९० के आरम्भ 
में फिर कोई दस लाख हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये। पूर्वी 
पाकिस्तान से लोग अब भी आ रहे हैं--कभी संख्या कम हो जाती है 
और कभी सीषण रूप धारण कर लेती है। इस समय पश्चिप्ती बंगाला 
में २५ लाख से अधिक विस्थापित ( बेघर ) लोग हैं। थे लोग कलकत्ता 
भर उसके पास के दो जिलों में इकट्टों हैं। इसके कारण राज्य की अर्थ- 
व्यवस्था पर भारी दबाव पड रहा है । 

देहात में पुनवास 


२, कुछ राज्यों जेसे पंजाब, पेप्सू, राजस्थान और दिल्ली से मुसलमान 
यदे यदे खेत छोड़ कर पाकिस्तान चल्ले गये थे। भारत सरकार ने इस भूमि 
को काम में ले लिया है और पश्चिमो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों 
को देहात में बसाने के दूसरे उपाय भी किये हैं। तीन तरह की नीतियां 
यरती गई दें : (३) पंजाब और पेप्सू में अध-स्थायी ( क्वासी-परमेनेंट ) 
तोर पर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की भूमि खेती के लिये देना,, 
(२) भारत के दूसरे भागों विशेषकर दिल्ली और राजस्थान में पाकिस्तान 
जाने वाले मुसत्षमानों की भूमि अस्थायी तौर पर बेवर किसानों को देना' 
और (३) केन्द्रीय ट्रैक्टर संस्था और राज्य सरकारों द्वारा खेती योग्य बनाई 
गईं चेकार भूमि खेती के लिये देना । 


३. पहली कारंवाई पुनर्वात्र सम्बन्धी सबसे बड़ी कार्रवाई थी और 
उसका सम्बन्ध पश्चिमी पंजाब से वेघर होकर आये हुए भू-स्वामियों और 
पश्रिमी पाकिस्तान में रहने वाले दूसरे पंजाबियों से था। ये लोग ६७ लाख 
एकड़ ज़मोन पाडिस्तान में छोड़ आये ये जबकि पंजाब और पेप्यू से 
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पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों ने सिफ्रे ४७७ लाख एकठद्दी ज़मीन छोड़ी थी। 
इस २० लाख एकड़ था १४ त्ाख “प्रामाणिक एकड्” के अन्तर को एक 
नये तरीके से पूरा किया गया । हसके अनुसार दूस एकड़ जमीन पर २९ प्रतिशत 
की कटौती की गई । इससे बडी ज़मोनों पर उत्तरोत्तर अ्रधिक कटौती की 
गई भौर सबसे अधिक यानी &३ प्रतिशत कटौती एक हज़ार एकड से 
अधिक जमीन पर की गईं । ये जमीनें अ्र्ध-स्थायी तौर पर दी गईं | कोई 
४ लाख परिवारों को कुत्न मिला कर २४७ लाख “प्रामाणिक एकड़? 
जमीन पर दसाया गया | 


४, उपयुक्त कार्यक्रम के कारण ७६ हज़ार किसान परिवारों को श्रलग 
-फरना पढ़ा जो भारत छोड़ कर पाकिस्तान जाने वाल्ले मुसलमानों के पहट्ठ दारों 
के रूप में काम कर रद्दे थे या जो देश के बटवारे के तुरन्त बाद अस्थायी 
तौर पर इन जमीनों पर खेती करने लगे थे । ह_वमें से ३३४ हजार से अधिक 
लोगों को गेर-मुस्तकिल काश्तकारों कै रूप में जमीने देकर यसा दिया गया 
है। पंजाथ और पेप्सू की सरकारों ने बाकी लोगों कौ बसाने का वायदा 
किया दै | 

९. दूसदी और तीध्वरी नीति का पम्पन्ध मुख्यतः पश्चिमी पाकिस्तान 
के गेर-पंजाथी बेघर किसानों को यसाने से था । इन परिवारों को 
निम्न दो बातें ध्यान में रखते हुए जमीनें दी गईं--(१) परिवार के 
सदस्यों की संख्या भ्ौर (२) जमीन की किस्स | झूल मिला कर 
साढ़े ५७ हजार परिवार बसा दिये गये हैं। इनमें से सबसे अधिक 
परिवार राजस्थान में बताये गये हैं । सन्‌ १8९१ के म्रारम्भ में 
१२,६४४ गेर-पंजाबी परिवारों को जमीनें देने का सुम्ताव दिया गया 
था | विश्वाप्त किया जाता था कि इन किसानों को उस समय तक कोई जमीन 
श्राद्वि नहीं दी गई थी। इनमें से सिर्फ चार हजार परिवारों ने जमीनें 
प्राप्त करना स्वीकार क्रिया। ऐसा मालूस पढ़ता दे क्रि अविकतर परि- 
बारों ने फोई न कोई काम शुरू कर दिया था भौर वे ऐसी जमीन पर खेती 
करना पसन्द नहीं करते थे जहां सिंचाई को व्यवस्था न हो ! 

६, यह यात मानी जा सकती है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले 
अधिकतर बेघर किसान बसाये जा छुके हैं। सन्‌ १६९२-१६ के अन्त तक 
क्िप्तानों को कर्जों के रूप में ८ करोड़ रुपये दिये गये । ये कर्जे थेत्र, चारा, 
थीज और खेती के औजार खरीदने, मकान भोर कुएं थमवाने और उनकी 


शहर 


मरम्मत करवाने तथा जमीन मित्नने के बाद पहले छः महीनों तक परिवार 
का खचचे चलाने के लिये दिये गये । 


७. जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाल्ले बेघर लोगों का 
सम्बन्ध है, ७,००,००० ग्रामीण परिवारों में से कोई ३,३०,००० परिवार 
देश के पूर्वी राज्यों में जमीनें देकर ओर खेती से सम्बन्धित दूसरे रोजगार 
देकर बसा दिये गये हैं। इनको ८ करोड रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता 
दी गई है। सन्‌ १६५२-४३ में ४० हज़ार ओर सन्‌ १६९३-५४ में पच्चीस 
हजार परिवारों को बसाने का विचार है। इन पर कोई १० करोड रुपया 
खर्च किया जायगा | यदि हाल में ही पूर्वी पाकिस्तान से और लोग भारत 
न आये होते ठो सन्‌ १६५३-५४ तक पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए सभी 
लोगों को देहात में काम काज पर लगा दिया गया होता। 

शहरी लोगों का पुनर्वास 

८, शहरी लोगों के पुनर्वाल की समस्या एक जटिल समस्या रही है। 
इसका सुख्य कारण यह है कि भारत आने वाल्ले और भारत से पाकिस्तान 
जाने वाले त्ञोगों के काम धंधों में बड़ा अन्तर था। यह अन्तर पश्चिमी 
पाकिस्तान से आने वाले ज्ञोगों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट दीखता था। 
पंजाब, पेप्सू, दिल्‍ली भोर दूसरी जगहों से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान 
आस तौर पर मजदूर या कारीगर थे निनके रहन-सहन का रुतर बहुत 
नीचा था। दूसरी ओर पाकिस्तान से भारत आने वाला गैर-मुसलमान या 
तो उद्योगपति था या ब्यापारी या दुकानदार था या क्ल्ञक का काम करता 
था। उसके रहन-सहन का स्तर ऊँचा था। 


६, पश्चिमी पाकिस्तान के कोई २९ लाख बेघर लोग शहरों में काम 
धंधा शुरू करना चाहते थे। सरकार ने इसलिये बढ़े बड़े निर्माण-कार्य शुरू 
किये और मार्च १६१५२ तक $१,१०,००० बड़े ओर छोटे मकान बन कर 
तेयार हो गये, जिन पर ३८ करोड़ रुपया खर्च हुआ। अगले दो वर्षों में 
० हजार मकान बनाने का विचार है जिन पर २१ करोड़ रुपया खचे दोगा । 
इस कार्यक्रम के पूरे हो जाने पर कोई दूस लाख बेघर लोगों के लिये 
मकानों की व्यवस्था हो जायगी। दूसरी ओर कोई १५ लाख ल्लोगों को 
भारत छोड़ कर पाकिस्तान जाने वाले लोगों के मकानों में स्थान मित्र गया 
है। इस प्रकार पाकिस्तान से आने वाले बेघर त्लोगों की मकान की समस्या 
सन्‌ १६४४३ <*४ के अन्त तक प्राय हल दो जाएगी | 
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१०, बेघर ज्ञोगों और सहकारी समितियों को के और जसीनें देकर 
सकान यनवाने के काम को बढ़ावा दिया गया है । लेकिन, पश्चिमी इलाके में 
अधिकतर कास सरकार ने अपने विभागों द्वारा या फरीदाबाद, राजपुरा श्रौर 
हस्तिनापुर विकाप्त बोर्डो और सिंध रीसेंटिलमेंट कारपोरेशन जैसी विशेष 
संस्थाश्रों हारा पूरा किया है। अधिकतर नयी यस्तियाँ वर्तमान शहरों के- 
विस्तार के रूप में बनाई गई हैं | इन यस्तियों में शहरी सुविधाओं कीः 
व्यवस्था दे । 


११, इनके अक्कावा दृस नयी यस्तियों की योजनाये तैयार की जा 
नुकी हैं और उनके निर्माण में काफी प्रगति हुईं है। दनके नाम इस प्रकार 
है :-- पंजाय में फरीदायाद, नीलोखेडी और चंडीगढ़, पेप्सू में राजपुरा और 
त्रिपुरी, बस्बई में सरदारनगर और उल्लासनगर, कच्छ में गांधीधाम, और 
उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर भौर गोविन्दपुरी। ख्याल है कि ये थस्तियाँ सन्‌ 
१६४३-१४ तक वनकर तेयार द्वो जायेंगी। इन बस्तियों में चार लाख 
से अधिक क्ोग रह सकेंगे और लाभदायक काम कर सकेंगे। नीलोखेडी 
और फरीदाबाद में जो भ्रयोग किये गये हैं, उनका अपना महत्त्व है। अगर ये 
प्रयोग घफल रहे तो ये राष्ट्रीय पैमाने पर विकास की योजनाएँ तैयार करने 
की दिशा में प्रगतिशील कदम होंगे। 


१२, इस प्रकार सन्‌ १६१३-२४ के याद पश्चिमी पाकिस्तान से श्राने 
वाल्ने बेघर लोगों के लिये और मकान बनवाने की जरूरत नहीं होगी। 
लेकिन शुरू की गई विराप योजनाओं को पूरा करने के लिये और नई 
थरितियाँ बसाने के लिये प्राप्त की गई भूमि और येरकों के लिये मुश्रावज़ा 
देने के वास्ते ४ करोड रुपये की जरूरत होगी। 


१६, देश के पूर्दी राज्यों में गेर-सरकारी लोगों द्वारा पहल करने पर 
जोर दिया गया दे । इसलिये वेघर क्षोगों को ठीक-ठाक की गईं जमीनें भौर 
शहरों में काम भादि शुरू करने के लिये बड़े पैमाने पर क्न दिये गये हैं और 
सरकार ने मकान-निर्माण का सीमित काम ही किया दै। पशिवमी बंगाल, 
झासाम, विहार, उड़ीसा की सरकारों ने कोई ६ दजार बढ़े ओर छोटे मकान 
यनवाये हैँ । फुलिया और हवरा बगीची में दो वस्तियाँ यसाई गई हैं । चूँकि 
पूर्वी राज्यों में स्थिति अब भी बदुल रही है, इसलिये यह अनुमान लगाना कठिन 
होगा कि अन्त में कितने कोगों के लिये मकान बनवाने होंगे। अगले दो वर्षो 
में ३६ हज़ार मकान बनवाने का विचार है। इसमें से पच्चीस प्रतिशत सरकार 
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खनवायेगी और बाकी बेघर ल्ौग सराक्ारी सहयता से बनवायेंगे । मार्च 
सन्‌ १६९२ के भ्रन्त तक सरकार ने कुल मिल्लाकर ८"८ए करोड़ रुपया खर्च 
किया | 

१४. बेधर लोगों को निम्नलिखित तरीकों से काम पर लगाया गया ;--- 
(१) सरकारी नौकरियाँ दी गई; (२) व्यापार और उद्योग-धंधे शुरू करने के 
पक्षिय दुकान, कारखाने आदि दिये गये; (३) व्यापार शुरू करने के त्विये कज्ने 
दिये गये और (४) टेक्‍्नीकल और व्यावसायिक शिक्षा देकर कास पर लगाया 
गया | स्कूल ओर कालेज की शिक्षा के लिये भी आर्थिक सहायता दी गईं । 

१४९. सन्‌ १६१२ के मध्य तक नौकरी दिल्लाने वाके दुफ्तरों ने पश्चिमी 
पाकिस्तान से आने वाले १,६३,००० बेघर लोगों और पूर्वी पाकिस्तान से 
आने वाक्षे ३१,००० लोगों को रोज़गार दिलाये | इसके अलावा गशृह-विभाग 
ने इस काम के लिये एक विशेष ट्रांघफर ब्यूरों बनाया। रेलवे विभाग ने १९ 
ज़ार नौकरियाँ इध लोगों के लिये सुरक्षित कर दीं । अ्रज्ञमान है कि इस 
प्रकार ८० हज्ञार ज्ोगों को काम मिल गया। 


१६. शहरों से आने वाले अधिकतर बेघर लोग भारत आने से पहले 
वितरण सम्बन्धी काम में लगे हुय थे । यह भनुभव किया गया कि इनसे से 
नवयुवकों को रचनात्मक कामों की शिक्षा दी जाय । साचे सन्त्‌ १६५२ के अन्त 
तक पश्चिसी पाकिस्तान के कोई १२ हज़ार ल्लोगों ने ब्यवसायों और काम- 
धंधों की शिक्षा पूरी की | आशा दै चालू माली साल में १९ हज़ार और 
लोगों को यह शिक्षा दी जायेगी । इसी तरह मार्च सन्‌ १६५२ तक पूर्वी 
पाकिस्तान से आने वाले ८ हज़ार बेघर लोगों को शिक्षा दी गई ओर सन्‌ 
48५२-४३ में १२ हज़ार और ज्ञोगो को काम सिखाया जायेगा । 


१७. देश में नय स्कूल ओर कालिज खोलकर और वर्तसान शिक्षा संस्थाओं 
में अधिक विद्यार्थियों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध करके शिक्षा की सुविधायें 
बढ़ाने के सम्बन्ध मे कारंवाई की गई है। जुलाई सन्‌ १६९१ के बाद से 
मुफ्त शिक्षा की सुविधायं हाईस्कूल के दर्जा तक बढ़ा दी गई हैं। योग्य 
विद्यार्थियों के त्रिये पुस्तक और लेखन सामग्री खरीदने के वास्ते चजीफे और 
नकद्‌ आधिक सहायता भी दी जा रही है । 

१८. पश्चिसी पाकिस्तान से भारत आये हुये लोगों की ब्यावसायिक 
ओर टेक्‍्नीकल शिक्षा पर मार्च सन्‌ १६५२ के अन्त तक ७“३६ करोड रुपया 
खचे किया जा चुका है। सन्‌ १६१२-३३ में २४५ करोड़ और १६१३-३४ 
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-में १'६ करोड़ रुपये खर्च करने का विचार दै । पूर्वी पाकिस्तान से आने-वाले 
-लोगो' के लिये ये रकमें इस प्रकार हैं :--मार्च सन्‌ १६४२ के अन्त तक 
४०४ करोड रुपये, सन्‌ १६५२-१३ में ०-४८ करोड रुपये और १६९३-१४ 
में १४६ करोड़ रुपये | 


१६, सरकार ने बेघर कारीगरों, ब्यापारिक और व्यावसायिक लोगों 
को भी प्रति ब्यक्ति € हजार रुपये तक के कज देकर सद्दायता प्रदान की है। 
निम्न सूची में बताया गया है कि लोगों को क्ितना कर्ज दिया जा चका है 
और अगले दो वर्षों में कितना कर्ण दिया जायगा | 


करोड़ रुपये 


सार्च सन्‌ १४६४२ तक १६४२-४३. १६४३-९४ 





पश्चिमी पाक्षिस्तान से 
आये हुए वेघर लोग 4०8८ ०३० ०४० 








पूर्वों पाकिस्तान से 
श्राये हुए वेघर ज्ञोग ४२४ २८ २'८६ 








मार्च सन्‌ १६१२ तक पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले १,२८,००० 
बैघर लोगों शोर पूर्वी पाक्रिस्तान से थाने वाले ४७४ हजार वेघर लोगों को कर्ज 
दिये गये । 

२०, बेघर लौगों कौ श्रार्थिक सद्दायता देने वाली संघ्था रीहैबीलीटेशन 
फाइनेंस एटडमिनिसद् शन ने यढे-यडे ब्यागर भौर उद्योग शुरू करने के लिये 
के दिये। मार्च सन्‌ १६९२ तक इस संघ्या ने ६,६२९ लोगों को कुल मिला- 
कर ८२४ करोद रपये के कर दिये जिसमें से ४१७ करोड रुपये वास्तव में 
दिये जा चुके हँ। सन्‌ १६१२-४३ में २०४ करोढ़ और १६१३-४४ में ३ 
फरोद रपये के कज देने का विचार है। 

२१, दस्त श्राथिक सहायता से भारत छोड पाकिस्तान जाने वाले क्ोगों 
की कोई २७ हजार झुकाने श्रौर दो दज्ार कारखाने फिर से चालू हो गये हैं। 
इनके अलावा भिन्त-भिन्न शहरों में र८ हज़ार नयी बस्तियों में उद्योग धंघे 
-शुरू किये जा रहे एँ जिनसे ज्ञोगों को रोज़गार या काम मित्र जाय । 
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२२. अ्रनाक्षित लोगों के लिये सरकार द्वारा बनवाये गये आश्रमों भौर 
शुद्दों में ७४ हजार अ्रनाश्षित लोग रहते हैं, जिनमें बूढ़े श्लोर अ्रपाहिज लोग' 
और श्रनाश्नित महिलायें और बच्चे शामिल दें | कई गेर-सरकारी संस्थाये, जेसे' 
फस्तूरवा-गाँधी-राष्ट्रीय-स्मारक निधि, इस क्षेत्र में सरकार की सहायता कर 
रही हैं । 

२३, कोई १७ हज़ार ऐसे बेधर परिवारों को, जो पश्चिमी पाकिस्तान में? 
अपनी अचल सम्पत्ति से होने वात्नी आय पर निर्भर थे, अ्रधिक से अधिक 
सौ रुपये का निर्वाह-भत्ता प्रति मास दिया जाता है। अब तक इस तरह के 
भत्तों पर ९० ज्ञाख रुपया खर्च किया जा चुका दै। खझूयाल है यह योजना/ 
तथ तक जारी रद्देगी जब तक कि पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी गई भ्रचत्न: 
सम्पत्ति का मुश्रावजा नहीं दे दिया जाता । 


२४, बेघर हरिजनों के पुनर्वाप्र के लिये एक विशेष बोर्ड की स्थापना की” 
गई है। श्रथ तक ८,८०० हरिजनों को देहात में काम-काज और स्थान दियाः 
गया है। इसके अत्ावा १६,२६४ परिवारों को जमीनें देकर और देहात में: 
काम-काज़ शुरू करने के लिये कर्जे देकर बसाया जा चक्ा है। 

खचे 

२९, साचे सन्‌ १६४२ तक सरकार ने बेघर लोगों पर कुल मिलाकर” 
१०'१४ करोड़ रुपये खर्च किये। सन्‌ १६१२-५३ में २७"८१ करोड़ औरः 
सन्‌ १६१३-५४ में २६१४ करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है। अ्लुमान- 
है कि पशिचमी पाकिस्तान से' आने वाले लोगों के पुनर्वास का फाम 
सन्‌ १६१३-४४ के अन्त तक तल्गभग खत्म हो जायेगा। कुछ वायदों- 
को पूरा करने के अज्ञाचा बहुत कम महत्त्वपूर्ण मामले ऐसे रह जायेंगे जिन पर: 
ध्यान देने की ज्र्त होगी। इसके लिये ६"२० करोड़ रुपये की जरूरत. 
होगी । पूर्वी राज्यों में स्थिति अम्मी भी बदल रही है, इसलिये खर्च का 
झजुमान लगाना कठिन होगा | यदि हालत सामान्य रही और हर वर्ष हस- 


समय जितना ही खर्च होता रहा तो अनुमान है कि ग्यारह करोड़ रुपया 
पर्याप्त द्वोगा । 


पुनवास और विकास 
२३. ७२ ज्ञात बेघर ढ्वोगों के पुनर्वास में बहुत-सी समस्याओं का सामनए 
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करना पढ़ रहा है | लेकिन, मोटे तौर से देखने पर पता चलता है कि इसे देश 
की समूची अथे ब्यवस्था के विकास का एक आवश्यक अंग मानना होगा। 
पुनर्वास कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना का अभिन्‍न अंग है। लेकिन, इस पर 
यरायर ध्यान रखना होगा जिससे कि विशेषक्रर पूर्वी पाकिस्तान से भाने वाले 
वेघर ज्ञोगों के कारण यदुल्ती हुईं स्थिति का सामना किया जा सके | 
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विशेष कर, ऐसे उद्योग शुरू करने के सुझाव दिये गये हें जो बढ़े बढ़े उद्योगों 
की आवश्यकतायें पूरी कर सझते हैं । 
रोजगार की स्थिति पर योजना का प्रभाव 

४. यह सवाल अक्सर किया जाता है कि योजना से कितने लोगों को 
नौकरियाँ मिल जायेगी | इस सवाल्न का जवाब देने के लिये बहुत से आंकड़े 
हृकट्टा करने होंगे जो इस समय हैं ही नहीं। लेकिन पअर्थ-ध्यवस्था के 
इुछ खास क्षेत्रों में यह जानने की कोशिश की गई है कि वहां रोजगार की 
स्थिति पर योजना का क्या अ्रसर पड़ेगा । इस कोशिश के फल्नस्वरूप जो 
आंकड़े तेयार किये गये दें वे कच्चे श्रनुमान ही हैं और सचाई से काफी दूर 
शी हो सकते हैं। ये आंकडे इस प्रकार हैं :-- 

अतिरिक्त रोजगार प्रतिवर्ष 


( व्यक्ति ) 
(१) उद्योग जिनमें छोटे छोटे उद्योग 
भी शामिल्र हें ४ लाख 
(२) सिंचाई और बिजली की 
बड़ी बड़ी योजनाएं २४ ,, 
4<३) खेती--भ्रधिक जमीन में प्रिचाईं 
की ब्यवस्था करने से १४ ,, 
तालायों या जल्ाशयों की 
मरम्मत करने से १४ ,) 
भूमि को फिर से खेती 
योग्य बनाने से ७छ* ,, 
<४) भवन और निर्माण १ %$ 
(२) सके रे 99 
(६) घरेलू उद्योग २० लाख--३२६ लाख 
जिन्हें पूरे समय के ज्षिये काम 
मिन्न जायगा 
९७) दूसरे काम ( जैसे परिवहन इन कामों में अधिक ल्लोग 
महाजनी ओर दूसरी सेवाएँ) लगाये जा सकेंगे, लेकिन 
भर स्थानीय काम इसका अनमान लगाना संभव 


नहीं है। 


जा 
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शिक्षित लोगों के लिये रोजगार और नोकरी की समस्या 


६. दो विश्व-युद्धों के बीच के समय में शिक्षित ल्लोगों की वेकारी बहुत 
चढ़ गईं । युद्ध के कारण यह बेकारी कुछ समय के लिये कम हो गईं थी क्योंकि 
लडाईं के समय बहुत से लोग सेना ओर ऐसे उद्योगों में काम पर ल्ञग गये जो 
“सेना की झ्रावश्यकता पूरी करते थे | लेकिन लड़ाईं खत्म हो जाने के बाद यह 
“समस्या फिर उठ खडी हुई और देश के बटवारे से तो यह समस्या और भी 
अधिक जटिछ्त बन गईं। नौकरी दिल्लाने के दुफ्तरों से रोजगार की स्थिति के बारे 
में पता चलता है कि पिछुले पांच वर्षों में वेकारी-विशेषकर क्लकों की बेकारी- 
धीरे-धीरे बढ रही है। पुनर्वाल और रोजगार सम्बन्धी डायरेक्टर जनरल के 
“दफ्तर की ओर से पिछले साल इस सम्बन्ध में जो जांच की गई थी, उससे 
“इसकी पुष्टि हो जाती है | इस जांच में बताया गया है क्लि टेक्नीकल जानकारी 
रखने वाल्नें सौ बेकार लोगों में से सिफ १२ को ही नौकरी मिल सकी जब कि 
क्लर्की के काम के क्षिये सौ में से सिर्फ चार को ही नौकरियां मित्रीं। इससे पता 
चलता है कि टेक्‍्नीकल जानकारों वाल लोगों में बेकारी की समस्या गम्भीर 
है | साथ ही क्ल्कों की बेकारी की समस्या इससे तीन गुनी गम्भीर है। 


७. योजना में खेती की उपज बढ़ाने ओर साथ ही भविष्य में औद्योगिक 
“विकास के लिये एक आधार तैयार करने पर जोर दिया गया है। इससे यह 
दोगा कि हाल में शिक्षित क्लोगों के लिये रोजगार और नौकरियां भ्राप्त करने के 
अवसर सीमित रहेंगे । शिद्धित लोगों के त्िये नौकरियों के भ्रधिक अवसर 
तभी प्राप्त होंगे जबकि औद्योगिक क्षेत्र का जल्दी से विकास होगा । लेकिन 
'योढ़े समय के थे उपाय भी किये जाने चाहिये जिन पर अमल क्रिया 
जा सकता है| निम्नलिखित उपायों के छुकाव दिये गये हैं :--- 


(३) टेक्‍्नीकल्न कमंचारियों जेसे इज्जीनियरों और डाक्टरों को इतना 
“वेतन दिया जाना चाहिये जो उनकी शिक्षा के खर्च के अनुरूप हो । गांवों में 
गेर-सरकारी चिकित्सात्नरयों को भ्रार्यिकत सहायता देना और इसी तरह के 
“दूसरे बढ़ावे देने की जरूरत दै । 


(२) ब्यापार आदि कई तरह के कामों में क्ञोगों की उपयोगिता बढ़ाई 
'जा सकती दै | इसके लिये कालेजों में अन्य पढ़ाई के साथ साथ ब्यावह्ारिक 
शिक्षा देने की ब्यवस्था होनी चाहिये । 


(३) शिहद्चित लोगों को यह समझाया जाना चाहिये कि शारोरिक 


३४२ 


परिश्रम के प्रति वे श्रपना हंष त्याग दें भोर उन्हें शारीरिक परिश्रम वाले 
कामों की पर्याप्त शिक्षा दी जाय । 

(४) श्रनुभवहीन नवयुवकों के लिये “काम सीखने” की व्यवस्था छी 
जानी चाहिये | दूसरी ओर अधिक उम्र वाले लोगों को शायद सरकारी और 
गेरसरकारी नौकरियां प्राप्त करने में कठिनाई होगी। सरकारों नौकरियों में ऐसे: 
लोगों के लिये कुछ स्थान निश्चित होने चाहिये । साथ ही गैरसरकारी 
नौकरियों के लिये मात्तिकों फो यह समझाने फी जरूरत है कि वे ऐसे ल्लोगोंः 
5 नौकरियां दें, विशेषकर उन लोगों को जिनके लाथ परिवार भी” 

। 

(९) नवयुवर्कों क्रो ब्यावस्तायिक सलाह देने और पथप्रदर्शन के ऐसे 
केन्द्र खोले जाय॑ जो नौकरियों को संभावनाश्रों को देखते हुये, उन्हें ठीक-ठीकः 
व्यवसाय चुनने के बारे में सलाह दे सके । 

८. इसके अज्ञावा, नोकरी की तलाश करने वाले लोगों की संख्या कम 
करनी चाहिये | इसके लिये निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैंः -- 

(१) शिक्षित लोगों को स्वतंत्र रूप से काम-काज शुरू करने के लिये 
बढ़ावा देना चाहिये । ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की एक सूचो बनाई जानी 
चाहिये जो २०० रुपये से ३,००० रुपये तक की पृ.जी से शुरू किये जा 
सकते हों। सरकार इन लोगों को पू'जी देकर और ब्यावसायिक शिक्षा की 
सुविधायें देकर सहायता प्रदाव करे । उन लोगों को कन्ना माल प्राप्त करके 
ओर तैयार माल बेचने को सुविवायें भी दो जानो चाहियें । 

(९) अद्ुभवहीन छोटे-छोटे उद्योगों के मालिकों को कारखाने के लिये 
जमीन या आवश्यक सुविवाओ्ं सहित बनो बनाई इमारतें दो जाय॑ ॥ 


इससे कुछ ने हुए इलाकों में छोटे और मध्यवर्ती कारखाने खौलने के काम 
में बढ़ावा मिलेगा | 
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